पुस्तक-? 


राजस्व कानून से सम्बंद सगभग प्रापा 
दर्जन पुस्तकों के सिलक तथा राज्य सरकार 
द्वारा पुरस्कृत व प्रशंसित, कसम के धनी, 
भरे ध्राशढदरण भयवा्त, प्राई.ए एस., उप-शापन 
राचिव, राजस्व विभाग द्वारा लिधित ब्रस्तुत 
पुरतक, पंघायत एवं राजस्व कानून के मंथन का 
सार है। प्रस्तुत पुस्तक, “बंचायत एवं भूमि 
ड्यवस्था कानून” में सेसक ने राजस्व कानून 
झेत में कुछ हटकर पंचायत एवं भूमि सम्बन्धी 
विभिन्न भधिनियमों व नियमों के सम्मिश्रण 
से एक नया समीकरण प्रस्तुत किया है। राजस्व 
व पंचायत कानूत के संशत प्रावधानों की 
पारस्परिकता व प्रस्तप्षेम्म्घों का व्यावहारिक 
दृष्टिकोण हे किया गया विश्लेषण, पुस्तक की 
विशेषता है । 

नामान्तरण, घरागाह, प्रादादी, रास्तों के 
विवाद, मूमि का भावंटन एवं सम्परियततन जंसे 
सामम्रिक व महत्वपूर्णो विषयों पर भादिनांक 
सामग्री, राजस्व मण्डल द्वारा दी गई नवोनतम 
व्यवस्थाप्रों व समस्त संशोधनों को समावेशित 
कर लेखक ने लम्बे भनुभव व परिज्ञान से 
परिष्कृत किया है । 

समभ में भाने वाली सरल भाषा में लिखित 
यह पुस्तक पंचायतों, पंचायत समितियों, 
प्रामीण क्षेत्र के निवात्तियों, ग्रामीण प्रष॑व्यवस्था 
से जुड़े श्रधिकारियों व कमंचारियों के लिए 


उपयोगी व सामपिक है 
न +- समीक्षक 


पुस्तक-? 


राजरद कानून रे सम्दद संगभग थाघा 
दजेन पुरतरों के सेशक तथा राज्य सरकार 
द्वारा पुरस्कृत व प्रशंसित, कसम के धनी, 
भो प्राशहरण भप्रवास, भाई.ए एस.ै, उप-शासत 
सचिव, राजहव विभाग द्वारा लिखित प्रस्तुत 
पुस्तक, पंचायत एवं राजस्व कानून के मंपन बय 
सार है। प्रस्तुत पुस्तक, "पंचायत एवं भूमि 
इपबर्था कानून” में सेसक ने राजस्व कानून 
क्षेत्र में बुछ हटकर पंचायत एवं भूमि सम्बन्धी 
विभिन्न भपिनियमों व नियमों के सम्मिक्रण 
से एक नया समीररण प्रस्तुत डिया है। राजस्व 
वे पंचायत कानूव के संगत प्रावधानों की 
पारस्परिकता व भ्स्तर्तम्वन्धों का व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से किया गया विश्लेषण, पुस्तक की 
विशेषता है । 

नामान्तरण, चरागाह, धावादी, रास्तों के 
विवाद, भूमि का प्रायंटन एवं सम्परिवर्तन ज॑ंसे 
सामयिक व महत्वपूर्ण विषयों प्र प्रादिनांक 
सामप्री, राजस्व मण्डल द्वारा दी गई नवीनतम 
बव्यवस्थाों व समस्त संशोधनों को समावेशित 
कर लेखक ने सम्बे भनुभव व परिजान से 
परिष्कृत किया है ! 

समझ में भाने वालो सरल भाषा में लिखित 
यह पुस्तक पंचायतों, पंचायत समितियों, 
ग्रामीण क्षेत्र के निवात्तियाँ, ग्रामोण प्र्धव्यवस्था 
से जुड़े श्रधिकारियों व कर्मचारियों के लिए 


उपवोगी व सामधिक है । 
पु “ समीक्षक 


कोंपी राइट 
पुस्तक थ इसके किसी भी प्रंशा झा डिस्तो भी भाषा 
में प्रनुवाद व नकल झा सर्वाधिकार सेखक में निहित 





प्रकाशक : श्रत्पता प्रकाशन 
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राजरधाग भें छोकतान्य्रिक 
पिद्ेन्द्रीकरण को माध्यम रो 
समूचे भारत में पंचायती राज 
के प्रणेता भारतरत्न पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू को, श्रद्धा 
सुमन स्वरुप, सादर समपत 





मुख्यमन्त्री 
राजस्थान सरकार 


प्रावककथन 


यह एक सुखद प्रसंग है कि राजस्थान लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की 
योजना लागू करने मे देश के ग्रग्रणी राज्यों में रहा है और यहां श्रभी एक बार 
फिर पंचायती राज संस्थाप्रों को जन-प्रतिनिधि संस्थाप्रों के रूप में नया और 
प्राणवान्‌ स्वरूप प्रदान किया गया है। पंचायतों को स्थानीय प्रशासन की सप्नक्त 
इकाई बनाने और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों मे उनकी सक्रिय भागीदारी को 
सुनिश्चित करने के लिए उन्हें भूमि के सम्वन्ध में भी पर्याप्त प्रशासनिक एवं 
न्यायिक प्रधिकार प्रदत्त किये गये हैं । प्रत: यह झ्रावश्यक है कि ग्रामीशजनों प्रौर 
पंचायती राज सस्याओ्रों के चुने हुए प्रतिनिधियों को इनके बारे में समुचित जानकारी 
उपलब्ध कराई जाय । प्रकटत: यह जानकारी हमारी ग्रपनी मातृ भाषा के माध्यम 
से हो कराई जा सकती है । वस्तुत: भ्राज हिन्दो भाप ।में लिखित विधि, निमम एवं 
उप-नियम श्रादि सुलभ कराने की बड़ी आवश्यकता है । 

मुझे प्रसन्नता / कि थरो पग्राशकरण झ्ग्रवाल मे प्रपनी पुस्तक “पंचायत 
एवं भूमि व्यवस्था कानन/ द्वारा इस दिशा में सराहनीय प्रयत्न किया है। पुस्तक 
की सामग्री पर दृष्टि-निक्षेप करने से प्रतीत होता है कि लेखक ने ग्रामीण द्वोत्र के 
निवासियों की दैनिक समस्याप्नों एवं प्रावश्यकताओं यथा--नामान्तरण, चरागाह, 
भावादो, रास्तों के विवाद, भूमि का पझ्ावंटन, भावासोय भू-खण्डों का आवंटन, 
ग्रावासीय एवं वारिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का संपरिवर्तन भादि 
विषयों पर राजस्थान पंचायत भ्रधिनियम, राजस्थान काश्तकारी भ्रधिनियम पभौर 
शमस्थान शू८रानस्व आधिनिणम हे सन्दम मेंस केदल सरम एक शुकोोप आदए में 
जानकारो प्रस्तुत की है, भपितु उसे राजस्व मण्डल व उच्च न्यायालय द्वारा दी गई 
व्यवस्थाप्रों के उदरणों द्वारा प्रामाशिकता भी प्रदान की गई है । 

मुझे आशा है कि यह पुस्तक पंचायती राज से जुड़े भौर उसमें दचि रसने 
वाले व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । में श्री घग्रवाल को उनके इस सारस्त 
भ्रयस्त के लिए अपनो शुभकामनाएँ देता हूँ 


0 दिसम्बर, 988 - शिवघरणा मायर 


भूमिदठा 


प्रामोण विकास की श्रृसला में पंचामतें महत्वपूर्ण कड़ो हैं | इनके बहुमुखी 
कत्तेंब्यों में विकास के साथ प्रशासनिक व न्यायिक कार्य-कलाप भी महत्त्वपूर्ण हैं । 
सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में सामाजिक व प्राधिफ विकास तथा जनजागरण ही पंचायतों फी 
बा्गस्थली है। प्रामोर्त अधंव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा जन-सामान्य के जीवन 
स्तर को ऊपर उठाते हुए क्षेत्र कै निवासियों को सुविधायुक्त नागरिक जीवम उपलब्ध 
कराने मा प्रयास, पंचायतों बाय प्रमुख दायित्व । किसो भी संस्था के सु-संचालन 
के लिए उसी सुदृद प्राथिक स्थिति व उसमें कुछ ग्रधिकारों का दिहित होना 
आवश्यक है । 


जन प्रतिनिधि संस्‍्या होने से पचायत्ती का सुरुय लक्ष्य क्षेत्र का सर्वागीण 
विकास करना है। प्रधिकारों के प्रयोग मे भी वे सामान्यतया ऐसे कार्य बर सकेंगी 
जो बहुजन हिताप व लोक कल्पाणफारी हों । इृषि, उद्योग, श्राबादी, पशुघत व 
विकास कै प्रन्य भ्रायाय की भाघारभूत आवश्यकता भूमि, से सम्बन्धित विभिन्न 
राजस्व प्रधिनियमों के प्रधीन उन्हें भतेकों ऐसे झधिकार दिए गए हैं जो जनजीवन 
तथा प्रामोण भर्थव्यवस्था से निकट से जुड़े हुए हैं | नामान्तरण, रास्तों के विवाद 
आदि से सम्बन्धित राजस्व भधिकारियों मे निहित अधिकार समानान्‍्तर रूप से ग्राम 
पंचायतों को भी दिए गए हैं तथा चरागाह व श्राबादी विकास को क्षेत्र में प्रायः 
सम्पूर्ण श्रघिकार उनमें निहित किए गए हैं । 


स्थानीय प्रशासन व विकास की मूलभूत इकाई, पंचायत व पंचायती राज से 
जुड़े ध्यक्ति का प्रामीण क्षेत्र की प्रावश्यकताभ्रों, समस्याभ्रो तथा वास्तविक स्थिति 
से निकट का परिचय होता है। राजस्व कानून, मूलतः भूमि से सम्बन्धित हैं जो 
काश्तकारों, ग्रामीण दस्तकारों, कृषि श्रमिकों, भूमिहीन व्यक्तियों तथा ग्रामीण क्षेत्र 
के, भूमि से प्रत्यक्ष या भप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अन्य व्यक्तियों से सम्बद्ध होने से पंचायतें 
इनके क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं । ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों 
के जीवन व देनिक कार्य-कलापों को भ्रघधिकतम प्रभावित करने वाले विधय-- 
नामान्तरण, भूमि आर्वटन, भावास व वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भूमि का संपरि- 
वर्तेन, झावासीय भूखण्डों का प्रावंटन, निजीवन विकास हेतु भूमि का झावंटन, 
रास्तों व,सीमा सम्बन्धी बिवाद, चराग्राह व झाबादी विकास आदि महत्त्वपूर्ण 
सत्र में पंचायतों को प्रशासनिक व न्यायिक शक्तियां प्रदत्त की गई हैं । 


अ्ध्ययच्त काल तथा विभिन्न पदों पर प्रदस्थापन की अवधि में ग्रामीण 
प्र्व्यवस्था का निकट से विश्लेषण कर मैंने महसूस्त किया कि पंचायतीराज 
संस्थाम्रों तथा उनके म्रिमित्त कार्य करने वालों को राजस्व एवं पंचायत कानून 
सम्बन्धी समन्वित पुस्तक या सन्दर्भ साहित्य उपलब्ध नहीं होने से वे कानूनी 
प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने के लिए अपेक्षित मार्गदर्शन व सहायता से वंचित रह 
रहे हैं। सम्यक साहित्य व विषय वस्तु के अभाव में इतने महत्त्वपूर्ण कार्य का संपादन 
न केवल कठिन है बल्कि दिए गए श्रधिकारों के प्रयोग व अपने कत्तंब्यों के प्रति वे 
न्याय नहीं कर सकेंगी । पंचायत व पंचायत समितियों के सदस्य पंचायती राज के 
प्रारम्भ से ही सुलभ, श्रादिनांक व जन-सामान्य को आसानी से समफ में आ्राने वाले 
राजस्व व पंचायत कानून सम्बन्धी एकीकृत पुस्तक का भ्रभाव महसूस कर रहे हैं । 
मुझे विश्वास है कि सेंद्धान्तिक व व्यवहारिक अनुभव के श्राधार पर श्रधिकतम 
सामग्री सहित तैयार की गई प्रस्तुत पुस्तक पंचायतों एवं राजस्व भ्रधिकारियों के 
लिए महत्त्वपूर्ण, लाभप्रद व सहयोगी प्रमाणित होगी । 


इसी आशा एवं विश्वास के साथ यह पुस्तक पंचायती राज से जुड़े कमियों, 


पाठकों व जनप्रतिनिधियों को प्रस्तुत है । 
ग्राशकररा प्रप्रवाल 
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“पटवारी द्वारा इस्ट्राज 

>सामास्य निदेध 

हगदीब हो पूर्द भूल गुधार 

-तरादीब दे पश्चात भूल शुधार 
छाजझो को सक्या प्रदित बर्ता 
>कत वे भाग गत हएतासत रात 
>विभाहम 

सरशार के पास रहते रखो भूमि 
“ंयायाधय बी धाहा 

मामाजरए बा ब"यंशेत्र 
जाग, दिद्॒य, बसीयत या धर «घर 
>तलाखरान स्रिश भगस शहो हुए; 
5 गाभाग्पर एुत असल ब३ज शोह मे दिशा जुआ 





“नामान्तरण शुल्क 38-38 


“-नामान्तरण शुल्क की वसूली 38-40 
-नामान्तरण क्ादेशों के प्रपन्नों का निस्तारण 40-42 
-नामास्तरण शुल्क की विवरणी 42-44 
अध्याय--3 चरागाह (45-56) 
“गोचर की परिभाषा 45-46 
-विशेष प्रयोजनों के लिए भूमि ग्ललग रश्ली जा सकेगी 46-54 
“भूमि जो स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी जा सकेगी $॥«358 
-चरागाह भूमि के उपयोग का विनियमन 52-53 
“चेरागाह की भूमि 53-54 
“राजस्व ग्रधिकारियों की शक्तियों का स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा श्रयोग 55-56 
भ्रध्याय--4 आबादी (57-93) 
-परिभाषा है 57-58 
-प्रावादी का पंचायतों में निहित होना $8-60 
-प्राबादी विस्तार 60-63 
-पंचायतों को राजस्व अ्रधिकारियों की शक्तियां 63-64 
-प्रासामियों के प्राथमिक झधिकार 64-72 
“प्राबादी विकास 72-73 
-कूड़ां करकट डालने के लिए अनुदत्त भूमि 73-74 
-भरूंमि का निःशुल्क प्रावंटन फ़ा5 
-सुधार करने के खातेदार काश्तकारों के अधिकार 75-76 
सुधार करने के भूमिधारियों के श्रधिकार 76-76 
76-77 


जुसुघार के आदेदन पत्न का प्ररूप 
-परिस्थितियां जिनमें स्वीकृति दी जा सकती है 77-78 


>परिस्थितियां जिनमें प्रावेदन भ्रस्वीकार क्रिया जावेगा 78-79 
-छोटे ग्रामों में कतिपय सुधार + 79-79 
-विंभिन्ने प्रहप 49-8] 
>ञ्ाबादी भूमि का विक्रय पु 82-82 
-आबादी भूमि की परिभाषा हब 2 
-क्रेय के लिए झ्रावेदन पत्र 82-82 
ते किय 82-83 
जनवशा तैयार किया जाना 83-83 
>मिरीक्षण 
अस्थाई निर्णय 83-83 
है का प्रक 83-83 
>सूचना कि व उसः ]शन 84-84 
>ञापत्तियों का निपटारा 84-84 


>भूमि का नीलाम 


(क) 


“भुगतान तथा भमुगतान न होने पर पुनः विक्रय 
"नीलामी की प्रक्रिया 

>जनोसाम की पुष्टि 

-निडी यातचीत द्वारा धादादी भूमि का हस्तास्तरण 
>भूमि का तिःशुल्क स्‍झावंदन 

>विस्था रिों भौर भूतपूई सेविरों को भूमि का झावटल 
-ईुसस्‍्वान्तरथ धथा प्रावटन प्रनुमोदनाधीद होगा 
-विशेष प्रशार शी भूमि जा विश्य से धपदमन 
-प्रपील 

>विवय वितेस 

-पुनरीक्षण 

लवदिएय प्राबादी भूमि दे विड्य से हुई प्राय गा उद्योग 
-प्रनुध्न्ध तथा विलेख 

>विभिश्न रजिस्टर, विज्यय विनेस ड पट्टा बह 

प्रप्याप--5 रारते, सुलाघार थ सीमा विवाद 

>शाग्तो थे गुजाघार भम्दग्पी डिबाद बा निपटारा 
>रागंे तथा धन्य गिभ्री सु्ताजार मे धषिरार 

>सीमा दिवाद बा निपटार। 

>्मीमा बिवाद 

भागन2 
नियम 


84-84 
84-84 
84-85 
85-86 
86-86 
86-87 
87०87 
87-88 
88-88 
88-88 
89-89 
89-89 
89-१0 
9॥-93 


(१4-।00॥ 


94-94 
94०५९ 


3. नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में 
4. विक्रय, दान, वसीयत व मेंट किए यए खसरा, मुरब्बा का अलग खाता बनाना 
5. नामान्तरण के मामलो का निपटारा करने हेतु स्पष्टीकरण | 
चरागाह 
6... टगाएड्याण 76३ कस्‍ड़ तल्वी)ाणा जार फ़ात एचाह एलठत 
गा 3-7 ० पर एशुंबज्ञाया वद्याबा०ए (50₹.) सणात्ड 955 
चरनोट भूमि में नाजायज कब्जों से प्राप्त पेनल्टी की रकम का पंचायतों कर हस्तांतरण 
चरागाह भूमि के प्रतिक्रमणा पर बेदखली से होने वाली घाय पंचायतों को 
देने धवत स्पष्टीकररा 
9 चरागाह भूमियों पर लगातार एवं निवर्धित पुराने प्रतिक्रणणों का नियमन 
[0 वृहत्‌, मध्यम व लघु परियोजना के प्रन्तर्गत भाई चरागाह भूमियों मे सिंचाई 
भूमि को सिवामचक दर्ज कर प्लावटन की कार्यवाही हेतु 


आबादी 

74.. आबादी भूमि के विक्रय-विलेख का रजिस्ट्रेशन 

82. प्राबादी भूमि के विक्रय से भनियमितताएं रोडने के लिए निर्देश 

3. ग्रामीण क्षेत्रों में भावादी विस्तार हेतु भूमि प्रारक्षण करने केः सम्बन्ध मे 

]4..प्राबादी प्रयोजनाथ चरागाहू भूमि का पभारक्षण एवं मानदण्ड 

]5. नगरीय क्षेत्रों के संपरिवर्तेत एवं नियम्रितीकरएणा नियम 98] के रादर्म में प्राम 
प्रायतों/नगरपालिशामों द्वारा स्‍्रावटित/विक्रय किए भूसण्डों के सम्बन्ध में रपष्टीकरण 

6. पधिसूचना 

87 मप्ाबादी विस्तार हेतु भूमि का क्‍ग्लारक्षए' 

रास्तों का विवाद व सीमा शान 

8. . प्पिसूचना (राज काएतकारी स्धिनियम को पारा 25। के धघीन ) 

9 .. प्रधिमूषता (भून्राजसव प्रधिनियम की धारा 28 के प्रधीन) 

भूप्ति का भादंटन, निपमन थे कश्णा दिलाना ४ 

20... राजकीय हृषि भूमि पर हिये गये घताधि6१त घविशमध को नियमित करने बाबर 

2।. . प्रनुयूचित जाति एवं जनजाति के ब्यक्तियों वो पघावदित भूमि का ठ्लाल तक छा देते रु 

22... हृषि प्रयोजनाएं भूमि का घावंटन के पश्चात्‌ झगजा दिसदाने बादत 

23. भूमिहीन ब्यक्तित्यों जो प्रावटित भूमि छा तटराल कडजा देते बाबत 

परावेंटित कृषि भूमि के खातेदारो सशिक्तार दिये जाने बादत ह 

25... झावटते नियमों के तहत धावदितियों को इब्या श्लादे जाते के शम्यस्प मे 

26... भ्रूमि भावटितियों को धादडित मूझि पर राते के ऐर्सों का द्रावधात करते के मस्दनव दर 

27... प्रनुमूधित जाति/गेलजाति के मायसों में दाविर सहारश रुप चेरदी बाद 


० 


के 
हक 


तालाब पेटा भूमि शा प्रार्दंटन 
28. नहों तापाद येटा भुत्ति के प्रादटन के सादन्द से शच्टोहरणा 


+ . संपरिवतंत 
नो शेत्रों में सररिबर्िेतन निरफों के सम्दन्ध में करसटोहस्च 
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ग्रध्याय- 


सामान्य 


महात्मा गांधों के रामराज्य के स्वप्न का पूरा किये जाने का पचायत एक सशक्त 
प्रजातांतज्िक माध्यम है । पंचायत राज की कल्पना श्राज की नही, बल्कि जात पंचायत्त, 
ग्राम पंचायत द मोहल्ला पचायतों का उल्लेख पुरातन साहित्य में भी मिलता है, जो 
किसी न किसी झूप में श्रादिवासी व ग्रामीण क्षेत्रों पे श्राज भी प्रचलित है। आपसी 
विवादों का मनिपटारा तथा क्षेत्र की ग्रामीण व्यवस्था व प्रथाओ्रों का सचालन ऐसी ही 
पचायततो की देन है । पंचायतें प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण माध्यम 
थी | प्रदालतों मे दायर मुकदमों की संख्या नाम-मात्र की होतो थी। प्रापसी विश्वास 
व निध्पक्षता को नीव पर टिको इस सस्था मे लोगो को अपूर्व आस्था था। पंचायत के 
फंसलों को सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता था, क्योंकि ऐसे निर्णय स्वार्थ या दुर्मावना से 
प्रेरित नहों होकर तथ्यो व स्थापित परम्पराप्रों पर ग्राधारित होते थे । 


समय-समय पर हुये सामाजिक, ग्राथिक व राजनतिक परिवतंनों से यह सस्था 
भी ग्रछृती नही रह पायी । इसमे कुछ बुराइयो ने प्रवेश किया तो अच्छाइयाँ शर्म: शने: 
समाप्त होतो गईं । फलस्वरूप इसके स्वरूप व कार्यकलापों में लोगों का विश्वास घटने 
लगा । वर्तमान के परिषेक्ष्य में इस संस्था के गठन, कत्तंव्य, अधिकार प्ौर कार्यप्रणाली 
इसके पुरातन स्वरूप से भिन्न हो गई। चुनावों की झोपचारिकता से दूर रहकर जहां वर्ग 
प्रतिनिधित्व, हित प्रतिनिधित्व, अनुभव, उम्र व इसी तरह के अन्य बिन्दुओं को ध्यान में 
रखकर मूखिया, पंचव सरपंच, ग्रावश्यकतानुसार आपसी बातचीत से मनोनीत किये 
जाते थे, श्राज इसके विपरोत चुनावों के माध्यम से, लोकप्रियता के आधार पर इसके गठन 
व स्वरूप ने झलग रूप घारण कर लिया है। फिर भी सामाजिक, आथिक व जनतांतिंक 
व्यवस्था को मजबूत एवं झात्मनिर्भर करने की दिशा मे यह प्रजातांश्रिक इकाई श्राघारभूत 
भूमिका प्रदा कर सकती है 4 

राजस्थान पंचायत भ्धिनियम फो धारा 3 में पंचायतों के संस्थापन झौर निर्माण 
सर्बंधी प्रावधान हैं । पंचायतों के गठन पर उनके स्वरूप, क्षेत्र तथा प्रशासन चलाने के 
लिये एक निश्चित बगनून बनाया जाना श्रावश्यक होने से घारा 3 के सहत ऐसे प्रावधान 
किये गये है । पंचायत्त प्रधिनियम की धारा 3 निम्म प्रकार है-- 


पं घारा 3. पंचायतों का संस्थापन और निर्माएश--(।) राज्य सरकार राजपत्र में 
वज्ञप्ति बेः जरिये एक गाँव या गाँव के भाग के लिये या गांवों वे समूह के लिये, जो 
नगरपालिवा की सीमा के भीतर न हो, एक पंचायत संस्थापित कर सकती है । 


3. . सामान्तरण हेतु श्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में 2 
4. “विक्रय, दान, वप्तीयत व भेंट किए गए खसरा/मुरब्बा का ग्रतय लाता बनाना हक लाई 
5. नभामास्तरण के मामलो का निपटारा करने हेतु स्पष्टीकरण * $ 
चरागाह 
6... एह्राीएब४ंण उल्ह978 चली जराा०क0 ० एगरठ एल एल्त हु 
उ्ा९४ 3-7 06 रिश्ुंबशगव पल्ाब7०७ (000.) एरणा८5 955 
7. घरनोट भ्रूम्रि में नाजायज कब्जों से प्राप्त ऐनल्टी की रकम का पंचायतों का हस्तांतरश 6 
38. चरागाह भूमि के अतिक्रमण पर वेदखली से होने वाली प्राय पंचायतों को 6 
देने बावत स्पष्टोकरण 
9 चरागाह भूमियों पर लगातार एवं निर्बाधित पुराने अतिक्रमणों का नियमन १४ 
[0.. दृहवू, मध्यम व लघु परियोजना के अन्तर्गत झाई लरागाह भूमियों में सिचाई 7 
भूमि को सिवायचक दर्ज कर भावटन की कायंवाहो हेतु 
भ्राबादी 
2].. भाबादी भूमि के मिक्रय-विलेस का रजिस्ट्रेशन है 
2. श्नावादी भूमि के विक्रय में मनियभितताएं रोकने के लिए निर्देश $ 
3. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रावादी विस्तार हेतु भूमि प्रारक्षण करने के सम्बन्ध में 42 


4 


4. भ्राबादी प्रयोजतार्थ चरागाहू भूमि का भारक्षए एवं मातदण्ड 
। 


]5. नगरीय क्षेत्रों के संपरिदर्तत एवं निषमितीकरण नियम 98॥ के सदर मे ग्राम 
पचायतो/नगरपालिकापों द्वारा प्रायंटित/विक्रप किए भूसण्डो के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 

6. प्रपिसूचना | 
]7..प्राढादी विस्तार हेतु भूमि का प्रारक्षण* 

रास्तों का विवाद व सोमा ज्ञान 

8. प्रधिसूचना (राज काश्तकारी प्रधिनियम की घारा 25 के धघोन) 

]9  भपिसूचना (भू-राजस्व भ्रधिनियम की घारा !28 के प्रधोन) 

मृमि का झावंटन, नियमन व कब्जा दिलाना 
20... राजकौय कृषि भूमि पर किये गये धनाविशृत मतिशमंण को नियमित करने बाप 
24. .प्रनुमचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को घावंदित भ्रमि का तस्वाल वक्त 
22... कृषि अयोजनार्थ भूमि का धावंटन के एरचाद कब्श! दिखवाने बाइद 

23... भूमिहीन व्यक्तियों को प्राइटित भूमि का तट्यास कम्श देते बाबत 

24, प्रावटित कृषि भूति के खातेदारों प्रदित्ार दिये जाने गावत 


साभान्य!3 


इस प्रवार संस्थापित पंचायत पर उसी तरह लागू होगे मानो वे पंचायत के 
लिये या पंचायतों द्वारा ही बनाये गये हों, और 


(च) इस प्रकार संस्थापित पंचायत, उक्त नगरपालिका द्वारा विधिपूर्वक लगाये 
गये ऐसे सभी करों मे से ऐसे कर चालू रखेगी, जो कानून के भ्रघीन पंचायत 
द्वारा लगाये जा सकते है, मानो वे कर इस कानून के ब्रधीन ही इस 
प्रकार संस्थापित पंचायत द्वारा लगाये गये हों । 


(4) उपघारा (2) के खण्ड (ख) के प्रघीन किसी नगरपालिका क्षेत्र को पंचायत 
क्षेत्र में शामिल बररने पर-- 


(क) धारा 80 की उपघारा (2) मे वर्णित परिणाम उत्पन्न होगे । 

(ख) उस क्षेत्र में नगरपालिका, कार्य करना बद कर देगी । 

(ग) उस क्षेत्र बसी नगरपालिका, वार्य करना शुरू कर देगी। 

(घ) उक्त नगरपालिका के वे सदस्य जो इस प्रकार सम्मिलित किये गये क्षेत्र का 
प्रतिनिधित्व करते हों, नये चुनाव होने तक उक्त पचायत के अतिरिक्त पंच 
होंगे, भ्रौर 

(ड) उप धारा (3) के खण्ड (घ) मे दिये गये प्रावधान लागू होगे । 


(5) उपघारा (2) के प्रधोन किसी पंचायत को सुगमतापूर्वक संस्थापित करने 
अ्रथवा किसी क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र में शामिल करने के लिये राज्य सरकार भ्रादेश द्वारा 
ऐसे निर्देश दे सकती है जो वह प्रावश्यक समभे । 


व्याख्या 

पंचायतों द्वारा किया गया हर कार्य, क्षेत्र के निवासियों के लिये महृत्त्वपूर्णं है 
तथा किसी न॑ किसी रूप से जन-जीवन को प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 
भूमि धारण करना पश्राज भी प्रतिप्ठा का प्रतीक है। इसी सन्दर्भ में भूमि या मूमि 
मे सम्बन्धित श्रधिकारों को प्रभावित करने वाली कार्यवाही को ग्रामीण जनता बड़ी 
ग्म्भीरता से लेती है। न्यायालयों मे विचाराधीन मुकदमों की संख्या तथा उनके कारणों 
का श्रध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के मुकदमों में भ्रधिकांश मुकदमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से भूमि से सम्बन्धित होते हैं। पंचायतों के गठन से पूर्व, भूमि सम्बन्धी प्रधिकार- 
अमिलेखों को सही रखने, भूमि का श्रावंटन, चरागाहू, अश्रावादी व क्षेत्रीय विकास से जुड़े 
भूमि सम्बन्धी समस्त मामले राजस्व झ्धिका रियों द्वारा सम्पादित तथा स्वीकृत किये जाते 
थे | जन-साधारण के कार्यों का निष्पादन सहो, शोझ्म, व सुगमता से हो, इस दृष्टि मे 
उपरोक्त मामलों में पंचायतों को अनेक अधिकार दिये गये हैं। इस संदर्भ में यह भौर भी 
महत्त्वपूर्ण हो गया है कि ग्राम पंचायतें, अपने अधिकार क्षेत्र की राजस्व तथा जन-जीवन 
को अधिकतम प्रभावित करने वालो समस्याझ्रों के प्रति सजग रहकर उनका निराकरण 
एवं कानून की प्रनुपालना सहो भ्रर्थों में करें । 


2/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


हा (2) राज्य सरकार ऐसी 5 अ द्वारा-- (क) किसी नगरपालिका के लिये 
या उसकी सोमा में शामिल क्षेत्र के लिये पंचायत संस्यापित कर सकेगी, भ्रयवा 
(ख) ऐसे क्षेत्र या उसके किसी भाग को पंचायत क्षेत्र में शामिल कर सकेगी । 
थे परन्तु शर्त यह है कि ऐसा करने में राज्य सरकार के लिये यह जरूरी 
नहीं होगा-- 

4. कि किसी नगरपालिका के लिये या उसके किसी भी भाग को नगर- 
पालिका के रूप में समाप्त करने के लिये स्वंधित कानून में दी गई 
निर्धारित प्रक्रिया का पालन करे, या 

2. किसो क्षेत्र को पंचायत क्षेत्र में शामिल करने के लिये धारा 86 में 
निर्धारित प्रक्रिया का पालन और झनुसरण करे । 

(3) उपघारा (2) के खण्ड (क) के अन्तगंत किसो मगरपालिका या उसके 

किसी भाग में पचायत सस्थापित हो जाने पर--- 

(क) ऐसा क्षेत्र या उसका भाग इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये पचायत क्षेत्र 
माना जावेगा, 

(ख) उस क्षेत्र में सस्थापित नगरपालिका, पंचायत क्षेत्र में परिवर्तित समझी 
जावेगी, 

(ग) जब तक कि इस झधिनियम के अस्तर्गृत चुनाव नहीं हो-- 

॥. ऐसी नगरपालिका के भ्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य यदि सारे 
नगरपालिका क्षेत्र के लिये उक्त रोति से पंचायत सस्थापित की गई 
है तो ऐसा पचायत क क्रमश: सरपच ओर पच समभ जावेंगे, श्रथवा 

2. यदि नगरपालिवत क्षत्र क किसी भाग के लिये ही वक्त हा ॥ 
सस्थापित का गई हा तो ऐसी नगरपालिका के ऐसे भाग का प्रति- 

निधित्व करने वाले सदस्य उस पचायत के पंच समभे जावेगे और 
उनके द्वारा अपने में से ही सरपत और उप-सरपच का चुनाव किया 
जायेगा । 

(घ) उक्त नगरपालिका में निहित सम्पूर्ण सम्पत्ति और उसके समस्त दायित्व 
अथवा नगरपालिका क्षेत्र के केवल किसी भाग के लिये ही यक्त प्रकार से 
पंचायत संस्थापित होने पर सम्पत्ति और दाथित्वों का ऐसा हिस्सा जिसके 
बारे में राज्य सरकार आदेश से इस प्रकार संस्थापित पचायत को हंस्तांत- 
रित किया जायेगा । 

(ड) जब तक कि इस अधिनियम के अन्तर्गेत नये नियम और उप-नियम नहीं 


बनें, उक्त नगरपालिका के लिये लागू होने वाले नियम और उप-नियम' 
जहां तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत या श्रसंगत नहीं हैं, 


मामान्य/3 


इस प्रवार संस्यापित पंचायत पर उसी तरह लागू होगे मानो वे पंचायत के 
लिये या पंचायतों द्वारा ही बनाये गये हों, और 


(ञ) इस प्रकार स्थापित पचायत, उक्त नगरपालिका द्वारा विधिपूर्वक लगाये 
शये ऐसे सभी करो मे से ऐसे कर चालू रसेगी, जो कानून के प्रधान पंचायत 
द्वारा सगाये जा सबते है, मानो वे कर इस कानून के अधोन ही इस 
प्रवार संस्थापित पंचायत द्वारा लगाये गये हीं । 


(4) उपधारा (2) के सण्ड (व) के भ्रघीन किसी नगरपालिका क्षेत्र को पंचायत 

शोन्र में शामिल करने पर-- 

(क) घारा 80 की उपघारा (2) में वणित परिणाम उत्पन्न होगे । 

(स) उस क्षेत्र में नगरपालिका, कार्य करता बद कर देगी । 

(ग) उस क्षेत्र को सेगरपालिका, कार्य करना शुरू कर देगी। 

(ध) उक्त नगरपालिका के वे सदस्य जो इस प्रकार सम्मिलित किये गये क्षेत्र का 
प्रतिनिधित्व करते हों, नये चुनाव होने तक उक्त पचायत के प्रतिरिक्त पंच 
होंगे, प्रौर 

(४) उप घारा (3) के सण्ड (घ) मे दिये गये प्रावधान लागू होंगे । 


(5) उपधघारा (2) के भ्रधीन किसी पंचायत को सुगमतापूर्वक संस्थापित करने 
श्रथवा किसी क्षेत्र का पंचामत क्षेत्र मे शामिल करने के लिये राज्य सरकार प्रादेश द्वारा 
ऐसे निर्देश दे सकती है जो वह प्रावश्यक समझे । 


बव्याध्या 

पंचायतों द्वारा किया गया हर कार्य, क्षेत्र के निवासियों के लिये महत्त्वपूर्ण है 
तथा किसी न किसी रूप से जन-जीवन को प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 
भूमि घारण करना प्राज भी श्रतिप्ठा का प्रतीक है। इसी सन्दर्भ में भूमि या भूमि 
से सम्बन्धित प्रभिकारों को प्रभावित करने वाली कार्यवाही को ग्रामीण जनता बड़ी 
गम्भी रता से लेती है | न्यायालयों मे विचाराधीन मुकदमो की संख्या तथा उनके कारणों 
का प्रध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के मुकदमो में भ्रधिकांश मुकदमे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
मे भूमि से सम्बन्धित होते हैं। पंचायतों के गठन से पूर्व, भूमि सम्बन्धी भ्रधिकार- 
अभिलेखों को सही रखने, भूमि का श्रावंटन, चरागाह, श्रावादी व क्षेत्रीय विकास से जुड़े 
भूमि सम्बन्धी समस्त मामले राजस्व झधिकारियों द्वारा सम्पादित तथा स्वीकृत किये जाते 
थे | जन-साधारण के कार्यो का निष्पादन सहो, शोघ्र, व सुगमता से हो, इस दृष्टि से 
उपरोक्त मामलों में पंचायतों को अनेक अधिकार दिये यये है । इस संदर्भ में यह झौर भी 
महत्त्वपूर्ण हो गया है कि ग्राम पंचायतें, अपने अधिकार क्षेत्र की राजस्व तथा जन-जीवन 
को अधिकतम प्रभावित करने वाली समस्याप्रों के प्रति सजग रहकर उनका निराकरण 
एवं कानून को ग्रनुपालना सही श्रर्थों में करें । 


4/पचायत एवं भूमि व्यवस्था 

क्षेत्रीय विकास के प्रति उत्तरदायित्व तथा जनता के प्रति जवाबदारी, जन- 
प्रतिनिधियों को लं।कहित के अधिकतम कार्य करने को प्रेरित करती हैं। जनता 
के प्रति जवाबदारी को निभाने के लिए जन-प्रतिनिधि निष्पक्ष रूप से जन हिताय॑ 
कार्य करना चाहते हैं। राजस्व क्षेत्र में उनके कर्त्तव्य व दायित्वों से सम्बन्धित सरल भाषा 
में सम में आने योग्य साहित्य उपलब्ध नहीं होने से उन्हें अनेक कठिनाईयों 
का सामना करना पड़ता है ! यह कठिनाई तभी दूर हो सकती है जबकि 
पचापतों की कार्य प्रणाली मे सम्बन्धित सुलभ साहित्य उपलब्ध हो ) संविधान में वणित 
समानता, न्याय के नैसगिक सिद्धान्त तथा गरोबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने 
वले समाज के कमजोर, पिछड व सर्वेहारा वर्ग की स्थिति को सुधार कर उन्हें सामान्य 
व्‌ सुविधा-पूर्ण जीवन व्यतीत करने के साधन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोए से मागेदर्शक 
के रूप में केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार ने विभिन्न अधिनियम व्‌ नियम बनाये है। 
किन्तु प्रजातत्न पर आधारित इकाई के सचालनकर्ताशों (पचायत समिति, सरपंच व 
पंचों) को उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित वानून व प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी होने पर ही 
ये जनहित पे प्रपने सधिकारों का प्रयोग व कर्तव्यों का पालन निष्पक्षता व प्रभावी ढंग 
से कर सकते है । 

यह श्रावश्यक है कि पंचायतों के कत्तेव्य और अ्रधिकारों से संबंधित प्रावधानों को 
सरल व सहज भाषा में स्पष्ट व श्रधिकाधिक प्रचारित किया जावे, जिससे पंचायतों, 
नगरपालिकाओं तथा अन्य स्वायत्त-शासी सस्थाम्रों के स्वरूप व अधिकार क्षेत्र के संबंध 
में कोई अ्रां।त उत्पन्न न हा। पचायतों के कत्तंब्यो का उल्लेख, पत्तायत प्रधिनियम 
953 की घारा 24 में तथा प्रशासनिक शक्तियं। संबंधी प्रावधान घारा 26 में वर्णित है, 
जो निम्न प्रकार है :-- 

घारा 24. पंचायतों के कत्तंब्य --() जहां तक उपलब्ध पचायत निधि 
प्रन्तगंत सम्भव हो, प्रत्येक पंचायत का कत्तंव्य होगा कि वह पचायत क्षेत्र के भोतर, 
तृतीय परिशिष्ट में उल्लिखित राभी या उनमे किसी विपय के सम्बन्ध से यथोचित 
व्यवस्था करे । 

(2) पंचायत समिति की पूर्व स्वोकृति से, काई पंचायत तृतीय परिशिष्द में 
अंकित कार्यों को तरह का कोई कार्य झपनी पंचायत क्षेत्र के बाहर भी क्रियान्वित करते 
के लिये व्यवस्था कर सकेगो + 

(3) कोई पंचायत, अपने पचायत क्षेत्र के भीतर कोई ग्रन्य कार्य या उपाय 
(3॥८३5०:४०७) जिससे उसके पंचायत क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, गुर 
सुविधा भथवा सामाजिक या आयिक या सांस्कृतिक कल्याण में प्रगति की सम्मावता हा 
क्रियान्वित किये जाने के लिए भो कार्यवाही कर सकेगी । 

(4) कोई पंचायत, मतों बैठक में पारित और अपने पचों को बुल संख्या £ 
दो तिहाई बहुमत द्वारा समपित प्रस्ताव द्वारा प्रपने पंचायत झ्ेत्र में किसी सार्वजतिक 


सामास्य/5 


स्वागत, समारोह व मनोरंजन के लिये प्रग्नन्ध कर सकेगो भ्रथवा जिले या राज्य में 
पंचायतों के वाधिक सम्मेलन या ऐसे सम्मेलन के लिये चन्दा दे सकेगी । 

(5) यदि किसी पंचायत के ध्यान में यह आवे कि किसी भूमि-घारक द्वारा की 
गई उपेक्षा था उसके और उसके आसामी के बोच किसी विवाद के कारण उसकी भूमियों 
के कृषि उत्पादन पर गम्भोर वुप्रभाव पड़ा है, तो पचायत ऐसे तथ्य की सूचना कलक्टर 
को दे सकेगी । 

(6) कोई पंचायत श्रनुसूचित जातियों प्रौर अनुसूचित जनजातियों झौर प्रन्य 
पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार करने के लिये श्लौर विशेषकर अस्पृश्यता निवारण के लिये 
उन निर्दशों या झ्राज्ञाप्रों को, जो राज्य सरकार, कलक्टर, पचायतो के प्रभारी अधिकारी 
या कलबटर द्वारा प्राधिकृत किसी प्रधिकारी द्वारा समय समय पर, इस विषय में दी 
या जारी वी जायें, क्रियान्वित करेगी । 

(7) पंचायत ऐसे प्रन्य कत्तंव्य और कृत्य करेगो जो उसे तत्समय प्रभावशोल 
किसो भ्रन्य विधि द्वारा सौंपे जायें । 

राजम्थान पंचायत भ्रधिनियम की उपरोक्त घारा 24 से सबद्ध उन विषयों को 
सूची जिनके सम्बन्ध में पचायत व्यवस्था करेगी, 'तृतीय परिशिष्ट! में दो गई है, जो 
निम्न प्रकार है-- 

तृतीय परिशिष्द 

(देखिये घारा 24) 
वे मामले, जितके लिए पंचायतें उपबन्ध कर सकेंगो-- 
]. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में-- 

(क ) घरेलू उपयोग तथा पशुषों के लिए जलप्रदाय की व्यवस्था; 

(ख) सार्वजनिक मार्गों, नालियो, वाँघों, तालाबों, कुप्रों (ऐसे कुओं और तालावों 
को छोडकर, जिनका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है) तथा प्रन्य 
सार्वजनिक स्थानों या निर्माण कार्यों की सफाई; 

(ग) स्वच्छता, सफाई व न्यूमेंस का निवारश नथा मृत पशुओं के शयों का 
निषटारा; 

(घ) सार्वजनिक स्वास्थ्य बा परिरक्षण तथा सुधार; 

(2) चाय, काफी एवं दूध वो दुकानो का साइसेंस द्वारा या भ््यथा विनियमन; 

(थ) शमशान सथा कबद्निस्तान वी व्यवस्था, संघारण तथा विनियमन; 

(छ) सेल के मंदानों तदा सादेजनिकद उद्दानों का विवास तथा सघारण; 

(जे) लावदारिस शवों तथा सावारिस पशुषों दा निपटारा; 


(कर) सादंजनिक शोचासयों का निर्माण द सघारण तथा निजी शोचालयों का 
विनियमन; 


6/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


(व्य) किसी छूत की बीमारी के आरम्भ होने, फैलने या बार-बार होने से रोकने 
के उपाय करना; 


(2) अस्वास्थ्यकर स्थलों का सुधार; 

(5) कूड़े करकट के ढेर, खर पतवार, कांटेदार पेड़ों को हटाना, अनुक्योगी कुओं, 
अस्वास्थ्यकर तालाबों, तलाइयों, खाइयों, गड़ढों, खोखली जगहों को 
भरता, सिचित क्षेत्रों में जलावरोध को रोकना ओर स्वास्थ्यकर श्रन्य 
सुधार कार्य करना; 


(ड) प्रसृति तथा शिशु कल्यारा; 

(ढ) चिकित्सा सहायता की व्यवस्था; 

(णए) मनुष्यों तथा पशुश्रों के टीका लगाने को प्रोत्साहित करना; 

([त) नवीन भवनों के निर्माण तथा विद्यमान भवनों के विस्तार या परिवर्तन; 
का विनियमन 


2, सार्वजनिक निर्माण कार्यों के क्षेत्र में-- 

(क) सावंजनिक मार्गों, या ऐसे स्थानों तथा स्थलों से, जो किसी की निजी 
सम्पत्ति नहीं हैं, तथा जो जनता के लिए खुले हैं, चाहे ऐसे स्थल पंचायत में 
निहित हों या राज्य सरकार से संबंधित हों, बाधाग्रों एवं अवरीधों को 
हटाना; 

(ख) सार्वजनिक मर्यो, नालियों, बांघों एवं पुलों का निर्माण, संधारण तथा 
मरम्मत । परंतु यदि ऐसे मार्ग, नालियाँ, बांध तथा पुल किसी प्रन्य लोक 
प्राधिकरण में निहित हों तो ऐसे कार्य उस प्राधिकरण की पहमत्ति के बिता 
सम्पादित नहीं किये जायेगे; 

(ग) पंचायत में निहित या पंचायत के नियन्त्रणाधीन सा्बंजनिक मबन, 
चरागाह, वन भूमि, जिसमें राजस्थान वन अधिनियम 4953 (953 
का राजस्थान अधिनियम ॥3) की घारा 28 के श्रधीय समनुदेशित 
बन भूमि भी सम्मिलित है, तालाबों तथा कुओं (सिंचाई के उपयोग 
में आने वाले तालाबों तथा कुपझ्मों के अलावा) का संघारख भौर उनते 
उपयोग का विनियमन; 

(घ) पंचायत क्षेत्र में रोशनी की व्यवस्था; ; 

(ह) राज्य सरकार या पंचायत समिति द्वारा भामोजित के अलावा, अप 
क्षेत्र फे मेले, बाजारों, हाट, त्तांगा स्टैप्ड तथा बेलगादी रटण्ट का विनियमसे 

भर नियंत्रण; 


(च) शराब की दुकानों भौर कसाई-सानी का विनियमन तथा निमयस्रणद 


तु 
सामान्य/7 


(छ) सार्दजनिक मार्गों, बाजार स्थलों तथा अन्य सावंजनिक स्थानों पर पेड़ 
लगाना, उनका संधारशा तथा परिरक्षण; 

(ज) प्रावारा तथा लावारिस बुत्तो को नप्ट करना; 

(के) धर्मशासाप्रों का निर्माण ओर संघारण; 

(झा) नहाने या बड़े घोने वेः ऐसे घाटों का प्रदन्‍्ध झोर नियन्त्रण जिनका प्रवन्ध 
राज्य सरकार या किसी प्रन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता; 

(ट) बाजारों की स्थापना तथा प्रवन्ध; 

(८) पंचायत के कर्म घारियों के लिए मकानों का निर्माण तथा संघारण; 

(४) शिविर, मंदानों की व्यवस्था एव उनका सघारण; 

(ढ) कांजी हाउस (८७॥० ४०७७०$) को स्थापना, निन्यत्रण एवं प्रबन्ध; 

(ण) प्रकाल अथवा अभाव के समय निर्मारा कार्यों का आरम्म, उनका संधारण 
प्रधवा रोजगार को व्यवस्था; 

(त) ऐसे सिद्धास्तों के अनुसार, जा कि निर्धारित किये जावें, श्राबादों स्थलों 
का विस्तार तथा भवनों का विनियमन, 

(थ) गोदाम (वेमर हाउसेज) को स्थापना और उनका संघारण; 

(द) पशुप्रों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु पोखरों का खुदाई, सफाई एवं 
संघारण । 

3. शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्र भें-- 

(क) शिक्षा का प्रसार; 

(ख) प्रखाड़ो, बलवों तथा मनोरजन के ग्रन्य स्थानों और खेल के मेदानों की 
स्थापना तथा सघारण; 

(ग) कला एवं संस्कृति के उत्थान के लिए रगमंचो की स्थापना तथा संघारण; 

(घ) पुस्तकालयों श्रीर वाचनालयो की स्थापना तथा संधारण; 

(ड) सार्वजनिक रेडियो सेट भ्रीर ग्रामोफोन लगाना; 

(च) पंचायत क्षेत्र का सामाजिक उत्थान तथा नेतिक कल्याण करना जिससें 
शरावबन्दी को बढ़ावा देना, छुप्माछ्तत को हटाना, पिछड़ी जातियों को दशा 
सुधारना, भ्रष्टाचार को मिटाना तथा जुआ ओऔर व्यर्थ के मुकदमेवाजी 
को हतोत्साहित करना सम्मिलित है । 

4. प्रात्मरक्षा तथा पंचायत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए-- 
(क) पंचायत क्षेत्र तथा उसमें की फसलों को सुरक्षा करना परन्तु सुरक्षा 


का खर्चा पंचायत द्वाया पंचायत क्षेत्र के ऐसे व्यक्तियों से तथा ऐसी रीति से 
जो विहित की जाय, निर्धारित तया वसूल किया जायेगा; 


8/पच्रायत एवं भूमि व्यवस्था 


(स) धृरित तथा खतरनाक व्यापार या प्रथाग्रों को जांच, समाप्ति तथा 
विनियमन; हि 

(ग) भ्रागजनी पर आय बुझाने में सहायता श्रौर जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा 
करना । 

5. प्रशासन के क्षेत्र में-- 

(क) भवनों का संख्यांकन करना; 

(ख) जनगणाना करना; 

(ग) पंचायत क्षेत्र में कपि तथा कृपि-भिन्न उत्पादन की वृद्धि के लिए कार्यक्रम 
तैयार करना; 

(ध) ऐसा विवरण तैयार करना जिसमें ग्रामीण विकास योजनाओं की 
क्रियान्विती के लिए आवश्यक प्रदाय तथा वित्त प्रबन्ध की भ्रावश्यकता 
दर्शायी गई हो; 

(3) ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करना जिसके जरिये केन्द्रीय या राज्य सरकार 
हारा किसी प्रयोजन हेतु दी गई सहायता पंचायत क्षेत्र में प्राप्त हो; 

(ले) सर्वेक्षण करना; 

(छ) पशु खड़े होने के स्थान, खलिहान, चरागाह तथा सामुदायिक भूमि पर 
नियम्त्रण; 

(ज) एसे मेलों, तीर्थ यात्राश्रों एवं त्योहारों की स्थापना, संघारण तथा 
विनियमन जिनका थ्रबन्ध राज्य सरकार या पंचायत समिति द्वारा नहीं 
किया जाता है; 

(४) बेरोजगारी सम्बन्धित आंकड़े तंवार करना; 

(लय) सक्षम प्राधिकारियों को ऐसी शिकायतों को सूचना देना जिनका निराकस्ण 
पंचायत द्वारा नही किया जा सके; 

(ट) पंचायत्त के अभिलेख तैयार करना, उनका संघारण तथा युरक्षा 

(5) जन्म, मृत्यु तथा शादियों का ऐसी रीति 2) ऐसे प्ररूप में ररि स्ट्रीकरण 
किया जावे जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशिष्ट भ्रादेश 
द्वारा मिर्धारित किया जाय; 

(ड) पंचायत क्षैत्र में स्थित ग्रामों के लिए विकास गोजनायें तैयार करना । 

6. जन कल्याण के क्षेत्र में-- हि 

(क) भूमि सुधार योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता; 

(ख) पपंग, निर्धन और रोगियों की सहायता; 

(ये) प्राकृतिक आपदाओं के समय निवासियों की सहायता; 


सामतान्य/9 


(घ) पंचायत क्षत्र मे भूमि तथा प्रन्य संसाधनों का सहकारिता के आधार पर 
प्रबन्ध श्रौर सामूहिक सेती, ऋण समितियां तथा बहुउद्देशीय सहकारी 
समितियों का गठन; 

(ड) राज्य सरकार को पूर्व प्रनुमति से बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना तथा 
ऐसी भूमि पर सती करना; 

(च) सामुदायिक कार्यो तथा पंचायत क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए स्वेच्छिक 
श्रम की व्यवस्पा; 

(छ) उचित मूल्य की दुकाने खोलना , 

(ज) परिवार कल्याण का प्रचार करना ( 

पे. कृषि तथा घन परिरक्षश्त के क्षेत्र भें-- 

(क) कृषि सुधार तथा आदर्श कृषि फार्मो को स्थापना , 

(ख) प्रनाज भण्डारण गुहों की स्थापना; 

(ग) राज्य सरकार द्वारा पंचायत में निहित बजर तथा बेकार भूमि पर सेता 
करवाना; 

(घ) कषि उत्पादन बढाने को दृष्टि से पचायत क्षेत्र में खेती के उत्पादन का 
न्यूनतम मापदण्ड सुनिश्चित करना , 

(ड) खाद के स्रोती तथा संसाधनों सुनिश्चित करना, कम्पोस्ट साद तेयार करना 
तथा खाद बे विश्री ; 

(८) उन्नत दीजो के लिए पोषशालाप्रो की स्थापना प्रौर सपारण तथा कृषि 
उपवारण और छ्ृपि यंत्रों के भण्डारण की व्यवस्था, 

(छ) उच्नत बीजों का उत्पादन तथा उपयोग; 

(ण) सहकारी सेती को प्रोत्साहन; 

(भा) फसल का परिरक्षण तथा फसस बी सुरक्षा: 

(घ्व) ऐसे लघु सिधाई निर्माण बाय जिनसे 50 एवड भूमि से अधिक की सिचारई 
नही ह्मोतो हो ओर जा पंचायत समिति दे कार्यक्षेत्र के अस्तगंत नहों 
बाते हो, 

(ट] प्राम वबनो को अभिवुद्धि, सुधार तथा उनती रद; 

(ठ) डेयरी पामिंग बा प्रोत्साहल । 

8. पशु प्रजनन प्ौर पशु रक्षण ढे क्षेत्र से-- 

(१) पशु तथा पशु नर्स झुधार घोर पशुधन बी स्गरान्य देखभाल जिशरे उन 
उपबार घोर उनमे दीमारिदों बो रोकथाम बरनता सम्मिमिन है; 

६७) नस्ली साहो शो रखना तथा उनकी देखभाल ; 


0[पंचायत एवं भूमि ध्यवस्था 


9. प्रामोधोग के क्षेत्र में-- 
कुटोर भौर ग्रामोद्योग की उन्नति तथा प्रोत्साहन । 


]0. विधिध-- 

(क) स्कूल भवनों तथा उनसे संलग्न समस्त मवनों का सप्निर्माण तथा उनकी 
मरम्मत; 

(स) प्राथमिक शालाओों के अध्यापकों के लिए आवास गृहों का निर्माण; 

(ग) भारत सरकार के डाक-तार विभाग के लिए भर उसकी शोर से डाक 
सेवायें ऐसी शर्तों पर हाथ में लेना या करना जो तय फी गई हों; 

(घ) जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा के कारवार को प्राप्त करना; 

(ड) भ्रभिकर्त्ता के रूप में या ध्स्यथा अल्प बचत प्रमाणपत्रों की बिक्री । 


, _ धारा 26. पंचायतों की प्रशासनिक शक्तियां-(!) पंचायत को ऐसे समस्त 
कार्ये, जो विशिष्टत: पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 
लिखित नोटिस देकर, करने की निम्नांकित शक्ति होगी जो उसके कर्तव्यों के निष्पादन 
के लिए अनिवार्य तथा आनुसांगिक हों - 

(3) किसी भूमि या भवन, जिसमें कोई शौचालय, होज या गड्ढा है, जिसमें 
किसी मोरी का पानी, कूंडाकरकट या अन्य पानी भरा रहता होया 
जो ऐसी मोरी के पाती, कूड़ा-करकट, वन्द पानी को संग्रहित करने के 
प्रयोग में लाया जाता हो और जो एक कष्ट का कारण हो, के स्वामी 
या अधिभोगी से ऐसी कार्यवाही जो पंचायत युक्तियुक्त समभे, करने की 
अपेक्षा करना; 

(४) किसी भवन के स्वामी या अ्धिभोगी से किसी सार्वजनिक मार्ग 
नाली पर से अतिक्रमण हटाने की अपेक्षा करना; 

(॥)) ऐसे कुझ्रों, बोखरों या अन्य गडढों के पानो के 
जिनसे जनस्वास्थ्य के लिए खतरा होने का अंदेशा हो; 

(१४) ऐसे कुओं, पोखरों या भनन्‍्य गड्ढों पर या उनके निकट, जो पानी पीने के 
प्रयोजनार्थ भ्रारक्षित रखे गये हैं, पशुओं को पानी पिलाने, नहाने या कपई 

धोने पर रोक लगाना; 

(४) गांव में तथा गांव स्थल से युक्तियुक्त दूरी 

अन्य सामान के उत्सनन पर रोक लगाना। 
ऐसे उत्खनन पर ला्गू नहीं होगी जो भवन या झन्य 
भरे जाने के लिये भभिप्रेत हो; 
कि (श) गाँव के भीतर मरने वाले समस्त पशुओं के शवों को ग्राल स्थल से किसी 
हे विनिदिष्ट दूरी पर फैँके जाने तथा हटाये जाने का झादेश देना; 


| झथवा 


उपयोग पर रोक लगाना 


के भीतर मिट्टी या पत्थर या 
परन्तु इस खण्ड की कोई बात 
संरचनाओं की नींव 


सामान्य/!। 


(७) प्राम स्थल के भीतर किसी मकान, भवन या भूमि के स्वामी या अधिभोगी 
से उसे साफ धर स्वच्छ रखने की प्रपेक्षा करना;' 

(४॥) बिसी ऐसे मवन कं, जो जीपेशोएं या सतरनाक हालत में है या भवन के 
विसी भाग के स्वामी से उसे जनता के लिये खतरे का कारण होने से 
रोब ने हेतु पर्याप्त उपाय करने को प्रपेक्षा करना; 

(४) स्वच्छता की दृष्टि से मलकुण्ड श्रौर शौच के गड्ढों क सप्निर्माए का भ्रादेश 
देना; 

(५) पाने या पीने वी ऐसी वस्तु को, जो स्रस्वास्थ्यकर और जन उपयोग के 
लिए भ्रनुपयुक्त है, बेचने या बिक्री के लिए खोलकर रखने को रोकना; 

(४) व्यक्तियों में ग्राम-स्पल के मौतर, सिवाय उन स्थानों या पात्रों के जिनकी 
पंचायत द्वारा उस प्रयोजनार्थ व्यवस्था की गई है, कचरा, कूडा या प्रन्य 
दूपित पदार्थ इकट्ठा न करने को अपेक्षा करना; 

(५५) ऐसे कुत्ते या अन्य पशु के स्वामो से, जिससे राहगीरों के पीड़ित या भयभोत 
होने की संभावना है, ऐसे कुत्ते या पशु को रोक रखने की अपेक्षा करना; 

() किसी सार्वजनिक मार्ग, पुलिया या पुल को, आस-पास के सेतों को कम से 
कम नुकसान पहुंचाते हुए चौड़ा करना, सोलना, बड़ा करना या उनमें 
प्रस्यथा सुघार करना; 

(अं५) किसी जल्मार्ग को गहरा करना या उसमें कोई पन्य सुघार करना; पभौर 


(९ ) किसी भाढ़ या वृक्ष को, जो सार्वजनिक मार्ग पर बाहर की झोर निकली 
हुई हो, काटना । 


(2) किसी पंचायत को यदि वह ऐसा चाहे, सग्रहरा प्रभारो के रूप में वसूली का 
यथाविहित ]0 प्रतिशत प्रनुज्ञत कर दिये जाने पर राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व की 
ओर उसकी भधिकारिता के भीतर किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य सरकार को संदेय 
विन्ही भ्रन्य करों या वकायाग्रों की वसूली का कत्तंव्य तथा उत्तरदायित्व भी सौपा जा 
सकेगा ओर तत्पश्चात्‌ उक्त क्षेत्र मे पटवारी अपने अ्रधिकारों, कत्तंब्यों तथा दायित्वों 
के सम्बन्ध में सभी प्रयोजनों के लिए पंचायत के सेवक समभे जायेंगे । 

व्याख्या 


भूमि का समाजवादी ढंग से निर्धन व पात्र व्यक्तियों को समान वितरण हो यह 
बीस सूत्नीय कार्यक्रम का महत्वपूर्ण सूत्र तथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार है। 
आवंटित भूमि का आवंटिती को तत्काल कब्जा मिले, अनुसूचित जाति व जनजाति के 
व्यक्तियों, ग्रामीण निर्धनों, लघु व सीमान्त कृषकों को उनकी भूमि पर सर्वोत्तम कृषि 
क्रियाएं प्रपनाने का अवसर मिले तथावे भूमि से अधिकाधिक उपज लें इसे देखना 
पंचायतों का मुख्य कत्तं व्य है। झावादी, रास्ते, भू-अभिलेख, चरागाह प्रादि से संबंधित 


2/पचायत एप भूमि स्यवर्पा 


राजस्थान भू-राजस्य व काश्तफारी अधिनियम में यणित भधिकार पंचायतों को दे दिये 
जाने से उनका दायित्व और भी बढ़ गया है। ग्रामीण दस्तकारों, कगशतकारों व निर्धनों 
को प्राबादो ह्षेत्र में निःशुल्क भूराण्ट प्राप्त करने का अधिकार है । यह सुविधा उन्हें मिले 
6 एन प्रायधानों की क्ियास्विति हो इसे सुनिश्चित करना ग्राम पंचायतों का कत्तेब्य 
है । ;' ग्रावादी रे तथा चरागाह क्षेत्र पंचायतों के प्रधिकार में भा जाने से 20 सूत्री कार्यक्रम 
पी क्रियान्यिति में पणायती राज सरयाप्रो की भूमिका और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गयी 
है । पर्यविरण के लिये हमारा देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व चिन्तित है। खातेदारी 
जीत तथा यन क्षेत्रों से पेशें की निर्ममता से कटाई ने हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या 
उत्पन्न कर दी है । इस समस्या के निराकरण व बनों को पुनर्जोबित करने में पंचायतें 
महृत्त्यपुर्णा कार्य कर सकतो हैं । 
स्थानीय प्रशासन व क्षेत्र के विकास के लिए गठित पंचायतों राज सस्थाप्रों से की 
गई प्रपेक्षाप्रो का उत्लेस राजस्थान पंचायत प्रधिनियम में किया गया है। प्रधिनियम की 
"तृतीय भनुसूचो” में दिए गए कार्य विवरण के अनुसार पंचायतों का मुख्य कार्य--प्रचा र, 
प्रसार, जनसहयाग, कल्याएकारी योजनाग्रों की क्रियान्विति तथा क्षेत्र के विकास हेतु 
संसाधन व सहयोग जुटाना है। इसी तरह न्याय, स्थानोय प्रशासन व राजस्व कामून के 
क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। इस परिप्रेक्षम में पंचायतों 
को क्षेत्र के विकास की प्रोर ध्यान देने के साथ नियमों की पालना करते हुए छवि बनाये 
रसना है । राजस्थान पचायत अधिनियम व राजस्थान मू-राजस्व प्धिनियम के प्रावधानों 
के अध्ययन से पंचायतों राज संस्थानों को अपने अधिकार व दायित्वों का बोध होगा। 
दायित्वों के निवेहन तथा सफल कार्य सम्पादन हेतु निर्वाचित जन-अतिनिधियों, सरपंचों 
व पंचायत के सदस्यों को सभी आदेशों, निर्देशों व कानृत की सामान्य जानकारी होना 
परम झावश्यक है । कै 
प्रस्तुत पुस्तक में ऐसी समस्त आवश्यक उपयोगी सामग्री का संकलन, न्यायावत 
द्वारा दी गयी व्यवस्था, राज्य सरकार के राजस्व व ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज 
विभाग द्वारा जारो किये गये आदेशों व परिपत्नों को एकत्रित कर सरल भाषा में व्यास्या 
सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ताकि पंचायतों एवं इस क्षेत्र में कार्यरत 
अधिकारियों व कर्मचारियों को समस्त विधि व संगत प्रावधान एक ही स्थान पर उपलब्ध 
हो जाने से वे सरलता व सही ढंग से कार्य सम्पादन कर सकेंगे । 


रन 


ग्रध्याय-2 


नामास्तरण 


तरश''/“इस्शकाल' वा, वृषि भूमि के प्रसग में ऐसी प्रक्रिया से श्राशम 
शतक्गर वो भूमि यो दूसरे व्यक्ति या काइतकार वे नाम तथा एक पाते 
की भूमि को दूसरे ते नाप्त बदला जावे तथा कब्जे सम्बन्धी इन्द्राज मे परिवर्तन किया 
जाये । भूमि वा बरजा किसों दूसरे के पास चले जाने तथा इन्द्राज को प्रभावित करने 
बाले भूमि वे तम-देन भी मामाान्‍्तरग् के जरिये जमावन्दो में दर्ज किये जावेगे । राजस्थान 
वागए्तदारी अ्रधिनियम के प्रावधानों बेः अनुसार खातेदार काश्तकार को प्रपनी भूमि के 
हितों का वसोयत, दान, विक्रय, बन्धवः या प्रस्य प्रकार से हस्तान्तरण बारने का प्रधिकार 
है। सासेदार बाश्तकार व गेर-सातेदार काइतकार का मृत्यु पर उनके पातेदारी/गैर- 
खातैदारी प्रधिकार, उनके उत्तराधिकारियों को निजो उत्तराधिकार कानुन के पश्रनुसार 
मिलते है ! दिन्‍्तु इसके लिये नामातरणा तसदोवा कराया जाना पश्रावश्यक है। राजकीय 
भूमि के प्रावटन पर प्रावटिती के हक में नामातरण तत्तदीक होने के पश्चात्‌ ही रेकार्ड 
में उसकेनाम पर इन्द्राज किया जा सकेगा । रेका् में नाम दर्ज नही होने तक, केवल पढें 

के प्राधार पर भ्रावटिती का भूमि में किसी प्रकार के भ्रघिकार अजित नही होते । भूमि को 
उप-काएत पर देने या बन्धक रखने पर नामान्तररा के जरिये जमाबन्दी में ऐसे वन्धक का 
इन्द्राज कराया जाना प्रावश्यक है, अन्यथा भविष्य में प्रनेको कठिनाइया उत्पन्न हो सकती 
हैं। भूमि के वास्तविक काइतकार, काबिज तथा ऐसे व्यक्ति की काइतकार के रूप में, 
हेसियत की जानकारी तथा भू-अभिलेख को सही व आदिनांक रखने के लिये, यथासंभव, 

शोध व सही तरीके से नामान्तरण तसदीक हो जाना चाहिये। यह न केवल क्ृपकों के 

लिये लाभप्रद होगा बल्कि भू-श्रभिलेख की तेयारी करने व उसे शुद्ध रखने के लिए 

उत्तरदायों अधिकारियों के लिये भो लाभदायक प्रमाणित होगा । 

राजस्व प्रधिकारी की हैसियत से नामान्तरण के जरिये भू-अभिलेखों को 

आदिनांक बनाये रखने का दायित्व पंचायत का भो है । भूमि झ्रावंटन आदेशों से सम्बन्धित 
नामान्तरण ग्राम पंचायत हारा तसदीक नही किये जा सकते, ऐसे नामान्तरण तहसील- 

दार द्वारा ही! तसदीक किये जावेंगे। पटवारी का कत्तंव्य है कि वह रिपोर्ट के साथ 

नामान्तरगा प्रस्तुत करें। प्रावश्यक जाँच व ओपचारिकतायें पुरी करने के पश्चात्‌ 

ही इसे तसदीक करना चाहिये। तसदोक के समय यह देखा जाता आवश्यक है कि 

नामान्तरण पश्चक में दर्ज किए गए तथ्य, सही व नियमों की भ्रनुपालना में भरे गये हैं 

तथा पटवारो द्वारा ब्रकित टिप्पणी सहो है । राजस्थान काश्तकारो श्रधिनियम, भू-राजस्व 

प्रधिनियम , हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा जाति व धर्म विशेष के 












॥4/प्‌चरायत एय भूमि स्यवस्धा 


भासामियों के लिये प्रभल्तित य लागू रदि यप्रया के उत्लंघन में भरा गया नामान्तरण 
तसदीक नहीं किया जाना माहिये। भू-राजस्य प्रधिगियम के प्रायधानों के प्रनुत्तार 
मधिकार-प्रभिसेश के इन्द्राजात के सही होने की उपघारणा होगे से नामान्तरण तसदीक 
करते समय पूरों सावधानों रसनो भाहिये जिससे कम से बम श्रुटियां हों । 
समस्त राजकीय भूमि चाहे बहू सिवायचक, मेर मुमकिन, चरागाह, बंजढ़, 
पहाड़ी, वन या किन्‍्हीं व्यक्तियों के खाते में प्रकित हैं, रायका सेसा-जोसा, राज्य सरकार, 
भू-प्रवन्ध विभाग के माध्यम से तहंयार कराती है। सर्वेक्षण, भू-प्रवन्ध कार्यवाही तथा 
प्रूमि का रेकादं तेयार करने की विधि, राजस्थान भू-राजस्थ भपितियम के प्रध्याय-7 
व 8 में दी गई है। इन प्रायधानों के नहत बने नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के प्रनुसार 
समस्त रेकाईं तंयार किया जाता है । & सैटलमेट के दोरान बनाये गये रेका् में किये 
गये इस्ट्राज के सही होने का मास्यता है जब तक कि उम्र गलत प्रमाणित नहीं कर दिया 
जावे । यह रेकार्ड आगामी सैटलमेट तक सागू रहेगा । इसमें किये गये इन्द्राज में तभी 
परिवर्तन हो समेगा जब ऐमे परिवतंन या संशोधन के लिये किसी अदालत या सक्षम 
अधिकारी द्वारा पारित आदेश, कानूनी आदेश, सेल डीड, दान या वसीयत के फलस्वरूप 
रैकाई में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया हो । उपरोक्त परिस्थितियों के अलावा 
जमायंदी के किसी भी इन्द्राज में संशोधन या परिय्तन नहीं किया जा सकता। भूमि 
के रहन रसे जाने की दशा! में बन्धक रखने याला या जिसके पक्ष में भूमि बन्धक रखी गई 
है दोनों ही सामान्य तौर पर लापरवाहीवश बंधक सम्बन्धी इन्द्राज नहीं करवाते । 
फलस्वरूप विवाद उत्पन्न हाने की दशा में दोनों पक्षों को पनेकों कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ सकता है । मं 
हर आसामी का कत्तंव्य है कि उसकी भूमि के इन्द्राज के सम्बन्ध में कोई 
परिवर्तन हो या उत्तराधिकार का प्रश्न हो तो वह प्रविलम्ब ऐसी सूचता पटवारी था 
देगा जिससे वह नामान्तरण पन्रक भरकर तहसीलदार या पंचायत जैसी भी मम + 
को तसदीक हेतु प्रस्तुत कर सके । रिपोर्ट न करने पर सम्बन्धित काश्तकार पर जुर्माना 
किया जा सकता है । नामान्तरणा से सम्बन्धित आवधान भू-राजस्व प्रधिनियम की घारा 
33 से 37 से उपलब्ध हैं, जो निम्न प्रकार है :-- कप 
33, उत्तराधिकार और कब्जे के अ्रन्तरश (ट्रांसफर) की सुचना-(! प्रत्येक 
व्यक्ति जा किसी सम्पत्ति या किसी भूमि या उसके लाों में अन्य श्रधिकार या हित था 
कव्जा, उत्तराधिकार या अ्न्तरण द्वारा या भ्रन्यथा प्राप्त करे, जिन्हें इस अधिनियम या 
इसके अ्रन्तगंत बनाये गये मियमों के भ्रधीन वापिक रजिस्टरों में प्रभिलिखित ही 
अपेक्षित है, वह ऐसे तथ्य की सूचना गांव के पटवारी को देगा तथा ऐसा जब पि 
करने की तारीख से तीन माह की श्रवधि में उसकी रिपोर्ट जिस वह तर: 
स्थित.है उसके तहसीलदार को या तो सीधे या गाँव के पटवारी या भू-प्रभिः 
७५ करेगा। है 
- «. के लिये देखें--राजस्थान काइतकारी, भू-राजस्व एवं भस्य अधितियमद्वारा 


ख्य 
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(2) यदि ऐसा व्यक्ति अवयस्क या पउ्न्यथा ४ निर-प्रहंताग्रस्त, पं (डिसक्वालो- 
फाइड) है तो उप्त व्यक्ति वा संरक्षक या प्रन्‍्य व्यक्ति जो उसकी सम्पत्ति का प्रभारी 
हो, ऐसी रिपोर्ट करेगा । 


34. रिपोर्ट की उपेक्षा के लिये शास्ति--धारा 33 द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट करने 
में उपेक्षा करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना किया जा सकता है जो दस रुपये से श्रधिक 
नहीं होगा | 

बव्यास्या 

काइतकार का भूमि में कैसा हित है तथा वह किस श्रेणी का काश्तकार है इसका 
इन्द्राज श्रधिकार अभिलेख (जमाबन्दी) में होना प्रावश्यक है। काश्तकार की मृत्यु पर 
उसके खाते की भूमि का उसके उत्तराधिकारियों के हक में नामांतरण तसदीक हो जाना 
चाहिये, ऐसा न होने पर रेकाईड अधूरा रहने के साथ-साथ उत्तराधिकारियों को किसी 
प्रकार के कानूनी अधिकार नहीं मिल सकेगे। भूमि के लाभ, प्रधिकार व कब्जे में 
परिवर्तन होते ही उसकी सूचना सम्बन्धित तहसीलदार को सीघे या गिरदावर या 
पटवारी की मार्फत दिया जाना आ्रावश्यक है | सूचना देने के लिये तीन महीने को मियाद 
निर्षारित की हुई है। यदि कब्जा या अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति नाबालिग या 
सूचना देने को स्थिति मे नहीं है तो उसकी और से उसकी सम्पत्ति की देखभाल करने 
वाला व्यक्ति या संरक्षक ऐसी सूचना दे सकता है । के 

जमाबदी को सही व श्रादिनांक करने के लिये सूचना उपलब्ध कराने का दायित्व 
केवल पक्षकार का ही नहीं है । पंचायत व पटवारी का भी दायित्व है कि वे इस 
प्रकार की सूचना झपने स्तर पर एकत्रित कर यथासमय नामान्तरण तसदीक कराने 
की कार्यवाही करें । सरपंच य बाड़ पंचो का जनता से सीधा सम्पक होने से क्षेत्र में 
घटित समस्त घटनाओं को जानकारी होने से वे इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते 
हैं। खसरा गिरदावरी के लिए क्षेत्र का अमणा करते समय पटवारों वगरिरदावर की 
जानकारी में भी ऐसे मामले झाते हैं, अत: कब्जा व अधिकार में परिवर्तन की जानकारी 
होते ही नामान्तरण खुलवाने को कार्यवाही करनी चाहिये । 

35. रिपोर्ट होने पर प्रक्रिया-- () ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने परया प्रमस्यथा 
ऐसे तथ्यो बी जानकारी होने पर तहसीलदार भावश्यक जांच करेगा तथा निरविवाद 

मामलों में यदि उत्तराधिकार, ट्रांसफर या घन्‍य भजन प्राप्त हुये प्रतोत हों तो उन्हें 
वादविक रजिस्टरों में भ्रभिलिखित करेगा 

(2) यदि उत्तराधिकार, ट्रांसएर या अजन विवादास्पद है तो तहसोलदार, इस 
प्रधिनियम या उस समय लागू अन्य कानून के झनुसार तय करेगा झौर यदि वह ऐसा 
बरने के लिये सक्षम नही है तो उस विवाद को निर्णय के लिये सक्षम विसों प्रम्य 
पधिकारों को निर्देशित (रेफर) कर देया । 


है. विस्तृत प्रध्ययन के लिये देखें भू-पभितेव नियम, 957 दारा घद्वाल व जेन- प्रम्पता 
प्रकाशन, जयपुर 


6/पचायत एवं भूमि व्यवस्था 


व्याख्या 


उत्तराधिकार या कब्जे में परिवर्तत की सूचना मिलने पर, तहसीलदार सर्वप्रथम 
यह देखेगा कि उत्तराधिकार, बेचान या भूमि ब्राप्त करने के तरोके व हुक में-किसी 
प्रकार का विवाद तो नही है ? यदि विवाद है तो वह किस प्रकार का विवाद है? 
तथा उसका निर्णय करने के लिये कौन-सा अधिकारी या न्यायालय सक्षम है। जांच 
करने पर कोई विवाद नहीं पाया जावे तो नामान्तरण तसदीक करने सम्बन्धी कार्यवाही 
करेगा। विवाद होने की दशा में उसका फैसला करने के लिये सक्षम न्यायालय या 
अधिकारी को भेज देगा । 

436, विवादों का निर्शय-किसी काश्तकार के वर्ग या उसके भौमिक प्रधिकार 
या सदेय लगान या राजस्व या वाधिक रजिस्टरों में दर्ज इन्द्राजों के बारे में सभी विवाद, 
घारा [23 या घारा 24 या घारा 25 के उपबन्धों के अनुसार निशित किये जायेंगे । 

37. सम्पदाओं का उत्तराधिकार--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये 
भो किसी सम्पदा का उत्तराधिकार और ट्रासफर जिस स्थानीय क्षेत्र में वह सम्पदा स्थित 
है उसकी विधि, प्रथा या परिपाटी के अनुसार शासित, नियमित और तय किये जायेंगे 
तथा ऐसी विधि, प्रथा या परिपाटी, घारा 263 के प्रावधानों के होते हुये भी उपयुक्त 
प्रयोजनों के लिये प्रभावशील बनी रहेंगी । 

व्याख्या 

ग्राम पंचायतों को स्वायत्तशासी अधिकार दिये जाने के साथ-साथ ऐसा महसूतत 
किया गया कि उन्हे नामान्तरण तसदीक करने सम्बन्धी अधिकार भी दिये जावें। हे 
सरकार ने प्रथम बार भ्रधिसूचना संख्या प. 8 (85) रेव/बी./57 दिनांक ) .957 गे 
नामान्तरण तसदीक करने की समस्त शक्तियाँ तहसीलदार के स्थान पर ग्राम $3:0% 
को दी तथा यह प्रावधान किया कि पंचायतों द्वारा निर्धारित ग्रवधि में नामांतरण तसदीक 
न किये जाने की दशा में, गिरदावर की रिपोर्ट पर तसदीक से शेष रहे नामान्तरथ ग्राम 
पंचायत से वापस मंग्राकर तहसीलदार को तसदीक हेतु भिजवाने 288 उपलण्ड 
प्रधिकारियों को होंगी । इस व्यवध्या को अधिक समय तक प्रचलित नहीं रखा गया को 
अधिसूचना संख्या 5 (2) 'रेव,ग्रुप-4/80/35 दिनांरू 4-9-82 से, पूर्व ३02/0408 

निरस्त कर पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्र में विवाद रहित मामलों में गा कप बे 
करने के अ्रधिकार दिये गये । उक्त अधिसूचना के झ्रधीन पंचायतें इन अधिकारों का, 48 
क्षेत्र में उपयोग कर रही हैं। मामान्तरणा सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त होने पर 202 
तहसील में रखे जाने वाले रजिस्टर में इनका इन्द्राज करने के पश्चात्‌ विवाद रहित ना ढारा 
तरणों को सम्बन्धित पंचायतों को तसदीक के लिये मिजेवायेगा । सम्बन्धित पंचायत में 
नामांतरण का, प्राप्ति के 45 दिन में निस्तारण किया जायेगा । पंचायत द्वारा 45 कई 
स्तारण नहीं करने पर, विचाराधीन नामान्तरस तसदीक करने के उसके व! तीस 
हो जावेंगे तथा तहसोलदार ऐसे नामान्तरण ग्राम पंचायत से ब/फस मंधाकर 


५ ् के 
+ कि शहूरा 
को अ्रवधि में तसदोक करेगा। यहाँ यह स्पष्ट करना प्रावश्यक है कि शह 


नामान्तरण[।7 


क्षत्रों में स्थित कृषि भूमियों से सम्बन्धित नामान्तरण तसदीक करने के श्रधिकार 
तहसीलदार को हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित भूमियों के विवादरहित नामान्तरण 
तसदोक करने के प्रधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को है । इन प्रधिकारों के सम्बन्ध में 
पंचायतों को ध्यान रखना चाहिये कि श्रदालव के आदेश को प्रनुपालना में भरे गये 
नामान्तरण, भमि पश्रावंटन ग्रादेशों के म्रधीन भरे गये नामान्तरण, विवादास्पद नामान्तरण 
तथा सके व रेकारई्ड कार्यवाहियों को प्रवधि में उन्हें नामान्तरण तसदीक करने के प्रधिकार 
नहीं हैं । प्रतः उन्हें उपरोक्त श्रेणी के तथा सर्वे व रेकाई कार्यवाहियों की भ्रवधि में 
नामान्तरण तसदोक नही करने चाहियें । 


नामान्तरण के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की घारा ।33 से 
]37 तथा राजस्थान भू-राजस्व, भू-प्रभेलिस नियम, 957 के नियम |9 से 47, 
365 व राज्य सरकार एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय-समय पर जारो की गई 
अधिसूचनायें तथा परिपत्र महत्त्वपूर्ण हैं। प्रत्येक राजस्व अधिकारी, सरपंच, पच व 
पंचायत समिति के अन्य सदस्यों के लिये इनका अध्ययन ग्रावश्यक है। नामान्तरण 
तसदीक करते समय कानूनी प्रावधानों व निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना 
चाहिये । सर्वे व सैटलमेंट के समय तैयार की गई जमाबन्दी, नवशा थ भ्रन्य रेकाडड में, 
विक्रय, दान, रहन, उत्तराधिकार व भ्रन्य कई कारणों से तबदोलियाँ हो जाती हैं । रेकार्ड 
व मौके की स्थिति में परिवर्तत श्रा जाने के कारण दोनों में एकरूपता लाने के लिए नया 
रेकार्ड बनाना भ्रावश्यक हो जाता है । 


सर्वे, सेटलमेंट तथा नया रेकार्ड तैयार करने सम्बन्धी प्रावधान राजस्थान 
भू-राजस्व भ्रघिनियम के भ्रध्याय 7 थ 8 में दिये गये हैं। किसी भी क्षेत्र में सर्वे, 
मू-प्रभिलिस एवं पुनः सर्वेक्षण की कार्यवाहियाँ प्रारम्भ किया जाना आवश्यक हो उस 
क्षेत्र के लिये भू-राजस्व प्रधिनियम बगी घारा ।06 4 07 के भधीन अधिसूचना जारी 
वी जावेगी। प्रधिसूचना जारी होने के पश्चात्‌ उसझ्षेत्र का समस्त चालू रेकार्ड 
राजस्व अधिकारियों से भू-प्रवन्ध विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जावेगा। सर्वे व 
अभिलेख कार्यंवाहियाँ चालू रहने की घवधि में नामान्तरण तसदोक करने के अधिकार 
भू-प्रबन्ध विभाग वे अधिकारियों में निहित होने से वे ही नामास्तरण तसदोक कर 
सकते हैं । पंचायतों को नामान्तरण त्तसदोक करने के झधिकार बतौर राजस्व भ्रधिवारी 
दिये हुये हैं। अतः जिन क्षेत्रों में मू-प्रबन्ध कार्यवाहियाँ चल रहो हो, पंचायतों द्वारा 
नामान्तरण तसदीक नहीं बिए जावेंगे। सर्े व रेकार्ड कार्यवाहियों की प्रवधि में रेकार्ट 
को पादिनांक थे सहो रूप से सैयार करने का दायित्व, भायुक्त भू-प्रदन्ध विमाग का होने 
में आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में पपने प्रधोनस्थ प्रधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु 
हिदायते जारी वी जा सकतो हैं। इस अवधि में नामास्तरण तसदीक करने सम्दन्पों 
प्रधिवार वापस से लिए जाने के कारगस्य पंचायतों बे: लिए इन दिदादतों बी पालना करने 
की पभावश्यद ता नही रहती, रिन्‍्तु हिंदायतों के मुताविक, सहो व च्यादिनांक रेड तैयार 
करने में पघायतें, भू-प्रवन्ध विभाग बे सपिवारियों व कर्मचारियों को मृन्यवान सहयोग 





6/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


व्याख्या 


उत्तराधिकार था कब्जे में परिवर्तत की सूचना मिलने पर, तहसीलदार सर्वप्रथम 
यह देखेगा कि उत्तराधिकार, वेचान या भूमि प्राप्त करने के तरोके व हक में-किसी 
प्रकार का विवाद तो नही है ? यदि विवाद है तो वह किस प्रकार का विवाद है ? 
तथा उसका निर्णय करने के लिये कौन-सा भ्रधिकारी या न्यायालय सक्षम है। जांच 
करने पर कोई विवाद नहीं पाया जावे तो नामान्तरण तसदीक करने सम्बन्धी कार्यवाही 
करेगा । विवाद होने को दशा में उसका फैसला करने के लिये सक्षम न्यायालय या 
अधिकारी को भेज देगा । 

36. विवादों का निर्शेय--किसी काश्तकार के वबगे या उसके भौमिक ग्रधिकार 
या सदेय लगान या राजस्व या वाधिक रजिस्टरों में दर्ज इन्द्राजों के बारे में सभी विवाद, 
घारा 23 या घारा [24 या घारा 25 के उपबन्धों के प्रनुसार मिश्ित किये जायेंगे । 


437. सम्पदाओ्रों का उत्तराधिकार--इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये 
भो किसी सम्पदा का उत्तराधिकार और ट्रासफर जिस स्थानीय क्षेत्र में वह सम्पदा स्थित 
है उसको विधि, श्रथा या परिपाटी के अनुधार शासित, नियमित श्रौर तय किये जायेगे 
तथा ऐसी विधि, प्रथा या परिपाटी, धारा 263 के प्रावधानों के होते हुये भी उपयुक्त 
प्रयोजनो के लिये प्रभावशील बनी रहेंगी । 

व्याख्या 

ग्राम पंचायतों को स्वायत्तशासी अधिकार दिये जाने के साथ-साथ ऐसा महग्रूतत 
किया गया कि उन्हें नामान्तरण तसदीक करने सम्बन्धी अधिकार भी दिये जावें। राज्य 
सरकार ने प्रथम बार अधिसूचना संख्या प. 8 (85) रेव/बी./57 दिनांक -957 से 
नामान्तरण तसदीक करने की समस्त शक्तियाँ तहसीलदार के स्थान पर ग्राम पंचायतों 
को दी तथा यह प्रावधान किया कि पंचायतों द्वारा निर्धारित अवधि में नामांत्रण तसदीक 
न किये जाने की दशा में, गिरदावर की रिपोर्ट पर तसदीक से शेष रहे नामान्तरण ग्राम 
पंचायत से वापस मंग्राकर तहसीलदार को तसदीक हेतु भिजवाने की उपखण्ड 
अधिकारियों को होंगी । इस व्यवस्था को अधिक समय तक भ्रचलित नहीं रखा गया को 
अधिसूचना संख्या 5 (2) 'रेवग्रुप-4/80/35 दिनांक 4-9-82 से, पूर्व 0426९ 
निरस्त कर पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्र में विवाद रहित मामलों में 877 कि 
करने के अधिकार दिये गये । उक्त अधिसूचना के अ्रघीन पंचायतें इन अधिकारों ग, 
क्षेत्र में उपयोग कर रही हैं। नामान्तरण सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त होने पर »« 
तहसील में रखे जाने वाले रजिस्टर में इनका इन्द्राज करने के पश्चात्‌ विवाद « 
तरणों को सम्बन्धित पंचायतों को तसदीक के लिये भिजवायेगा | ७* ॥ 
नामांतरण का, प्राप्ति के 45 दिन में निस्तारण किया जायेगा | पंच, 
निस्तारण नहीं करने पर, विचाराधीन नामान्तरण तसदीक + 
समाप्त हो जावेंगे तथा तहसोलदार ऐस नामान्तरण ग्राम पंच 

दिवस की भ्रवधि में तसदीक करेगा । यहाँ यह स्पष्ट 


नामान्‍्तरण[9 


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के श्रघीन बने राजस्थान भू-राजस्व (मू-भमिलेख ) 
नियम, 957 के नियम ]9 से 4। में नामान्तरण के मामलों को विधि, पटवारी, 
मिरदावर, पंचायत तथा राजस्व झधिझारियों द्वारा प्रपनाई जाने वाली प्रक्रिया 
सम्बन्धों निर्देश हैं। मियम 42 से [46 में नामान्तरण शुल्क सम्बन्धी प्रावधान हैं । 
नाभान्तरण प्रतिवेदनों के निस्तारण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश नियम 365 में निम्न 
प्रदग र है :-- 


365. मामास्तरण प्रतिवेदनों का निस्तारण-- (क) नामान्तरण का निस्तारण 
तहसीलदार व मायव तहसीलदार के सवसे अधिक महत्यपूर्णा कत्तंव्यों में से एक है । 

(ख) भू-सम्पदाधारियों व राज्य सरकार के भूमि के शभ्रधिकार व हितों की 
रा, सही खतौनी, जमाबन्दी बी पूर्णतया शुद्धता से तैयारी, काफी सीमा तक तहसील में 
नामान्तरण कार्य सम्पादन की दक्षता पर आश्रित है, इस तथ्य को विशेध उजागर करना 
आवश्यक नहीं है । जमाबन्दी को सहो व श्रादिनांक करने के लिए पक्षकारों और पटवारी 
का दायित्व है कि दे प्रत्येक उत्तराधिकार तथा हस्तान्तरण की सूचना देवें । यदि 
नामान्तरण की सच्ची रिपोर्ट को पूरी जाँच के प्रभाव में तुच्छ भ्राघारों पर निरस्त कर 
दिया जाता है या उस पर गलत पभादेश दिये जाते हैं तो नामान्तरण का उद्देश्य ही 
समाप्त हो जाता है । विवादास्पद मामलों में गलत भादेश देना क्षम्य नहीं है क्योंकि 
अपील में उनके ठीक होने की सम्भावना नहों रहती । गलत नामान्तरण के परिणाम- 
स्वरूप जमाबन्दी में किसी त्रुटि के समावेशन पर वह स्थायी रूप से चलती रहेगी क्योंकि 
अन्तिम भ्रादेश पर आधारित प्रविष्टि को ठोक कराने का कोई अ्रवसर नहीं मिलता । 


इसीलिए नामान्तरण के मामलों में तहसीलदार भ्रौर नायब तहसीलदार को प्रधिकाधिक 
सावधानी बरत्तना आवश्यक है । 


(ग) नामांतरण के काये में कानूलगो व उसके सहायकों को झधिक छूट नहीं देसी 
चाहिये । इससे भ्रष्टाचार को प्रीत्साहन मिलता है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि पोठासीन 
भ्रधिकारी द्वारा नामान्तरण के श्रन्तिम आदेश लिखने का कार्य पूर्णतया अथवा ग्रांशिक 
रूप से कानूनगो शाखा के नामान्तरणा प्रभारी कर्मचारी पर छोड़ दिया जाता है | यह 
अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा किसी भी परिस्थिति में ऐसा करने की प्रनुमति नहीं दी 
जावे । विवादास्पद अथवा अ्विवादास्पद सभी मामलों में नामान्तरण में नाम झ्रंकित करने 
सम्बन्धो सभी झादेश, अधिकारी स्वयं लिखेगा और संक्षेप में उस प्रविष्टि का उल्लेख 
करेगा जो इस ग्रादेश से की जानी है तथा जमाबन्दी के खाता की संख्या जिनमें मई 


प्रविष्टि को जावेगी, बतलाई जावेगी | पीठासीन प्रधिकारी इस नियम की कड़ाई से 
पालना करेगा । 


(घ) श्रस्पष्ट तथा छपे हुये झ्रादेश, जैसे कि “प्रार्थी का नाम प्रतिस्थापित कर 
दिया जावे” भ्रथवा “मृतक या विक्रेता का नाप हटा दिया जावे” प्रयोग नहीं किये 
जावेंगे । पूर्ण विवरण के भ्रमाव में ऐसे आदेशों को पूर्णतया प्रभावशील नहीं किया जा 
सकता । इसके अतिरिक्त, ऐसे भ्रादेशों की तामील के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों को. 
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दे सकती हैं। राज्य सरकार व भू-पबन्ध आयुक्त द्वारा समय-समय “पर जारी किये गये 
निर्देश भागे दिये जा रहे हैं ।# 
पु भू-भभिलेस तंयार कराने तथा उसको सही व झ्ादिनांक रसे जाने का मुख्य 
5 तत्व राजस्व 42028 का है। इस हैसियत से राजस्व मण्डल द्वारा दी गईं हिंदायतें 
महत्त्वपूर्ण हैं; जिनका पालन करने के लिये समस्त राजस्व प्रधिकारी य पंचायतें बाध्य 
है। राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26-2-69 में निर्देश दिये गये हैं कि ग्राम 
पैचायता का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम को घारा 260 के खण्ड (बी) के प्रधीन 
मामान्तरण तसदीक किये जाने के प्रधिकार दिये गये हैं। नामान्तरण तसदोक करते 
समय पंचायतें राजस्व अभ्रधिकारी या राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करती हैं, 
ऐसी स्थिति में वे उपरोक्त भ्रधिनियम के प्रावधानों तथा निर्धारित श्रक्रियां से शासित 
होंगो । यदि किसी नामान्तरण कार्यवाही में कोई पंच या सरपंच पक्षकार हो या उस 
नामान्तरण में भ्रन्य किसी प्रकार से दिलचस्पी रखता हो तो जिला कलेक्टर भू-राजस्व 
श्रधिनियम की धारा 54 के अधीन ऐसे नामान्तरण को भ्रन्यत्र स्थान्तरित कर सकेगा । 
इस परिपश्न के जरिये पटवारियों तथा पंचायतों को मार्ग-दर्शन दिया गया है कि 
पटवारी द्वारा नामांतरण पत्रक की पूर्ति, किस तरह को जावेगी तथा ग्राम पंचायतों द्वारा 
नामांतरण तसदीक करते समय भू-राजस्व भ्रधिनियम की धारा 35 व भू-प्रभिलेख नियमों 
के नियम !9 , से [48 व 365 की पालना में किन-किन बातों पर ध्यान रखा जावेगा । 
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि तसदीक करने के पश्चात्‌ नामांतरण पत्रक को प्रति-परत 
से अलग कर पंचायत अपने पास रख लेगी जिसे वाद में तहसीलदार को भिजवाया जावैगा । 
इस परिपत्र में पंचायतों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे नामांतरण 
तसदीक किये जाने का एक वाधिक निर्धारित कार्यक्रम बवाकर तहसीलदार को प्रेषित 
करें । भू-अभिलेख निरीक्षक सम्बन्धित पंचायतों को 5 दिन पहले सूचित करेंगे कि किस 
ग्राम व पटवार सकिल से संबंधित नामांतरण, किस तारीख को तसदीक के लिये, पंचायत 
के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे । पटवारो, गिरदावर तथा ग्राम पंचायतों को नामान्तरण 
तसदीक किये जाने का कार्यक्रम बनाने व भ्रक्रिया निर्धारित कर पालना हेतु निर्देश दिये गये 
हैं। पंचायतों के लिए निम्न प्ररू (०7०) में नामान्तरण रजिस्टर रखा जाना आवश्यक 
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प्‌ सम्बन्ध में गहन अध्ययन हेतु राजस्व (भून्ममिलेख) भू-प्रवन्ध समीक्षा, नामक पुस्तक 


उपयोगी है । प्रकाशक-झल्पना प्रकाशन, जयपुर 


+ 


नामान्तरण[9 


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के झ्रघीन बने राजस्थान भू-राजस्व (मू-प्रभिलेख ) 
नियम, 957 के नियम 9 से 4] में नामान्तरण के मामलों की विधि, पटवारी, 
गिरदावर, पंचायत तथा राजस्व अ्रधिकारियों द्वारा प्रपनाई जाने थाली प्रक्रिया 
सम्बन्धी निर्देश हैं। नियम 42 से [46 में नामान्तरण शुल्क सम्बन्धी प्रावधान हैं। 
नामान्तरण प्रतिवेदनों के निस्तारण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश नियम 365 में निम्न 
प्रकार हैं :-- 


365, नामान्तरण प्रतिवेदनों फा निस्तारएण--(क) मामास्तरण का निस्तारण 
तहसीलदार व नापथ तहसीलदार के सदसे अधिक महत्वपूर्ण कर्सव्यों में से एक है । 

(ख) भू-सम्पदाधारियों व राज्य सरकार के भूमि के ग्रधिकार व हितों की 
रक्षा, सही खतौनी, जमावन्दी की पूर्णतया शुद्धता से तैयारी, काफी सीमा तक तहसील में 
नामान्तरण कार्य सम्पादन की द्तता पर आश्रित है, इस तथ्य को विशेष उजागर करना 
आवश्यक नहीं है । जमावन्दी को सही व श्रादिनांक करने के लिए परद्षकारों भोर पटवारी 
का दायित्व है कि वे प्रत्येक उत्तराधिकार तथा हस्तान्तरण की सूचना देवें। पदि 
नामान्तरण की सच्ची रिपोर्ट को पूरी जाँच के भाव में तुच्छ भ्राघारो पर मिरस्त कर 
दिया जाता है या उस पर गलत भादेश दिये जाते हैं तो नामान्तरण का उद्देश्य ही 
समाप्त हो जाता है । विवादास्पद मामलों में गलत प्रादेश देना क्षम्य नहीं है. क्योंकि 
अपील में उनके ठोक होने की सम्भावना नहों रहती । गलत नामान्तरणा के परिणाम- 
स्वरूप जमाबइन्दी में बिःसो त्रुटि बे: समावेशन पर वह स्थायी रूप से चलती रहेगी मयोंकि 
प्रस्तिम प्रादेश पर आधारित प्रविष्टि को ठोक कराने का कोई घवसर नहीं मिलता । 
इसीलिए नामाम्तरण के मामलों में तहसीलदार भोर नायव तहसीलदार को प्रपिकाधिक 
सावधानी बरतना प्रावश्यक है । 


(ग) नामातरण बेः कार्य मे कानूनयों व उसके सहायकों को भ्रधिक छूट नहीं देनी 
चाहिये | इससे भ्रप्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे उदाहरण भी हैं कि पोठासोन 
प्रधिकारी द्वारा नामान्तरण के घन्तिम पधादेश लिखने वा कार पूर्णतया अमवा प्राशिक 
रूप से कानूनगो शाखा के सामान्त रण प्रभारों कर्मचारी पर छोड़ दिया जाता है। यह 
अत्यन्त आपत्तिजनक है तथा किसी भी परिस्थिति में ऐसा करने को प्रनुमति नहीं दो 
जावे । विवादास्पद अथवा विवादास्पद सभो मामलों में नामास्तरघ में नाम प्रंवित करने 
सस्वन्धो सभो पादेश, अधिवारों स्वर्य लिखेया भौर संक्तप मे उम्र प्रवित्टि वा उल्नेल 
करेगा जो इस धादेश सेबी जानी है तथा जमादन्दों बेः खाता को मस्या जिनमें नई 
प्रविष्टि बो जावेगी, बतलाई जावेगो । पीठासोीद घषित्यारों इस नियम बी कड़ाई से 
पालना शरेगा । 





(प) परस्पष्ट तथा एपे हुये घाटेश, जेंसे जि “द्रार्थो का नाम प्रत्स्थादित शर 
दिशा ऊवे” घचदा “मृतरः या विजेता बा नाम हटा दिया जादे” द्रयोग नहीं किदे 
जादेंगे। पूर्ण दिदरण बे प्रमाव में ऐसे आदेशों को दूर्घटदा ध्रमावशीन नहीं डिया जा 
सबता । इसदे घतिरित्त, ऐमे घादेशों को तामोल के सिदे उन्त्दादों बर्देबारिदों को, 
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जमावन्दो में कुछ भी जोड़ देने के झवसर उपलब्ध हो जाते हैं भौर ऐसे भवसरों वा 
बहुघा दुरुपयोग हो सकता है। झतः पीठासोन अधिकारों के प्रादेश में स्पष्टवयां गह 
उल्लेस होगा कि किसका नाम हटाया जाना है, हित की सीमा, क्षेत्रफल आदि झितना 
प्रमावित हुआ है, किसका नाम जोड़ना है तथा इससे कौनसा खाता या खाते प्रभावित 
होगे ॥ 

(2) नामान्तरण के मामलों में तस्यों पर प्रकाश डालने के लियेकायलिय 
प्रतिवेदन भी महत्त्वपूर्णा होते हैं। जहां तक सम्मव हो वे स्प्रष्ट य पूर्णा होने घाहिए। 
जिन भाधार पर ऐसे प्रतिवेदन करने हैं, उनका विवरण नियम ॥!9 से |4] में दिया 
गया है । टाइपशुदा प्रतिवेदन जैसे “हिदायत बामुजब सेवट दुश्स्त है” जिन्हें सामास्यतया 
सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा बिना जमाबन्दी देखे हो लिस दिया जाता है, नितास्त 
निरथंक है भौर किसी भी धवस्था में स्वीकार नहीं किया जागेया । 

(च) नामान्तरण के मामलों को प्रक्रिया का उल्लेश भू-प्भिलेश तिमम [9 
से 4] में वषित है, जवकि मरामान्तरए शुल्क रांबंधी वियम !42 ये !46 तक में दिये 
गये हैं। आफिस फानूनगा के मार्गे-दर्शन के लिये प्रावश्यक प्रावधान नियम 245 में हैं। 
तहसीलदार ये नायव तहसीलदार यह देशोंगे कि उत्तराधिपार य हृस्ताग्ारण की सपोर्ट 
के निस्तारण में इन नियमों व प्रक्रिया का सख्तो से पासन किया जा रहा है। तहगीमदार 
ये नायय तहसोलदार को यह भी देसना होगा कि 28 मई, 963 में नामाशतररा गुस्क 
की बुल राधि सरकार को जमा करा दी गई है । 

(छ) यदि मामास्तरण का मामला, ग्राम पंघायत द्वारा निरीक्षक भू-अभिवेश गे 
प्राप्ति बे: 20 दिन को प्रवधि में निस्तारण से किया जावे तो उपशण्ध प्रषिरारीं दे 
तुरग्त निस्तारण के लिये उम तडमीत के सहूसालदार को हृस्तास्तरित करेगा, दिसर 
शोत्रापिबार में भूमि स्थित है । 


हु 


ना मास्तरंण] 2] 


9. नामान्तरख पंजिका-नामास्तरण पजिका (फामे-प-2] ), किसी भूमि 
का आवंटन, हस्तास्तरण या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से खातेदारी, गैर 
खातेदारी अधिकारों की झ्रवधि के इन्द्राज के लिये निर्धारित है। इसमें ऐसे इन्द्राज भी 
सम्मिलित हैं जिनसे सक्षम न्यायालय के आदेश, रजिस्ट्रोकृत दस्तावेजों द्वारा भूमि के 
विन्नय, खातेदारी अधिकारों का सरकार को समर्पण, उत्तराघिकार आदि द्वारा जमाबंदी 
(खतौनो) में शुद्धि प्रभावित होतो हो। जब भो पटवारी, राजस्थान भू-राजस्व प्रधि- 
नियम 956 की घारा 33 के प्रावधानों के अनुसार भूमि पर निहित हितों के ट्रांसफर 
के सम्बन्ध मे, अन्तरिती से रिपोर्ट प्राप्त करे, वह फार्म प-2]-क में इन्द्राज करेगा तथा 
क्रम संख्या बताते हुए इस आशय की रसीद देगा जिस पर फार्म प-2]-क में रिपोर्ट दर्ज 
की गई है | तत्पश्चात्‌ पटवारों नामान्तरण पंजिका मे प्रविष्टि करेगा तथा सूचना की 
प्राप्ति के 7 दिन के भीतर प्रस्तुत करेगा । 


]20, पटवारो द्वारा इन्द्राज--नामान्तरशा का मामला पजिका में दर्ज करने 
चर पटवारो हस्तान्तरण क्रम संख्या तथा प्रकार, जमाबंदी से संबंधित खाते के सामसे 
विशेष विवरण के खाने में पेन्सिल से झ्कित करेगा । यदि नामान्तरण स्वीकार हो तो 
उसको विस्तृत टिप्पणों लाल स्याही से अ्रंक्रित की जायेगो | बदर फर्द के इन्द्राजात भी 
इसी तरह लिखे जायेंगे एवं उनको नामान्तरण की क्रम सख्याओ से श्रलग पहचान के 
लिये शब्द “बदर” जोड दिया जायेगा । फर्द बदर की प्रविष्टि इस प्रकार | वदर व 2 
बदर आदि के रूप मे सन्‍्दर्भित की जायेगी । 

व्याख्या 

हर चार वर्ष पश्चात्‌, 4 वर्ष मे भूमि के कब्जे व अधिकारों में हुये सभी परिवतंनों 
को सम्मिलित करते हुये जमावदी लिखों जातो है । नियमों में जमाबंदी तंयारी का 
कार्यक्रम हर चौथे वप का निर्धारित होने से विक्रय, दान, वसीयत, न्यायालय के आदेश, 
खातेदारों का समपंण, उत्तराधिकार, भूमि का आवंटन, रहन श्रादि के फलस्वरूप भूमि 
सम्बन्धी प्रभावित समस्त इन्द्राजों का समावेश जमाबंदी चौसाला में हो जाना श्रावश्यक 
है । जमावंदी के किसो भी इन्द्राज को नामान्तरण से ही संशोधित किया जा सकता है । 
नामान्तरणा तसदीक किये जाने के फलस्वरूप किसी न किसो पक्ष का अधिकार या कब्जा 
प्रभावित होने के कारण न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार प्रभावित पक्ष को सुने 
बिना उसके अधिकारों में किसो प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहिये । (सीताराम 

बनाण रफ़्य खणकार १980 कार. ऋार. टी. 74 तथा 984 जार, आर. डी. पृष्ठ 45, 


!] व 662 के झनुसार प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये विना तसदीक 
किया गया नामास्तरण अवैध है) । 


| 27. सामान्य निर्देश--() नामान्तरण पंजिका में मूल परत, पटवारी को 
पंजिका की भ्रति है । आदेश हो जाने के वाद, परत को अलग को जाकर, चौसाला जमा- 
बन्दी के तैयार होने पर उससे नत्यी करने के लिये तहसील में भेजो जावेगी । इस प्रकार 


जमावन्दी के साथ नत्यी करने हेतु भेजी गई नामान्तरण को प्रति-परत चार वर्ष तक 
झाफिस कानूनगो के पास रहेगो । 
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हे (2) पटवारी, कालम 2 पे 7 में, संक्षेप में युक्तियुक्त इन्द्राज करेया । जिन मामसों 

में अनेक खात्ते प्रभावित होते हैं विशेषकर जहाँ कई हिस्सेदार हैं श्रौर उनमें से एक या दो 
ने ही अपने हिस्से का हस्तान्तरण किया है, उस स्थिति में, उन हिस्सेदारों के नामों का 
(अस्तृत इन्द्राज करेगा जिन्होंने भ्पने हिस्से का हस्तान्तरण किया है | शेष के नाम "बाकी 
इन्द्राज जमाबन्दी-बदस्तुर” की टिप्पणी के साथ छोड़ दिये जायेंगे । मई जमावन्दी तैयार 
होने पर कालम संख्या 8 में प्रविष्टि की जावेगो । यदि कालम संख्या 3 में प्रदर्शित हस्तां 
तरणकर्त्ता किसी जोत को बेचता या वन्धक रखता है या अन्तरिती को कब्जा दे देता है तो 
प्रन्तरिती का नाम कालम संख्या 9 में दर्शाया जायेगा भ्रौर इसकी टिप्पणी कालम संख्या 
[7 में अंकित की जावेगी । पटवारी, हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण कालम 
संख्या 0 से 3 में अंकित करेगा तथा कालम संख्या ) 4 में संक्षेप में हस्तांतरण के कारण 
दर्शायेगा । नामान्तरण के निपटारे के पश्चात्‌ कालम संख्या 5 में मामान्त रण तसदीक 
करने वाले अधिकारों द्वारा परत एवं प्रति-परत में नामान्तरण शुल्क का इन्द्राज किया 
जायेगा । पटवारी मांग की प्रविष्टियाँ कालम संख्या 6 में करेया । 


(3) निरीक्षक सम्बन्धित अ्रभिलेख की व्यक्तिगत रूप से जांच कर पटवारी 
हारा भूल परत व प्रति-परत में किये गये इन्द्राज की तसदोक, तारीस सहित अपनी 
रिपोर्ट के नीचे ऐसा करने के तथ्य का संक्षेप में उल्लेख करते हुए, करेगा। वह मूल परत 
व प्रतिपरत दोनों में किये गये इन्द्राजों पर हस्ताक्षर करेगा। निरीक्षक, पटवारी से 
रिपोर्ट श्राप्त होने को तिथि से 0 दिन के भीतर कागजात राजस्व प्रधिकारी था 
स्वीकृति देने के लिये सक्षम किसी अन्य झ्रधिकारी को प्रस्तुत करेगा । 


(4) राजस्व भ्रधिकारी (तहसीलदार, नायब तहसीलदार या सहायक जिला- 
धोश या ऐसी ग्राम पंचायतें जिन्हें राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम की धारा 35 डे 
पधीन शक्तियाँ प्रदत्त को गई हों) जंसो भी स्थिति हो, परत व प्रति-परत की प्रविष्टियों 
का मिलान ध्यानपूर्वक करेगा तथा मूल परत पर श्रपना प्रादेश प्रंकित मररेगा | वह यह 
ध्यान रसेगा कि मामान्तरस पत्रक के इन्द्राज एवं तत्सम्बन्धी उसके आदेश, रद य 
सुपादूय लिपि में लिखे यये हैं । भादेश में हित रखने वाले पश्षकारों की उपत्यिति/घनुप- 
स्थिति की मूचना, शहादत सेने का तरीका या शहादत नहीं सी गई, उमे उपस्यित होने 
का अवसर दिया गया, उपस्यित पद्षफारों की पहचान किसने की, उसके सिसने का स्यान 
तथा तिथि आदि समस्त तथ्य लिसे जायेंगे। भूमि के पृथवशोकरणा के तामालरण कक 
मामलों में पक्षकार की जाति भौर उपजाति का उल्तेस जिया जायेगा। "द्मदारों या 
गवाहों का ब्योरा दिया जाना प्रावश्यक नहीं है किम्तु आदेश में साेवतः उठ ब्य्टियों 
बा उल्लेरा जिनके बयान राजस्व अधिवारों द्वारा लिये गये, तप्य जो उत्हान गाहद ह 
प्ररद किये व झादेश के झ्ाधार का उस्तेस किया जावेदा, सिदाय ऐसे मामभों के जितने 

_शमान्तरए घादेश पूरी जोत (खाते) के लिये हो घौर विदाई रहित उसशाविकार डे 
(पके सिवाय, राजस्व घपिशारी प्रमावित खेतों को संस्या और उनर्ा जुत दो वहछ 
चरें धपनों कलम से सहित करेया । 





0 
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(5) राजस्व भ्रधिकारी प्रति-परत में झ्रादेश के प्रभावी भाग का सक्षिप्त ब्योरा, 
प्रभावित खेतों की संख्या भौर क्षेत्रफल दर्शाते हुये अपनी लेखनी से इस प्रकार लिसेगा 
“दाखिल सारिज नम्बरान फलां, क्षेत्रफल फलां मन्ज्र है।” प्रति-परत में वे तथ्य नहीं 
लिखे जायेंगे जिन पर प्रादेश श्राधारित हैं । 


(6) जब मामान्तरण प्रस्वीकार किया जावे तो राजस्व प्रधिकारी उपरोक्त 
प्रकार से तदुनुसार परत पर आदेश देगा व तथ्य प्रति-परत पर प्रंकित करेगा। वह 
अति-परत के इम्द्राजों का मिलान परत के इन्द्राजों से करने के घाद अपने हस्ताक्षर 
करेगा । 


(7) शामलात क्षेत्रफल के किसी हिस्से के विषय में की जाने वाली कार्यवाही 
के लिये नियम 26 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जावेगा। भू-राजस्व ग्रौर 
काश्तकारी प्रधिनियम को सुसंगत घाराओं से प्रभावित होने वाले हस्तान्तरणों के सम्बन्ध 
मैं प्रपनाई जाने वाली प्रक्रिया भे नियम 37, 38 में वणित निर्देशों का पालन किया 
जावेगा । 


(8) अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी दस्तावेजों पर स्टॉम्प ड्यूटी व 
रजिस्ट्री शुल्क बचाने केः लिये तिर्यामत बेचान नामा निष्पादित (तहरीर) करने भी 
बजाय निम्नलिखित दो दस्तावेज लिखने बा तराबा, विशेषत शहरी क्षेत्रों में अपनाया 
जाने लगा है :-- 


(क) सम्पत्ति जो मौसिक रूप से विक्रय शी जानो बताई जाती है के मृख्य का 
भुगतान कर रसोद, और 

(७) ऐगे मोधिद बेचान गे सम्बन्धित ध्ानिपू्ति (इनड्मीलिटों) बह्दि भौर 
उसके वाद दानों दस्तादेजों का पजोयन करा लिया जाता है ॥ तल्पश्वात्‌ 
ऐमे बेचान को, जो कि मुस्थत मोपिव लेन-देन होते हैं, पजीयन से मिलने 
वाला छंरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से नामान्तरणा को कार्यवाही जुबानों 
बजरिया रसोद रजिस््रो शुदा बे रूप मे पेश दिये जाते हैं । ऐसे मामलों में 
नामान्तरए। जो बायंदाहियों में पटवारों या तिरोक्षर को रिपोर्ट धोर 
राजरव ग्धिवारों के घादेश में ऐसे लेन-देन को देवल “जबातों भ्रकित 
किया जावेगा घोर उसबो झुदानो बजरिया रसोद रडिस्ट्री शुदा नहीं माना 
जावेगा शौर बिसी रसोद या इनडेमोनिटो बॉस्ड में भो उमड़ा उससे 

जुदानी बजरिया रसोद शुद्या के रूपए में नहों डिया शादेगा। इन निर्देशों 

बे पटवारों ओर अन्य राजस्द बरमंचारों दर्ग द्वारा धदड़ा करने दर सख्त 

बायंदाहो जो जादेरो । 








(9) डहां बही नो भू-राजस्द अधितिदम 956 को चारा 35 के धफ्तेन 
एंदायतों वो शरतियाँ दो हृई हो, वहाँ उपरोक्त निशमों में साजस्व घिशारों 
भो शामिल होंगो । 


हक । 


धो 
में दचादते 


लक 
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(१0) नामान्तरण सम्बन्धी समस्त मामले राजस्व अधिकारी मी गत पंचायत, 

यथा स्थिति, कागजात प्राप्त के 20 दिन के भीतर इन लियमों दारा लर्धारित तरी के 

से निंपटायेंगे और. यदि कोई मार्मली ड्स अवधि में पंचायत द्वारा लिणित नहीं किया 

जावे तो उपखण्ड अधिकारी उर्फ मामले की तुरन्त तिः 

भूमि पर क्षेत्राधिकार रखने वाले तहसीलदार को स्थान्तर्रित करने की व्यवस्था 
१] पटवारी फार्म संख्यों प-2 ंच 

में, लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि यदि कोई हो या धारण 33 के अधी 
तिथि, नी | मर की ति 
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गोचर, मन्दिर मूति के खाते की जमीम तथा राजस्थान काश्तकारी श्रधिनियम की घारा 
6 भें वशित श्रणी की भूमि में खातेदारी अधिकार नही मिल सकते। ऐसी श्रेणी की 
भूमियों से सम्बन्धित नामास्तरण कानूनन तसदीक नहीं किये जा सकते । उत्तराधिकार 
या स्वत्व (706) के सम्बन्ध में विवाद होने की दशा में तहसोलदार या पंचायत को 
नामान्तरण तसदीक नही करना चाहिये । यदि पंचायत के सामने ऐसा नामान्तरणा प्रस्तुत 
हो तो उसे ससदीक करने के बजाय ऐमे नामान्तरण को वापस तहसील को लोटा देना 
चाहिये । राजस्व अधिकारियों को विवादित मामलों मे सर्व प्रथम यह सन्तुष्टि करनी 
चाहिये कि झ्राया वे ऐसे विवाद का निर्खय करने के लिये सक्षम हैं। यदि ऐसे मामले में 
निर्णय देने की उनको अधिकारिता नहीं हो तो उन्हें मामले को निर्णाय के लिये सक्षम 
न्यायालय को भिजवा देना चाहिये । 


हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के झनुसार भृत्तक भील काइतकार की विधवा 
श्रपने पुत्र व पुत्रियों के साथ उत्तराधिकारिणी नहीं होगी, क्योकि इस मामले में उनके 
व्यक्तिगत उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून लागू होंगे--(कमला बनाम ननन्‍्दा 980 
आर, भार, डी. 796) 


मुस्लिम कानून के प्रनुसार काश्तकार की मृत्यु पर विधवा के साथ उसकी 
पुत्रियाँ भो उत्तराधिकारणी हैं ! दस्तूर गंवाई में इसके विपरीत प्रथा या परिपाटी दर्ज 
होते हुये भी पृत्रियों को उत्तराधिकार के हक से वचित नहीं किया जा सकता, जैसा कि 
राजस्थान काइनकारी ग्रधिनियम में प्रावधान है कि उत्तराधिकार के मामले निजी कानून 
के अनुसार सय होंगे-- (मुसम्मात झ्रजमेरी बनाम करीमा 988 श्रार. आर. डी. 4) 


उत्तराधिकार के जरिये खातेदारी ग्रधिकारों की प्राप्ति के सम्बन्ध मे हिन्दुभों का 
निजी उत्तराधिकार कानून लागू होगा। व्यक्तिगत कानून के प्रावधानों के विछद्ध कोई 
भी प्रचलित रुढ़िया प्रथा लागू नहीं होगी--(रामजी लाला बनाम श्योकोरी 987 
आर. आर. डी. 7] 


मूर्ति सदेव से नावालिग है। मूति के नाम श्रंकित भूमि पर पुजारी, फेवल 
व्यवस्थापक के रूप में कांविज है। भूति के नाम दर्ज भूमि के सम्बन्ध में पुजारी या प्नन्‍्य 
किसो व्यक्ति को खातेदारी श्रधिकारी नहीं मिल सकते | मूर्ति के खिलाफ पुजारी द्वारा 
कब्जा मुखालफाना का उच्च नही उठाया जाना चाहिये--(भंवर लाल बनाम मरी 984 
प्रार, भार. डी. 37/सरकार बनाम श्रीनाय जो 984 आर.प्रार. डी. 273/सरकार बनाम 


रामेश्वर )982 भार. भार. डी. 302 व देवो लाल बनाम मूत्ति सूवंनारायश जी 983 
भार, आर. डी. 85। ) 


हि नियमों मे प्रावधान किया हुआ है कि नामान्तरण पत्रक की पूर्ति व रिपोर्ट करने 
हेतु पटवारी 7 के लिये दिन तथा ग्िरदावर द्वारा जांच व तुलना करने वेः लिये 0 दिन 
बे अवधि निर्धारित को हुई है। पंचायतों के लिये नामान्तरण तस्दीक करने को प्वधि 
निर्ारित की हुई नही है । पंचायतों छे लिये नामान्तरण तसदीक करने की पूर्ण मवधि 


उन्‍हें नामांतरां द्राप्त होने के दिल से 45 दि हुई है । धूवं पटवारी भौ रदावर 
के लिये पत्र क्की जांच के लिये अवधि निर्धारित होने से (बलम्ब हो जर्ती 
था । फलस्वरूप पंचायतों लगे निर्धारित याद ग्रुजर के कारण पंचायतों से 
तार्मातरण वापस वा लिये जा री व गिरदावर केलि 
प्रवधि निर्धारित * ए जाते के नियम [26 की (कक) तथा प्‌ तियर्म 
0) उक्त संशेषित हो गया है के कर्मचारियों व पी हो के लिए. 
अवधि ्र्घारित कर दये जाने पर देखना था ये कि पटवारी (गरदावर 
नर्धीरित सपोर्ट तथा जे पूः नामान्तरण पंजिकी प्रस्तुत हैं। 
[दलम्ब हो मप्त समय के मे मे | लिघारित 49 [दिन की घ्िर्मे 
तामान्तरण हीं. कर केंगी यों की घिकारिता हे हो 
जाने के की ब्ोन नामान्तरण तहसीलदार पपस मंगा कर तस्दी किए 
जायेगें। शा तो की तकंता स्थिति उतर होने देनी 
चाहिये 
राजस्थान भू-रा विनियम में ऐसा टाई प्रावधान हीं है अनुसार 
जब ग्राम पंचायत, निय गंत के से राजस्व 
अधिकारी या राज पुयालय मारते ग्राम पंची पर राजस्थान पंचायत 
अधिनियम से अन्य गन्तरित के भ्रधिकार 
शाजस्व मण्डल नहीं प्नी तरह खिनियम के अधीन सुनवाई किए जा 
रहें मामले को अन्य त्व किए. हे प्रार्थना पर भूल्राजस्व चनियम के 
अधोन सुनवाई (घिकार कले नहीं है-- (व गम बना 
ल्लियाराम 3984 आर: भीर- डी. 225) 
स्मायालयों ही र्दी ॥ के अनुसार, नामास्तरण मी उदृश्य मेंव 
दत्तीय हैं । इससे का अन्विम (निर्णय नहीं होता । नामान्तरण ॥क हो जानें 
के बावजूद भी ्रभावित व्यी क्षम न्यायालय मेँ दावा कर सकता है--(देवील्ल बनाम 
क्षती मूली १90 , डी. 385 ) 
ताभास्त केवल खित्तीय हैः अधिका र्िं 
(जमाब नदी) के किस क्री इल्द्राजे अं कोई पी इन यी संगाषन मामास्तरण बिना 
नहीं किया जी सकता । मे वरिस्थितियों मे यह वर्देते गे विज । जमावन्दी 
अपर करने वे कार्शती सें की जी री देते की मे भूत आधार दे! नामान्दरोी 
तश्षदीक करते समम बहुत सर्क इहने की शादी बब्जा ढंग 
की पुष्टि होती है' कब्जा वैधानिक हियि । नाजायज या जबरन * 
कब्जे के भी ब्रार्थी की नामान्तरण के कराते की को< नही ै 
(बेरोसाल द्सह्‌ ब्रभुसिह १979 भार डी. 89) 
है नामास्तरण से प्धिकारों को वि, ता) मे व वित्तीय प्रगी 
ज कियो गयीं डू्द्रॉज कोई घिकार द्रदात 
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नहीं करता । इससे उत्तराधिकार सम्बन्धी विवाद या स्वत्व का निर्णय भी नहीं होता । 
नामान्तरण के उपरान्त भी सक्षम न्यायालय से प्रधिकार वे हक मालकाना सम्बन्धी 
विवाद तय करवाने में कोई रुकावट नहीं है-- (रामगोपाल बनाम श्रीमती रामनाथी बाई 
987 भार. भार डी. 40) 


१22. तसदीकः से पूर्द मूल सुघार-प्रत्येक मामले में कालम 8 से 3 तक के 
इन्द्राज सम्बन्धित नामान्तरण पर दिये गये आदेश के भनुसार होगे। जहाँ भूल से या 
घन्यथा ऐसा न हो तो इस्द्राजों मे ऐसा परिवर्तेव किया जायेगा ताकि वे उस भादेश के 
झनुरूप हो जावें । इस द्वेतु प्रावश्यक परिवतंन, श्रादेश देते समय ही किये जायेगे । यदि 
ये उमर समय नही किये गये हो तो बाद में ऐसे नामान्तरण जिममें उक्त संशोधन किये जाने 
है, जमावन्दी में शामिल वरने से पूर्व किसी भी समय किये जा सकेंगे ! 


]23, तसदोक के! पश्चात्‌ मूल सुधार--जमावन्दी में किसी नामांतरण को 
शामिल किये जामे से पूर्व किसो भी समय, उस पर दिए गए ग्रादेश में लिखावट या 
गणता की प्रसावधानी तथा भूल से हुई गलती के पुनरावलोकन की अनुमति प्राप्त किये 
बिना सुधारा जा सकता है। ऐसी असावधानी या भूल का सुघार सम्बन्धित नामांतरण 
को तसदीक करने थाले राजस्व अधिकारी ग्रयवा उसके पश्चातवर्ती पदाधिकारी झथवा 
किसी वरिष्ठ ग्धिकारी द्वारा किया जा सकता है। ऐसे सुधार के फलस्वरूप मूल भाज्ञा 
में परिवर्तत या सशोधन नही किया जायेगा। परन्तु सुधारों का सक्षिप्त विवरण दर्ज 
करते हुए एक पृथक्‌ टिप्पणी लिखी जायेगी। ऐसे सुधार के सम्बन्ध मे पक्षों को सुनना 
श्रावश्यक नही होगा । ऐसे मामलों में जिनमें मूल नामान्तरण दर्ज करते समय मृत व्यक्ति 
के कुछ खाते दर्ज करने से रह गये थे, उत्तराधिकार एवं नामान्तरण की प्रविष्टि करने 
में बचने के लिये नियम 66 मे वरणित “फर्देबदर” कार्यप्रणाली को काम में लियाजा 
सकगा । पटवारी फर्देवदर को रिपोर्ट में केवल यह अ्रंकित करेगा कि अमुक-अ्रमुक खाते, 
अमुक्‍-अमुक नामान्तरण से रह गये हैं। रिपोर्ट पर राजस्व अधिकारी अश्रपनी श्राज्ञा में 
कंवल यह्‌ श्रकित करेगा कि प्रस्तुत नामान्तरण में झंकित खातो पर पूर्व में दी गई झाज्ञा 
ज्ञागू होगी । 

व्याख्या 


नामान्तरण के मामलों मे इन्द्राज करने, जादेश देने तथा जमाबन्दी में सम्मिलित 
करने में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये । ज्योंही नामांतरण तसदीक के लिए पेश किया 
जावे, इसमें दर्ज ,किये गये इन्द्राजों की भली प्रकार जांच की जानी चाहिये | जांच के 
दोरान पाई गई गलतियों को तत्काल सुधारा जाना चाहिये, भूल सुधार की प्रक्रिया में 
यह घ्यान रखा जाना झावश्यक है कि ऐसी भूल सुधार के फलस्वरूप मूल श्रादेश में कोई 
परिवर्तन नही होने पावे । इन्द्राज करते समय लिखे जाने से कुछ रह यया हो तो इन्द्राजों 
में इस प्रकार परिवर्तन/संशोधन करना चाहिये जिससे वे मूल आदेश के श्रनुसार हो 
जावें | मूल झ्ादेश में किसो प्रकार का परिवर्तन नही किया जावे भूल सुधार के लिए 
कौन अधिकारी सक्षम है ? तथा ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें गल्तियों की जानकारी, 
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तसदीक किये जाने के पश्चात्‌ हो तथा भूल सुधार की बया भ्रक्रिया होगी इसके लिए 
भू-अभिलेख नियम 23 में दिए गए निर्देशों की पालना की जावे । 


24. इन्द्राजों को संख्या श्रंकित करना--मामांतरण पंजिका में इन्द्राजों की 
सख्या, भू-अबन्ध की अवधि के लिये, लगातार अंकित को जायेगी। पुरानी पंजिका के 
समाप्त हो जाने पर ही नई पंजिका प्रारम्भ की जायेगी। परत व प्रति-परत दोनों पर 
क्रमांक लगाये जायेंगे । प्रत्येक मामले में केवल एक पृष्ठ ही काम में लिया जायेगा । एक 
बड़ा खाता प्रभावित होने की दशा में यदि बड़ी प्रविष्टि करनी हो तो परत्त व प्रति-परत 
के लिये एक श्रथवा अतिरिक्त पृष्ठ प्रयुक्त किये जा सकेंगे | पंजिका से परत को, राजस्व 
अधिकारी द्वारा श्रन्तिम आदेश नहीं दिये जाने तक, पृथक्‌ नहीं किया जायेगा। राजस्व 
प्रधिकारी परतों को अलग करने के पश्चात्‌ समस्त परतों को मजबूत डोरे से बांध कर 
झाफिस कानूनगो को देगा । 


25, खेत के भाग का हस्तान्तरण--किसी खेत के कोई भाग या म्रंश को 
हस्तांतरित कर दिए जाने पर यदि पृथक्‌ से कब्जा हो गया हो तो नामांतरण पत्रक एव 
उसके प्रति-परत के पीछे पूरे खेत का नक्शा, हस्तांतरित भाग दशाते हुये बनाया जायेगा । 
विभाजन की कोई प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। निरीक्षक व्यक्तिगत रूप से खेत का मौका 
देखकर नवशे की शुद्धता प्रमाणित करेगा और कब्जे के विपथ में प्रपना समाधान करेगा । 
वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि नामांन्तरण पत्रक पर बनाया गया खेत “गजरा-किश्त- 
वार” में ब्रतलाये हुये खेत की सही नक्रल है । इन नवशों को तैयार करने, जांच करने एव 
उपयोग में लाने के सम्बन्ध में नियम 59 एवं 60 में दिये गये निर्देशों का पालन किया 
जायेगा । तसदीक करने वाले अधिकारी की जानकारी में झ्राने पर कि इन निर्देशों का 
पूर्णत: पालन नहीं किया गया है वह नामांतरण आदेश की स्वीकृति को रोक देगा 2५ ॥ 
पजीकृत विलेख पर झाधारित लेन देन की दशा में, पंजीयन कायलिय से, पंजीयन के 
सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार यथा शीघ्र निरीक्षक गौर पटवारी को मौके पर जाने 
भ्रौर यदि आवश्यक हो तो पंजीयन के स्मरर् पत्र में दिये गये तथ्यों के प्राधार "तितम्मा 
शजरा” तैयार करने के निर्देश देगा । तितम्मा शजरा तैयार हो जाने पर निरीक्षक 


हसोलदार को भ्रस्तुत करेगा । 
व्याल्या 


आराजी के किसो भाग का हुंस्तांतरण होने पर नामांतरण पत्रक को परत व 
प्रति-परत के पीछे आराजी का नवशा बनाते हुये उसमें ह॒स्तांतरित माय है 5222 
जाना चाहिये। राजस्थान काइतकारो स्‍भधिनियम के प्रावधान के ४8092 ४2028 
से छोटे टुकड़ों में किये गये भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित नामांतरए तसदीक किया 
जावेगा । विभाजन के मामलों मे प्रदासत की भान्ना के भनुसार नामांतरथ तसदीक है न्‍ ह 
जावेगा । भूमि को रहन रखने तथा रहन से मुक्त कराते 62/07+ क्ज 
जमाबन्दों में रहन या रहन मुक्ति का इन्द्राज कराया जाना झ्ावश्यक है ! 
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26. विभाजन-विभाजन के मामलो में भ्रन्तिम श्रादेश तभी दर्ज किये जायेगे 
जब विभाजन की स्वीकृति दी जाये एवं प्राज्ञायें क्रियान्वित को जायें । ऐसे इन्द्राज अन्य 
नामांतरण के समान हो तसदोक किये जायेंगे 

प27. सरकार के पास रहन रखो मूमि--सरकार के पक्ष में, तकावी के वापस 
भुगतान प्रथवा प्रस्प कार्यों के लिये रहन रखी भूमि के रहन के तथ्य नामांतरण पंजिका 
में दज किये जायेंगे । 

]28. न्‍्पापालप फो प्राज्ञा-न्यायालय की ग्राज्ञायं दर्ज करने में पटवारी द्वारा 
परत और प्रति-परत के कालम संरया (7) में लाल स्याही से निम्नांक्ति विवरण 
अकित विये जायेंगे :-- 

() न्यायालय का नाम, हि 

(2) पक्षकारों के नाम, हे 

(3) डिग्री का साराश । 

29 (विलोपित) 

30. (विलोपित ) 

]37. नामांतरण का कार्यक्षेत्र-(]) किसी खातेदार या गैर सातेदार 
काश्तकार वी हैसिपत ($०४) मे निम्नलिखित भपवादों के अन्यथा परिय्तेन नहीं 

किया जा सकैगा : - 

(क) हित रखने वाले समस्त पक्षबारों बी सहमति द्वारा, 

(ख) उत पर बाध्यकारो दिसी दिक्ली या भाज्ञा के: फलस्वरूप, या 

(ग) राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम 956 के सारभूत प्रभावशील प्रावधान 

के प्रधोन प्रमाणित हुए या घटित हुए स्वोकृत तथ्यों के आधार पर । 

(2) उत्तराधिरार वे मामलो में स्वामित्व के विषय में सन्दिप्त जाँच करना 
प्रावश्यकः है। जहाँ यह दावा बिया जाता हो कि सम्पदा, बसीयत केवारण प्रात हुई है 
तो उसे बश दक्ष द्वारा उत्तराधिवार बा मामला समभा जायेगा प्लोर उमतरी जाँच में 
वसोयत की बंधता की जाँच भो शामिल होगी । 


च्यार्या 


मार्मातरण स्वीश्त शिये जाने के लिये ब्यूटडनम आदश्यब हाथो वी पूति हथा 
परयात्ति जाब विया जाता प्रावश्यश है-- (प्रदन्‍्दव झश्दास धर्मशासा दत्गम मंदरा 9४3 
भार, भार, डी. 25]) 


दर्द शा 


गई दार भ्रमदश, गबेवत सरपंच ट्रारा ही नामातरण समदीश बर दिये जाते £ 
जदपि बानूती प्राव्घानों बे झनुमार नामातररा स्दीशस बरतने मे धपिवार, होच 


हल 0 


पिरार रशने दाली सम्बन्धित द्राम एचाइव को है। पंचायत शा हपलपर्य बेदस सरपंच, 
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उप-सरपंच या पंच नहीं है । ग्राम पंचायत की नियमानुसार बुलाई गई बैठक जिसमें 
कोरम हो, में ही नामांतरण तसदीक किए जा सकते हैं-- (सरकार बताम गोविन्दराम 
984 आर. आर. डी. [74) 


नामांतरए तसदीक हो जाने से स्वामित्व का हस्तांतरण हो ऐसा कानून में 
प्रावधान नहीं है । भूमि के स्वामित्व या खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में विवाद होने 
की दशा में सक्षम न्यायालय से घोपणा करवाई जा सकती है (टेका बनाम दुलेसिह !964 
झार. आर. डो. पेज 220) 


32. दान, विक्रय, बसीयत्त या बन्धक द्वारा हस्तांतरश की दक्षा में पटवारी 
यह सुनिश्चित करेगा कि आया दस्तावेज पंजीकृत है या नहीं? वह व्यक्तिगत तौर 
पर जांच करेगा और पजीकृत न होने की दशा में नामांतरण की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा । 
दस्तावेज के पंजीकृत होने पर वह उसके स्वरूप, पक्षकारों के नाम तथा निष्पादन वे 
पंजीकरण के दिमांक का उल्लेख करेगा । इत मामलों का संक्षिप्त नोट कालम संख्या |7 
में किया जायेगा। पटवारी दस्तावेज अपने कब्जे में नहीं रखेगा, मा उसकी प्रति ही 
लेगा । तसदीक करने वाला अधिकारी स्वयं समाधान करेगा कि नामांतरण में दिया गया 
विवरण, पंजीकृत विलेख के झनुसार पटवारी द्वारा की गईं रिपोर्ट सही है। पटवारी: 
तथा तसदीक करने वाले राजस्व अधिकारी को पूण्ंतया इतमीनान कर लेना चाहिये कि 
दान, बेचान, वस्नीयत या रहन के जरिए हस्तांतरण होने वालो भूमि के दस्तावेज का 
रजिस्ट्रेशन हुआ-है । नामातरण, कब्जा हस्तातरण का प्रमाण हाने से नामांतरण तम्दीक 
करते समय कब्जा दे दिये जाने की पुष्टि किया जाना आवश्यक है। यदि कब्जा देने 
के लिये कोई आगामी तिथि निश्चित की गई हो तो, नामांतरण कार्यवाही को, कब्जा 
दिये जाने के लिये निर्वारित तिथि तक के लिग्रे स्थगित कर दिया जाना चाहिये । 

व्या्या चिप 

रजिस्ट्री, प्रश्गत सम्पत्ति का कब्जा ट्रांसफर हो जाने का प्रमाण है । इसलिये 

रजिस्टर्ड दस्तावेज को स्वत्त्व (7४०) प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता-- 
(छोटू बनाम श्रीमती कस्तुरी 987 प्रार आर. डी. 466) 

जमाबन्दी के मौजूदा इन्द्राज को नामांत्रण के जरिए ही 8/4/7/ क्यिजा 
सकता है । नामांतरण को, तसंदोक हो जाने के कर ही कानूनी मान्यता मिलती है! 
तसदीक न हुए नामांतरण के प्राघार पर जमावन्दी में किये गये इन्द्राज के सही होने डर 
सास्यता नहीं हो सकतो-- (श्रीमती रामचन्द्री बताम मुसम्मात तुली 987 झार झार: 

डो, 473) का अप 

ट्रांसफर झ्राफ प्रापर्टीज एक्ट के अनुसार [00/-8० से श्रथिक मार्लियत व 

अचल सम्पत्ति के वेचान पर रजिस्ट्रेनन भावश्यक है। देखने में आग है मर 
मामलों में [00|-6० से अधिक मूल्य को सम्पत्ति होते हुए भी स्टाग्प डी से बज दे 
,|० रजिस्ट्री नहीं करवाई जाती । मौखिक लेन देव बताकर या सादा वा 


ञ 
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दस्तावेज लिसकर नामांतरण ससदीक कराने की कार्यवाही की जाती है। 00/-र० 
में भ्रधिक भालियत को सम्पत्ति के ट्रॉंसफर को रजिस्ट्रेशन कराये बगेर मान्यता नहीं दी 
जा सकती । फतस्वरुप इस प्रकार के लेन देन तथा बगैर रजिस्टर्ड दस्तावेज या मौखिक 
लेन देन के प्राघार पर नामांतरण तसदीक नही किया जाना चाहिए | नामांतरण, कब्जा 
ट्रांसफर हो जाने का प्रमाण है किन्तु ऐसा कब्जा कामूनी प्रावधानों के ग्मुसार प्राप्त 
क्रिया ह्झ्ा होना चाहिए । राजस्त्र मण्डल मे सरकार वनाम रूघी [976 झ्रार. झार. डी 
]84 मे ग्राम पंचायत द्वारा विना रजिस्ट्रेशन, केवल कब्जे के ग्राधार पर, तसदीक किये 
गये नामांतरण को निरस्त किये जाने के भ्रादेश दिये है । 


33 हुस्तास्तरए जिनका भमल नहों हुआ पटवारो, जमावन्दी के प्रासंगिक 
रहन को प्रविष्टियों के मामचों को छाडकर, निश्चित रूप से यह ज्ञात करेगा कि कब्जा 
दे दिया गया या नही मोर दान, विक्रय या रहन द्वारा हस्तान्तरण का प्रमाणीकरण तब 
तक नहो किया जायेगा तक तक कि-- 

(क) बब्जे का वास्तविक हस्तान्तरणा सिद्ध न हो जाये, या 

(ख) पक्षार, प्रमाणित करने वाले अधिकारी के समक्ष इस तथ्य से सहमत 

नही हो गये हो कि फब्जा दे दिया गया है, या 

(ग) पक्षकारों ने पंजीयन के दस्तावेजों मे इस बात से सहमति प्रकट कर दी हो 

कि कब्जा दे दिया गया है ॥ 


मामान्तरण, केवल इसलिये अस्वोकार नही किया जायेगा कि हस्तानन्‍्तरणकर्त्ता की 
प्रथा प्रथवा कानून द्वारा ऐसा हस्तान्तरण करने का भ्रधिकार नहीं है। ऐसा व्यवहार 
तब तक “तथ्य” रहेया जब तक कि वह कानून के यथोचित क्रम में खारिज नहीं कर 
दिया जावे | 


34, नामाम्तरण के ऐसे मामले जिनमें हस्तान्तरण के लिये प्रमुक फसल के 
बाद कब्जा दिये जाने को शर्त हो--यदि निर्धारित तिथि को हस्तांतरणकर्त्ता कब्जा देने व 
हस्तान्तरिती कब्जा लेने के लिये तंयार हो, तो प्रमाणीकरण उक्त तिथि तक स्थगित 
किया जायेगा और ऐसी सबूत होने पर कि कब्जा ले लिया गया है, नामान्तरण की 
स्वीकृति दी जायेगी । पक्षकारों मे कोई विवाद होने की स्थिति में, अनुप्रमाणन प्रधिकारी 
इस श्राघार पर नाभान्तरण अस्वीकार करेगा कि कब्जा नही दिया गया है भौर पटवारी 
पर छोड़ देगा कि खसरा गिरदावरी में स्थिति में परिवर्तन होने पर या इस तथ्य की किसी 
पक्षकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर वह नामान्तरण रजिस्टर में नई प्रविष्टि करें । 


35. रहन--() समस्त रहन या उप-रहन, प्रासंगिक हो या कब्जा सहित, 
लम्बी अवधि के लिये हों या कम के लिये, दस्तावेज द्वारा या जुबानी करार पर किये 
गये हो, नामान्तरण पंजिका में अ्रंकित किये जायेगे । ऐसे रहन के मोचन भी दर्ज क्यि 
जायेगे। पहले के रहन पर, घन राशि को वृद्धि के मामले नामान्तरण पंजिका में दर्जे 
किये जायेगे । ऐसे मामले में यदि तहसोलदार की सम्मति हो कि वांछित परिवर्तन के 
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परिणामस्वरूप भू-राजस्व तथा काश्तकारी अधिनियम के किसी संगत प्रावधान का 
उल्लघन होगा या उसे प्रभावहीन कर दिया जायेगा तो वह उस नामान्तरख पर कोई 
आ्राज्ञा दिये बिना कलक्टर को उपयुक्त अधिनियम के अ्रधीन उसमें निहित शक्तियों के 
स्वविवेकानुसार प्रयोग के लिये प्रस्तुत करेगा। किन्तु अ्रन्य मामले जो क्रेवल रहन राशि 
बढ़ाने के हों, जो अन्यथा अपरिवर्तित रहें, नामान्‍्तरण पंजिका में दर्ज नहीं किये जायेंगे। 
यह सावघानी रखी जायेगी कि रहन रखी गई भूमि पर छ्ेती किस प्रकार की जाती है 
और जमीन की पैदावार किप्त प्रकार काम में लाई जाती है, भू-राजस्व अथवा लगान 
कौन देता है । रहन की प्रन्य शर्तों को विशेष रूप से जांच करने की आवश्यकता नही है 
किन्तु रहन की राशि जो राहिन द्वारा स्वीकार को गई है, नामान्तरण पजिका के कालम 
संख्या [4 में श्रंकित की जायेगी। प्रासंगिक रहन ((णागश॥। ०7१28०६ ) यद्यपि 
पंजिका में दर्ज किये जाते हैं, किन्तु जमाबन्दी में विशेष विवरण के खाने में भी लिखे जाते 
हैं । भूमि जो पहले से रहन रखी हुई हो, कभी-कभी राहिन द्वारा किसो तीसरे व्यक्ति 
के पास, प्रथम रहन को मुक्त करा लेने की शर्त पर रहन रख दी जाती है, ऐसा दूसरा 
रहन प्रासंगिक रहन समझा जायेगा और तत्पश्चात्‌ कब्जे सहित नया रहन उस समय 
स्वीकार किया जायेगा जब जमीन का मोचन दूसरे रहन ग्रहीता द्वारा करा लिया जाये । 
कब्जा सहित किया गया उप-रहन कब्जा सहित रहन माना जावेगा । 

(2) किसी प्रग्रिम के पुनः भुगतान की जमानत के रूप में सरकार के पास 
रहन रखी गई भूमि के वारे में नामान्तरण दर्ज किया जायेगा । यदि उसी जमानत पर 
दूसरा ऋण लिया जाये तो नया नापान्तरण दर्ज करना प्रावश्यक नहीं है । 


(3) (विलोषित) 


36. मामले जिनमें नामांतरण श्रादेश में यह भ्रंकन किया जावे कि ह॒स्तास्तरए 
में शामलात का कोई भाग शामिल है या नहीं--जहाँ तक बिक्री, दान या विनिमय द्वारा 
हस्तान्तरण का प्रश्न है, यह बताना ग्रावश्यक है. कि जमीन के का 04008 
हस्तान्तरित किया जा रहा है या नहीं भौर इसके सम्बन्ध में निम्नावित निर्देशों बी 
पालना की जाएगी-- 

() विक्रय, दान व रहन के मामलों में हस्तान्तरण प्रादेश में य। हा 
अंकित किया जाएगा कि शामलात का अंध हस्तान्तरण में सम्मिलित है, प्रववा नहीं | 
विनिमय के मामले में शामलात को, साधारणतता हस्तांतारण में सम्मिलित नहा श्या 
जाता । प्रतः इस विपय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया जाएगा. सिवाय ऐसे 0082 न्‍ 
जबकि वह्‌ विशप तोर पर सम्मिलित किया गया हो हक इस व्यवस्था में उमक 
सम्मिलित किए जाने के तथ्य का अंकन नामान्तरण झादेश मे किया जायेगा! . 

(४) यदि विक्रय, . दान या रहने द्वारा हृस्तान्तरण कक दस्त मर हक 
तौर से नहों बताया जावे कि शामलात का प्रश जमीन मे हमर हस्तास्तरित विका 
है नो यह मान लिया जायेगा कि शामलात बसे हस्तान्तरण नहीं गरिमा गया है । 


है प्रवश्य 


के 


न ्ब 


कं 5 पट मिक 
« नामान्तरण[33 
3 + कर 
(४) जहाँ, विरासत, दान या रहन का नामान्तरण, शामलात"” के किसी प्रंश 
से सम्बन्धित हो तो शामलात खाता, मामान्तरण में दर्ज किया जाएगा ताकि शामलात 
के हिस्सेदारों के भ्रंश नामान्तरण जमाबन्दी में सही रूप से दर्ज किये जा सके । 


(१४) (विलोपित) 


(भ) जब नामास्तरण का सम्बन्ध किसी रहन से हो तो रहन-प्रहीता को मूमि- 
हीन मय हिस्सा शामलात या मूर्तहिन बिना हिस्सा शामलात, जैसी भी स्थिति हो दर्ज 
किया जाएगा । 


]37. पटवारी ऐसा कोई नामास्तरख दर्ज नहीं करेया श्लौर न भू-प्रभिलेस 
निरीक्षक प्रमाणित करेगा, जिसमें राजस्थान काश्तकारी प्रधिनियम, 955, प्रधिकतम 
जोत सीमा प्रधिनियम, 973, राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम, 956 या बिंसी अन्य 
अधिमियमिति, भ्रध्यादेश प्रयवा नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन होता हो । भू-प्रभिलेस 
निरीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह प्रधिनियम, भ्रध्यादेश या नियमों के किन्हीं होने वाले 
उल्लघनों को दर्शाने भोर किसी उल्लंघन का पता लगने पर उसके सारिज करने की 
सिफारिश करे । तसदीक करने वाले भ्रधिकारी का भो कत्तेंब्य होगा कि वह ऐसे 
नामास्तरणों को, जो प्रभावी कानून का उल्लंघन करे, निरस्त कर दें। 


व्पास्या 


अनुधूचित जाति/जनजाति के वतश्तवार द्वारा सवर्ण को भूमि के किये गये 
हस्तान्तरण के फलस्वरूप तसदीक हुये नामान्तरणा को यदि काश्तकारी अधिनियम वी 
घारा 75 के प्रधीन दावा पेश फरने की निर्धारित ]2 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हो 
तो, निरस्त कर दिये जाने मात्र से फोई लाभ नही होगा । इस धारा के तहत दावा करने 
की निर्धारित मियाद बा 4-9-8। के संशोपन से 2 वर्ष से वदाकर 30 वर्ष कर दी गई 
है। बिन्‍्तु इस सशोधन से पूर्व समाप्त हुई मियाद को यह सशोधन पुनर्जीबित नहीं कर 
सकता (सरकार बनाम भंवरसिह 986 घार.पार.डो. 706) 





भूमि फे पूरे सर्वे नस्‍्दर बा हस्तास्तरएण न होकर धपसष्ड (:287:7८5९) के 
हस्तान्तरण बा मामान्दरण तसदोक कर दिया गया। ऐसे नामास्तरध को, श्य व 
प्रभावहोन हाने मे, राजस्व मण्डल ने रेफरेन्स में निरस्त बर दिया (लेशराज बताम 
भवरसिष्ट 986 घार.आर-डो 624) 


. प्रनुमचित जाति दे सदरय, घपने खाते की भूमि सदरए को शिश्मी जगयरत पर 
नहीं दे सबते। शिवमी बाश्त पर लेने दाड़े व्यक्ति व हर मे उसब7 नामाल्तर्द भी 
तनदीक नहों रिया उा सबता । घनुसूदित जादि मे स्यत्दि को मरमि बा मदर बेपक्त हे 
बिया यया नामासतरण अवेघ, हमाद होन एड शून्प है (दंशनाद दनाम छीवरिया 4957 
घार.पार.हो. 9) 


34/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


भू-राजस्व भ्रधिनियम की धारा 9] के अधीन तहसीलदार को भततिक्रमी के विरुद्ध 
कार्यवाही करने के श्रधिकार हैं । यद्यपि कलवटर को, तहसीलदार पर प्रशासनिक नियन्त्रण 
के अधिकार हैं किन्तु धारा 9] (3) के प्रावधानों की अनुपालना किये बिना वह अतिक्रमी 
के विरुद्ध कार्यवाही मही कर सकता। यदि दो तरह की कार्यवाहियाँ चल रही हों और 
उनमें से एक संक्षिप्त हो तथा दूसरी पूरे वाद के रूप में विस्तृत हो तो न्याय की दृष्टि से 
सक्षिप्त कार्यवाही को रोक देना चाहिये । प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा स्थगन झादेश 
जारी कर दिये जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा नामाम्तरण तसदीक किया जाना 
उचित नहीं माना गया (चन्दनमल बनाम किशन 985 ग्रार.आर.डी. 06) 


738. श्रनुपस्थित व्यक्तियों फे श्रधिकार--(]) जब किसी ग्रधिकार घारक का, 
जिसको अधिकार अभिलेख या वाधिक अभिलेख में “गैर हाजिर” अथवा “गैर काविज” के 
रूप में दर्ज किया गया है, 6 वर्ष से भी पता न चले किन्तु उसका नाम इस प्रकार [2 
वर्ष से भी अधिक समय तक दर्ज न किया जावे तो पटवारी मामले को नामान्तरण 
पंजिका में दर्ज कर उसकी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा । 


(2) जब किसी अधिकारधारी के बारे में, जिसको अधिकार अभिलेख या 
वाधिक अ्रभिलेख मे दर्जे किया गया है चाहे वह उसमें “गंर हाजिर” या “गर क्ाविज” के 
रूप में वणित हो या नहो, उन लोगों को 5 वर्ष तक कुछ जानकारी नहीं हो जो स्वाभाविक 
रूप से उसके विषय में सुनते, तो नामान्तरण तसदीक करने वाला भ्धिकारी यह निष्कर्ष 
निकालेगा कि वह मर चुका है भ्रौर इसी तरह का झादेश पारित करेगा, जब तक ञ्से 
अन्यथा कोई कारण दिखाई नदे। किस्तु अधिकार अभिलेख या वारपिक पभिलेख से 
उसका नाम हटाये जाने के आदेश जारी करने से पूर्व ऐसा अधिकारी इस ४ के सम्बन्ध 
में अपना समाधान करेगा कि अनुपस्थित व्यक्ति के जीवित होने के बारे में मालूम करते 
तथा उसे उपस्थित होने के अवसर देने हेतु समस्त वांछित प्रयास कर लिये गये हैं । 


(3) किसी भी व्यक्ति की “गैर हाजिर” के रूप में हो प्रविष्टि नहीं की 
जायेगी, किसी अधिकार धारक को “ग्ेर काबिज” अंकित न किया जायेगा, यदि 
उसका स्वयं का बैध-या वास्तविक कब्जा हो या उसमे अपनी ओर से किसी अन्य ब्यक्ति 
को उसका कब्जा दे दिया हो या भूमि वंजर रही हो या वह गरीबी के कारण उस पर 
-काश्त नहीं कर सकता हो । सामान्य तौर पर ऐसे व्यक्ति का उदाहरण हागा है ५ डे 
काम कर रहा हो और रेजीमेंट के साथ रहने के समय, स्वयं की भूमि को झपः ४४ 
कब्जे में छोड़ दी हो । ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को, भाई के माध्यम से भूमि पर हे 
रखने वाला भंकित किया जावेगा । “गैर काबिज” की प्रविष्टि तब तक नहीं की जाएंगे 
जब तक, अधिकार धारक के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा मुलालफाना 


(#0९०:६४० ?055०5३०४) नहीं रखता हो । किसी खातेदार के सम्बन्ध में “गैर 6 
का इस्धाज करने के मामले में, राजस्थान काइतकारी अधिनियम, 955 की घारा 


प्रावधानों का सावधानी से पालन किया जाएगा । 


मामान्तरण[35 


(क) इण्डियन सोलजसे लिटिगेशन एक्ट 925 (925 का केन्द्रीय अधिनियम ) 
के अभिप्राय में, विशेष परिस्थितियों में सेवारत किसो भारतीय सैनिक के 
हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी इन्द्राज, उसको वेसी 
परिस्थितियों मे सेवारत रहने की अवधि में और सेवा समाप्ति के 6 माह 
बाद तक, नही किया जाएगा । 


(4) निम्नलिखित किसी झ्राज्ञा को तव तक प्रभाव में नही लाया जायेगा जब 
तक कि उसको पुष्टि जिला कलक्टर नहीं कर दे-- 


(क) ऐसे अधिकारघारी के नाम को हटाये जाने के निर्देश देने वाली ग्राज्ञा को, 
जिसको “गैर हाजिर” अथवा “गैर काबिज” के रूप में अंकित किया 
गया है, अधवा 


(ख) झधिकारधारक की प्रविष्टि को “गैर काबिज” के रूप मे भ्रकित किये जाने 
के भ्रादेश को । 


39, राजगामित्व (लावारिसो)--उन मृत खातेदारों और गैर खातेदारों आदि 
को मूमियों से सम्बन्धित मामलों मे, प्रत्यक्ष कानून या प्रथानुसार वारिस नहीं छोड़ जाने 
की दर्शा में नामान्तरण का निपटारा जिलाधीश द्वारा किया जाएगा जो इस तथ्य की 
तसलल्‍्ली करेगा कि सरकार मे भूमि निहित करने का दावा गलत तो नहीं है भ्रौर इस बारे 
में सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित नियमों व निर्देशों का पालन करेगा । 


40. (विलोपित) 


4. हस्तान्तरण के रजिस्टड दस्तावेजों सम्बन्धों प्रक्रिया--() तहसीलदार 
प्रति माह पंजीयक तथा उप-पंजीयक से कृषि भूमि के समस्त हस्तान्तरण के सम्बन्ध 
मे रजिस्टर्ड दस्तावेजों के विवरण प्राप्त करेगा । आफिस कानूनगो उन्हें सम्बन्धित 
पटवारियों में वितरण किये जाने के लिये, हल्के से सम्बन्धित निरीक्षक को भेजेगा । 
५रूप जिसमे पंजीयक तथा उपन्पजीयक उक्त मासिक विवरण प्रेषित करेंगे, निम्न 
प्रकार है :-- 





क्रम सं... नाम ग्राम हस्तांतरण का प्रकार तथा क्षेत्रफल, खेत परजोबद्ध विलेख में 
जिपमें भूमि संख्या, हस्तांतरित भूमि को जम्रावन्दी अंकित प्रतिफल की 
स्थित है. संख्या भोर यदि भवन नगरपालिका राशि 
सोमा के भीतर स्थित है तो पंजीयन 
अधिनियम के अनुसार संपत्ति का विवरण 





॥ 2 3 





36/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


सम्पादनकर्त्ता का नाम व्यक्ति जिसे भूमि हस्तां-. पंजीयन की संख्या तथा. विशेष 


तथा निवास तरित की गई है, का नाम तिथि जिसके विवरण विवरण 
व निवास द्वारा भूमि हस्तांतरित 
की गई 
8 





5 6 प्र 
न++त_-तह/त.व..........ह.हह8हह." _ 0 


टिप्पणी :--स्वम्भ संख्या 2 में भवन सम्बन्धी प्रविष्टि केवल उन्हीं जिलों में की 
जायेगी व तहसीलदार को भेजी जाग्रेगी जहाँ आावादी का अभिलेख पटवारियों द्वारा 
तैयार किया जाता है, जैप्ते जिला गंगानगर । 

स्मरण पत्र के साथ निम्नलिखित प्ररूप में एक बीजक भेजा जायैगा । 
क्रम से. पंजीकृत विलेख. कानूनगो से पंजीकृत स्मरण पत्र वापस विशेष विवरण 
की संख्या झाने की तिथि 


व 2 3 


जब विलेख तुरन्त न होकर, किसी निश्चित अवधि के पश्चात्‌ प्रभावी हो रहा 

ही तो इस तथ्य को विशेष विवरण के कालम में भ्रंकित किया जायेगा । 

(3) किन्तु, शर्त यह है कि कृषि भूमि के पंजीकृत पिलेख द्वारा हस्तान्तरण पर 
काश्तकार अपनी पास बुक पंजीयक भथवा उप-पंजीयक के कायलिय में 
जमा करायेगा, जो उक्त पास बुक के भाग-3 के कालम संख्या । से 6 में 
प्रविष्टियाँ श्रेकित करेगा । तत्पश्चात्‌ वह बेचान नामे के साथ उत्ते तहसील" 

. दार को भाग-3 के कालम संख्या 7 व 8 में इन्द्राज करते व नामान्तरण 
पंजिका में दर्ज करने हेतु भेजेगा, जो प्रास बुक में इन्द्राज करने के पश्चात्‌ 
उसे कृषक को लौटा देया । 

(9) पूरे वर्ष में प्राप्त सभी सूचियों की एक पत्रावली वनाई जायेगी तथा उसकी 
एक विपयक सूची ऐसे श्ररूप में तंयार को जायेगी जो, साधारणतया 
विविध पपश्मावलियों के काम में लाई जाती है । 

(॥) पंजीयन कार्यालय से प्राप्त स्मरण पत्र॒निरीक्षक को भेजे जायेंगे जो उर्नई 
नामान्तरण पंजिका में दर्ज किये जाने के लिये विभिन्न पटवारियों में 
वितरशा करेगा। पटवारी, स्मरण पत्रों द्वारा दी गई सूचता प्राप्त होने 
पर हस्तान्तरण का इन्द्राज, हस्तान्तरण की जाँच किये बिना, नामास्तरणस 
पेंजिका में करेगा । 





4 





ध्नामान्त रण[< 
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(१४) निरीक्षक से स्मरण पत्र प्राप्त होने पर पटवारी, इनको कम सैध्या *को-ट 
घटना वही में प्रंकित करेगा । डायरी में किए गए ऐसे इन्द्राज पर निरोक्षक 
के हस्ताक्षर होगे । तत्पश्चात्‌ पटवारी स्मरण पत्रों में उल्लेसित नामांतरणों 
मो प्रपने रजिस्टर में प्रंकित करेगा । प्रत्येक नामांतरण की क्रम संख्या एवं 
इन्द्राज की तिथि दर्शाते हुये स्मरण पत्रों की प्रविष्टियों के तथ्य को झंवित 
करेगा । निरीक्षक अपने आगामी निरीक्षण के समय ऐसा फर दिये जाने 
के सम्बन्ध में भपना समाधान करेगा तथा नामान्तरणा पंजिका की 
प्रविष्टियों का, स्मरण पश्नों से मिलान करने के पश्चात्‌ दोनों पर हस्ताक्षर 
करेगा श्रौर स्मरण पत्रों को कानूनगो को भेजेगा | किसी स्मरण पत्र में 
एमी भूमियाँ सम्मिलित हैं जो एक से अघिक पटवार हलल्‍्कों में स्थित है तो 
निरीक्षक स्मरण पन्र को प्राफिस कानूनगो को भेजने से पूर्व समस्त हल्‍्कों 
के सम्बन्ध में एक ही प्रकार की कायवाही करेगा । 

(४) निरीक्षक से प्राप्त स्मरण पत्रों को, आफिस कानूनगो, सम्बन्धित थी जब 
के साथ फाईल में रसेगा । विशेष विवरण के कासम में वह प्राप्ति को 
तिधि का प्रकन करेगा जिमसे स्मरण पत्र को वापिस लोटाने में हुये 
विलम्ब को जानबारी हो सकेगो तथा विलम्ब के तथ्यों को तहमीलदार 
के ध्यान में लाया जायेगा । 

(४) बाधिक मिसल से सम्बन्धित समस्त स्मरसा पन्र पटवारियों द्वारा सौदा 
दिये जाने पर पन्तिम स्मरण पत्र प्राप्त होने की तिथि का नोट प्रनुत्न- 
मणिका ()380720) में प्रंकित किया जायेगा। तत्यश्पात्‌ तैयार की गई 
धापिय मिसल, तहसोल में रखो जायेगो जिसे उस्त तिथि से एक यर्ष की 
समाप्ति पर नष्ट बार दिया जायेगा । 

ध्यात्पा 

भारतीय पंजीयन प्षिनियम के प्रावधानों वे झनुसार पंजोयश के लिए, उसे 
प्रस्तुत दरतावेजात बी रजिस्ट्रो बरना घावश्यक है। विन्‍्तु वह ऐसे दस्तावेज की २ जिस्द्री 
करने से इन्कार बरेगा जो लोब नोति (7०७८ 7००) ) गे विरद घोपित ड्रान्मफर मे 
सम्बम्पित हो ॥ राज्य सरगार द्वारा भधिसूचना इमाव प.। (4) दिल ग्रप-4/70 
दिनांदः 3.8.75 में भनुगूवित जाति व जनजाति गे बाश्तकारों की भूमि को खरा के नाम 
हस्तान्तरण बिये जाने सम्बन्धी लेन-देन को लोग नोति दे विरद्ध घोदित जिया 7 प्रा है । 
परत; इस प्रबार वे; विद्यय से सम्दन्धित नामान्तरएण तसदीक बिदाशाना अर्वष है। 
राजस्पान टीनेन्सी एश्ट बी धारा 42 दे अनुसार द्ृमि के निर्धारित मौमा से बम इत्र 
बेटुबड नही बिये जा सबते। बिन्‍्तु भु-सत्द वै छोटे-घोटे ट्कड़े कर उतना निपमो के 
विए्द् हस्‍्तास्परण शिया जाता है । ऐस टृएसरर से समय धुत माम्दरत्त सदर करश मजे 
बिए झाने चाहि्यि ॥ भू-अभिनेस को सटे रूप से आदिनाश बरतने ठथा कटूनत गा व्लचर 
दरने दालो मे दिरद्ध बारंशाही दरने थे घाशय से रद रजिस्ट्रार दे लिए ८ःदाइर कर 
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दिया गया है कि वह रजिस्टर होने वाले दस्तावेजों का विवरण सम्बन्धित तहसीलदार 
को प्रतिमाह भिजवायें । 


42. नामान्तरण शुल्क-- () नामान्तरण शुल्क की दर परिशिष्ट-2 में प्रलग 
से दर्शाई गई है। शुल्क की पूरी राशि राज्य कोप में जमा कराई जायेगी । 


(2) नामान्तरणा शुल्क नियमानुसार केवल उन्हीं व्यक्तियों से वसूल किया जा 
सकता है जिनके पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। अस्वीकृत हुए नामान्तरणा में 
तहसीलदार किन्हों विशेष परिस्थितियों में शुल्क माफ कर सकेगा, जिसे वह ग्रादेश में 
अंकित करेगा । प्रत्येक अस्वीकृत नामान्तरण की दशा मे जिसका शुल्क इस प्रकार माफ 
नही किया गया है, प्रादेश में हस्तान्तरिती का नाम अंकित किया जायेगा जिससे वह 
राशि वसूल की जायेगी । ऐसी सावधानी, यह सुनिश्चित करने के लिये प्रावश्यक है कि 
शुल्क ऐसे व्यक्ति से वसूल नहीं कर लिया जाये जिससे कि वह नियमानुसार वसूल नहीं 
किया जा सकता । 


(3) नामान्तरण शुल्क को वसूली से सम्बन्धित आदेश का भाग आज्ञा पारित 
करने वाले तहसीलदार या उसके उत्तराधिकारी या उच्चतर अधिकारी द्वारा कारणों का 
प्रंकन करते हुए सशोधित किया जा सकेगा । 


743. नामास्तरश शुल्क की वसुली-- () विभाजन के मामलों में निर्मित 
प्रत्येक खाते (जिसमें मूल संयुक्त खाते का बचा हुआ प्रविभाजित खाता भी शामिल है) 
के सम्बन्ध में अलग अलग नामान्तरण शुल्क वसूल होगा न कि सम्पूर्ण सह-जोत के लिए 
एक ही शुल्क । नदी से प्रभावित, कई हिस्सेदारों के बीच "झामलाती भूमि” के प्रतिवर्ष 
बराबर विभाजन की दशा में सारी जोत के लिये एक ही शुल्क वसूल होगा । इससे 
विपरीत स्थिति में कई व्यक्तियों द्वारा घारित बाढ़ग्रस्त भूमि में हुई बढ़ोतरी को 
शामलाती समभी जावे तो सिर्फ एक ही शुल्क वसूल किया जायेगा । 


(2) सरकार के किसी भी कार्यालय के पक्ष में अवाप्त की गई भूमि के लिए 
कोई भी नामान्तररा शुल्क वसुल नहीं किया जायेगा । इस नियम के पनुसार शाह 
मुक्त अभिहस्तांकनों ग्रथवा सरकार द्वारा भू-सम्पतियों को राजगामी करते समय के 
शुल्क वसूल नहीं किया जा सकेगा क्योंकि ऐसी दशा में नामान्तरएण सरकार 2 
किया जाता है। किन्तु, राजस्व अ्रभिहस्तांकनों के अनुदानों या उत्तराधिकार 4 
वसूल किया जायेगा । स्थानीय निकायों को नामान्तरर शुल्क के भुगतान को नदी 
दी गई है ऐसी दशा में भी जब कि जायदाद, भूमि झ्रवाप्ति अधिनियम के अधीन ग्रवा' 
की गई हो । 

(3) (»& » ») 

(4) भूमि के विनिमय की द्चा में दोनों पक्षों से शुल्क लिया जायेगा । 
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(5) पूर्व के प्रधिकार अभिलेख में साधारण भ्रुटि को शुद्ध करने के लिये कोई 
पुल्क नही लिया जायेगा वर्योंकि ऐसी दशा में कोई प्रधिकार नवीन रूप से श्रवाप्त नही 
नेता । इसो प्रवार नामों के परिवर्तन सम्बन्धी प्रविष्टि के लिये शुल्क नहीं लिया जायेगा 
जब तक कि उससे सम्बन्धित भू-सम्पदा के किसी सुनिश्चित अधिकार की भ्रवाप्ति न 
होती हो । 

(6) नियम 95 मे यह प्रावधान है कि दूसरा रहन प्रसगवश माना जाना 
जायेगा तथा उसी प्रकार प्रभावशील होगा एवं तत्पश्चात्‌ जब प्रथम रहन ग्रहीता से 
द्वितीय रहन ग्रहीता द्वारा रहन का मोचन करा लिया जावे तब एक नया रहन, कब्जा 
सहित स्वीकार किया जायेगा । “क” झ्पनी जमीन प्रथम बार “स” के पास रहन रखता 
है जिसके पक्ष मे रहन का नामान्तरण कब्जा सहित स्वीकार किया जाता है | तत्पश्चात्‌ 
ढक” उसी भूमि को “ग” के पक्ष में फिर रहन रखता है। परिणामस्वरूप नियम |35 
मे उत्लेफित निर्देशों वेः प्रनुतार 'श” के हक मे प्रसंगदश रहन का नामान्तरण किया 
जाता है । तत्पश्चातू “ग” द्वारा “ख” से भूमि छुड़ा लेने के परिणामस्वरूप “क” के हक 
भें विमोयन बे दो नामास्तरण, एक “ख” से दूसरा "ग” से तथा उसके बाद "“ग” के पक्ष 
में कब्जा सहित रहन के रूप में दर्ज तथा स्वोकृत किये जायेगे । “क” के हक में “ख'' से 
विमोचन किए जाने की दशा में भू-राजस्व श्रधिनियम के प्रावधानों के अ्रनुसार नामान्तरण 
शुल्क “क'' से वसूल किया जायेगा जब कि "गा से विभोचन किए जाने की दशा में कोई 
भी ऐसा शुल्क नही लिया जायेगा, क्योंकि ऐसा विमोचन सिर्फ “तरतोबी” है एवं नियम 

]35 में वर्णित प्रावधानों के समान ही है । 


(7) यदि कोई खाता विभिन्न दस्तावेजों द्वारा अलग-अलग भागो में हस्तातरित 
क्या जाता है यद्यपि उसका सम्पादन एक ही दिन किया गया हो फिर भो ऐसे व्यवहारों 
की नामान्तरण पंजिका मे प्रलम-अलग भ्रंकित किया जायेगा तथा प्रत्येक व्यवहार के लिए 
पृथक्‌-पृथक्‌ शुल्क देय होगा । 

(8) जब नामान्तरण शुल्क किसी खाते के भू-राजस्व के प्रतिशत के रूप में 
वसूल किया जाता है और लगान परिवर्तनशील हो तो नामान्तररा शुल्क उस कृषि वर्ष 
जिसमे हस्तान्त२ण हुआ था की खरीफ एवं रबी को कुल निर्घारणों पर लगाया जायेगा । 
किन्तु यदि यह चालू वर्ष का हो एवं तसदीक के समय निर्धारित नहीं किया गया हो तो 
शुल्क का हिसाब पूर्वे वर्ष के निर्धारण पर किया जायेगा | 


(9) सरकार के पक्ष में भूमि रहन रखे जाने श्रथवा ऐसे रहन के विमोचन की 
दशा में कोई नामाम्तररण शुल्क वसूल नही किया जायेगा । 


(१0) “शामलात” के खाते के लिये जहाँ हस्तान्तरण में शामलात का अंश 
सम्मिलित है पृथक्‌ से नामान्तरणा शुल्क लिया जायेगा । 


([]) पिता की मृत्यु के उपरान्त पैदा शिशु के नाम प्रविष्टि पर कोई नामान्तरण 
शुल्क नहीं लिया जायेगा । 


40/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


व्याख्या 

प्रत्येक नामान्तरण पर चाहे वह स्वीकार किया जावे या अस्वीकार, फ़ीस वधूल 
किया जाना भ्रावश्यक है । फीस उस व्यक्ति से वसूल की जावेगी जिसके हक में नामांतरण 
भरा गया है। नामान्तररा पर वसूल की जाने वाली फीस का विवरण आ्रागे दिया गया 
है । इस बात की विशेष सावधानी रखा जाना आवश्यक है कि फीस उस्ी व्यक्ति से बपूल 
हो जिससे कि होनो चाहिए। नामान्तरण फ्रीस के रूप में वसूल की गई समस्त राशि 
राज्य कोष मे जमा कराई जावेगी । राज्य सरकार या किसी सरकारी विभाग के हक में 
तसदीक किए गए नामान्तरण पर कोई फीस वसूल नहीं की जावेगी । 

44. भ्रति वर्ष अप्रैल माह में पटवारी ढाल बांछ पत्रों में, निशित ना्मांतरणों 
पर देय शुल्क जो सरकारी राजस्व में जमा कराया जाना है का विवरण सम्मिलित 
करेगा। नामान्तरण पंजिका के कालम संख्या [6 में ढाल बांछु की क्रम संख्या अंकित 
करेगा। भू-प्रभिलेख निरीक्षक यह प्रमाणित करेगा कि नामान्तरणों पर देय शुल्क ढाल 
बांछ में सही तौर पर लिखा गया है तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टि का नामान्तरकरण से 
मिलान कर लिया गया है। निरीक्षक द्वारा दर्शाई गई गलती को तुरन्त ठोक किया 
जायेगा। पटवारी ढाल में इस प्रकार लिखी गई प्रत्येक गांव की शुद्ध मांग से तहसील 
राजस्व लेखाकार को अवगत कराएगा । 


445. (६ » ») 


46. (> » ») 

447. नामान्तरर आदेशों के प्रपत्रों का निस्तारण--निम्नांकित निर्देश, सामा- 
तरण आदेशों के प्रपन्नों के निस्तारण की रीति निर्धारित करते हैं-- 

() प्रत्येक पटवारी को दो अ्ति-परतों की पंजिका दी जायेगी। एक स्वीइत 
नामान्तरण के लिये व दूसरी अस्वीकृत नामान्तरण के लिये। यह पंजिका दो परतों में 


निम्न प्ररूप में होगी सिवाय इसके कि अन्तिम स्तम्भ कैवल परत पर होगा :-- 
2 28:22 नल 2224 23 अमन 
सामान्तरण का विवरण 


हंदबस्त नम्बर खाना | में अंकित ग्राम 
नी स्‍क तय त 


ग्राम के नाम के लिए चालू वर्ष की 
सहित बेच को क्रम सख्या आदेश की नामान्तरण नामान्तरण 
तिथि की कुल प्ररूपों की 
संख्या संस्या 


२+-+++_++3०त-हहतसलस सतत लक प्र :पऊॉा 
2 3 रथ रई 
से 8 न निनप पट टन नकद 


| 
2. >ः टी श्र *ः मम 
नामान्तरए की हस्ताक्षर हस्ताक्षर अनुप्रमाणन तहसील में प्रामद का प्राकिस 
प्ररूप क्रम संख्या पटवारी अधिकारी बगनूनगों के हस्ताक्षर साहत 


_मल्पक्रमसंस्या पटवारी अधिकारी. ावूनयों के हस्ताअर सहित 
लत समन ट ट 


नामान्तरण/4] 


(2) प्रत्येक अवसर पर जब राजस्व अधिकारो, ग्राम के नामान्तरणों को 
प्रमाणित करे जिन नामान्तरण फार्मों पर ग्राज्ञा हो चुकी है, दो बण्डलों में, एक स्वीकृत 
व दूसरा अस्बोकृत नामाम्तरणों का रखेगा तथा पटवारी को सम्बन्धित विवरण उक्त 
पंजिकापों में प्रंकित करने के ग्रादेश देगा । तब परतें, प्रति-परतों से अलग कर ली जायेंगी 
और दोनों बण्डलों की विपय सूचियों के रूप में चस्पा की जायेगी भौर प्रत्येक को मजबूत 
डोरे से सिया जायेगा । 

(3) तत्पश्चात्‌ पत्रों के बण्डल अनुप्रमाणन झधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से 
आफिस कानूनगों को सौप दिये जायगे या श्राफिस कानूनगों को प्रेषित किये जायेंगे। 
अनुप्रमाएन प्रधिकारी, पन्चको के बण्डल की सुरक्षा के लिये इस प्रकार सीप देने तक 
उत्तरदायी होगे श्रौर इन्हे गुम होने से बचामे के लिये पूरी सावधानी रखगे । 

(4) पदश्नको की प्राप्ति पर, भ्राफिस कानूनगो उन्हें अनुक्रमणिका के साथ जांचेगा 
भौर उम पर हस्ताक्षर करेगा । तत्पश्चात्‌ पत्रकों तथा श्रनुक्रम शिकाश्रीं को एक भ्रलमारी 
में निरीक्षकों की हत्वेवार पत्रावलियों में, डोरी व फीते से बंधे बोर्डों के बीच, जमा कर 
रखेगा । इन बो्डों के बीच, पटवारियों के हल्के के अनुसार, पत्रकों को अनुक्रमणिका के 
साथ उस क्रम में रखा जायेगा जिस क्रम में वे भ्राफिस कानूनगों को प्राप्त होते है । प्रत्येक 
निरीक्षक के हल्के में, स्वीकृत व अ्रस्वीकृत नामान्तरणी की पतन्रावलियाँ अलमारी के 
प्रलग भ्रलग खानो में स्पष्ट रखनी चाहिये | 

(5) |5 जून के बाद, पटवारी उसके हल्के के प्रत्येक गांव के लिये उस 
वर्ष भनुप्रमाणित समस्त नामान्तरणों को दो सूचियाँ निम्न प्ररूप में तैयार करेगा। 
एक सूची स्वीकृत व दूसरी सूची अस्त्रीकृत नामात्त रणों को दर्शायेगी :-- 








ग्राम का नाम कुल संख्या प्रपन्नों की नामान्तरण की हस्ताक्षर 
मय हृदवस्त संख्या नामान्तरणों की कुल संख्या क्रमानुसार संख्या पटवारी 
2 3 4 6 
हस्ताक्षर आफिस कानूनगो विशेष विवरण 
6 7 


ये सूचियाँ नियम ।47 में वर्णित प्रति परत पंजिका से तैयार की जायेंगी झ्रौं* 
नामान्तरण पंजिका से मिलान करने के पश्चात्‌ तहसील को ) अगस्त तक भेज द॑ 
जायेंगी । पटवारी प्रथम चार खानों के इन्द्राज अपनो डायरी में रखेगा । 


(6) सूर्चियों के प्राप्त होने पर आफिस कानूनगो अपनी भ्रभिरक्षा में रह 
नामान्तरण पत्रकों के साथ इनका मिलान करेगा। नामान्तरण पत्रकों को उनको विपर 
सूची के अनुसार व्यवस्थित किया जायेगा। सूचियों पर स्तम्भ 6 में उनके सही होर 


के तथ्य के प्रतोक स्वरूप हस्ताक्षर किये जायेंगे एवं उन्हें सम्बन्धित बण्डलों के साथ नर्त्य 
कर दिया जायेगा । 


42/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


(7) ज्यों ही जमावन्दी जमा कराई जावे, श्राफिस कानूनगो सम्बन्धित गांवों 
के स्वीकृत मामास्तरण पत्रक निरीक्षेकों को सौंपेगा तथा फरंदों के सांथ संलस्न' सूची के 
आखिरी स्तम्भ में उसकी रसीद लेगे। तथा जिंसे' वह अपने पास रखेगा ' तब फरदें 
(8००5) निरीक्षक द्वांरा जमाबन्दी में नत्यी कर दी जायेंगी । श 

(8) निरीक्षक की रसीदों वाली सूची, प्रत्येक निरीक्षक मण्डल के लिए, एक के 
हिसाब से समस्त पत्मावलियों में बनाई जायेगी। श्रत्येक पत्रावली में विषय सूची 
लगाई जायेगी एवं ये सूचियाँ इन पत्रावलियों से सम्बन्धित ग्रांवों की हृदबस्त संख्या के 
क्रमानुसार व्यवस्थित की जायेंगी । चारं वर्ष पश्चात्‌ प्र्थात्‌ आगामी आादिनॉंक'जमावन्दी 


तैयार होने के बादे ये पन्नावलियाँ नैष्ट कर दी जायेंगी। ' 

“- (9) जिस गांव के लिए जमाबन्दी तैयार कर ली गयी है उसके ग्रस्वीकृत 
नामांतरण पत्रकों को, जमावन्दी तथा उसके साथ संलग्न सूचियों के साथ, जिला झ्रभिलेखा- 
ग़रार में भेज दिया जायेगा । ये अरपत्न भू-अभिलेख कायलिय में 2 वर्ष तक रखे जायेंगे भ्रौर 
तत्पप्चात्‌ नष्ट किये जायेंगे । 

भाग 4 की श्रनुसुची-2! 
हक है हर के पक आहड, 2 
[वामान्तरण शुल्क की विवरणी ] 
(नियम 442 के प्रनुसार) 
() राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (955 
का राजस्थान अधिनियम सं०“5) जिसे आगे इस सारंणी 
में अधिनियम” कहा जायगा की घोर 40 के अन्तर्गत 
खातेदारी अधिकारों के उत्तराधिकार पर 
2 (क) अधिनियम की घादय से प्रथवा 
तत्कालीन प्रभांवशील किसी भी काने 
के अन्तर्गत जागीर के पुनपग्रेहण पर 
खातेदारी भ्रधिकारों की भ्राप्ति पर 
अथवा जमोंदारी एवं बिस्वेदारी व 
भू-सम्पदांमों के उन्मूलन पर 'मालिक' 
के अधिकारों की प्राप्ति पर 
(ख) ध्रधिनियम की घारा [5 की उप-घारा वापिक लगान का 528 
(]) के झन्तगंत खातेदारी भ्रधिकारों. परन्तु प्रत्येक नामास्तरश 
की प्राप्ति पर पर न्यूनतम .00 र० 


3. अधिसूचना दिनाक 20.2.63 द्वारा अस्तिस्थाप्रित किया गया ) 
2. भधितूचना दिनांक 0 सितम्बर 985 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया । 


[वाधिक लगान का 2% |! 
परस्तु, प्रत्येक खाते पर 
न्यूनतम .00 ₹० 


वाधपिक लगान का 5४% 
परतुं प्रेत्मे्क नोमोन्तरख 
पर ब्यूमतम .00 २० 


है 


282, ८+ हज जि 
(ग) प्रघिनियम की घारा !9 के भ्रन्तर्गत 
खातेदारी अधिकारों को प्राप्ति पर 


(3) अधिनियम की घारा 5 की उप-घारा 
(5) के अथवा धारा 5-क की उप-घारा (2) के 
अथवा धारा 5-कक की उप-घारा (2) के, ग्रथवा 9 
की उप-घारा (-क); अथवा घारा 9 की उप-धारा 
(2) के, अथवा घारा 89 के, अन्तर्गत खातेदारी 
अधिकारों की घोषणा पर 


(4) अधिनियम की घारा 42 के अन्तर्गत 
विक्रय या बख्शीश के फलस्वरूप, भ्रथवा अनाधिवासित 
सरकारी कृषि भूमि किन्‍्ही नियमों के प्रन्तमंत सरकार 
से आवंटन या बेचान हारा, किसी खातेदार द्वारा खाते- 
दारी प्रधिकारो की प्राप्ति पर 


(5) (क) प्रधिनियम की घारा 43 की उप- 
घारा (]) के प्रन्त्गंत बिना बब्जा 
के; रहने पर 
(सर) प्रधिनियम की धारा 43 की उप- 
घारा (2) के प्रन्तगंत रहन छुड़ाने 
पर 
(ग) अधिनियम की घारा ]9 के भ्म्तगंत 
जिस व्यक्ति को अधिवार मिले हों, 
उसके द्वारा घारा 43 की उप-घारा 
(4) फे अन्तर्गत रहन रखने पर 
(घ) मधिनियम बी घारा 43 बी उप- 
घारा (6) के प्न्तर्गत भूमि बन्‍्धक 
प्रधवा सहबारी समिति के हक में 
साधारण रहन रखने पर 
(6) घषिनियम बी धारा 49 धथवा 49-क, 
के धयवा प््य प्रवार बे विनिमय विए जाने पर 

(7) एपिनियम वो धारा 53 दे झन्तर्गंत खाता 
विभाजन होने पर 

(8) बदिनिदम वो घारा 55 दा 57 बे झन्दर्रत 
भूमि जे समर एर 


नामान्तरण/43 


। 

- वापिक लगान का 5%, 
परन्तु प्रत्येक नामान्तरण 
पर न्यूनतम .00 ₹० 
.00 र० प्रति खात्ता 


.00 रु० प्रति नामान्तरण 


वाधपिक लगान का 5% 
परन्तु प्रत्येक नामान्तरण 
पर न्यूनतम .00 रु० 

वापिक लगान का 5% 
परस्तु प्रत्येक नामान्तरणश 
पर म्यूनतम .00 रु० 

प्रत्येक नामान्तरए पर 
.00 २० 


प्रत्येक नामान्तरण पर 
4.00 ९० 


दत्येड खाते पर .00 द० 
इन्देर खाते दर .00 ह० 


प्रदेश सामातरण दर 
.00 २० 


44/ंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


(9) अधिनियम की धारा [74 या [75 या प्रत्येक नामान्तरण पर 
॥7 या 80 के अन्तग्ंत बेदखली के द्वारा भूमि की. ,00 ह० 
वापिस प्राप्ति पर 


(0) भप्रधिनियम की घारा !27 या 77-ख, के प्रत्येक नामान्तरण पर 
अन्तर्गत वाविस कब्जा मिलने पर .00 ₹० 
()।) भ्रघधिनियम की धारा 96 के श्रस्तगंत. [वापिक ल्गान का 2%]! 
उप-वन धारी के हित का हस्तान्तरण या झअवतरण परन्तु प्रत्येक खाते पर 
न्यूनतम .00 रू० 
(!2) राजस्थान भू-राजत्व अधिनियम 956 .09 रु० प्रति बामां- 


(956 का राजस्थान प्रधिनियम, संख्या 5)) की घारा तरण 
90-क और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन 
कृषि भूमि को अ्रकृपि में परिवर्तेव करमे पर 
(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 956 .00 रु, प्रति नामाप्तरण 
की घारा 00, 0। या 02 के अथवा राजस्थान उप- 
निवेशन अधिनियम 954 (954 का राजस्थान अधि- 
नियम सं० 27) के अन्तर्गत बनाएं गए नियमों द्वारा 
सरकार से विक्रय भ्रथवा श्रावंदन द्वारा भूमि अवाध्ति पर 
(१4) पंजीकृत दस्तावैजों के ग्राधार पर भथवा .00 रु. प्रति नामांतरण 
न्यायालय की श्राज्ञा से किए गए नामान्तरण पर 
(5) पिछले अधिकार श्रमिलेख गलतियों की निःशुल्क 
साधारण दुरुस्तो, यदि उससे कोई नए अधिकार प्राप्त न 
होते हो 
(26) सरकार के हक में भूमि का रहन अथवा निःशुल्क 
ऐसे रहन का मोचन 
(7) राजस्थान भूमि अ्रवाप्ति अधिनियम, 953 
(953 का अधिनियम 2- ) के अन्तर्गत भ्रथवा जागीरों 
के पुनर्ग्रहण या जमीदारी या बिस्वेदारी व भू-सम्पदाम्रों 
के उन्मूलन के फलस्वरूप सरकार द्वारा अवाप्व भूमि 
सम्बन्धित नामान्तरण पर 
(8) सरकार के पक्ष में अ्रविष्टियों की दुरुस्‍्ती निःशुल्क 
(9) ऐसे किसी भी प्रकार के नामान्तरख जिसे निःशुल्क 
कि सरकार नामान्तरण फीस से मुक्त घोषित कर दे । 


निःशुल्क 


-... ।. अधिसूचना दिनांक 0 सितम्बर 985 द्वाय प्रतिस्थापित 


हि 


अ्रध्याय-3 | 


चरागाह 


कृषि क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति ने मशीनों को काफी बढ़ावा दिया है तथा मंत्रों 
के उपयोग ने कृपि कार्यों को सहज व समय बचाने वाला बनाया है। यद्यपि खेती में, 
मंत्रों के उपयोग का एक विशेष स्थान होते हुए भी पशुघधन की भूमिका कम महत्त्वपूर्ण 
नही है । किसानों की आय में वृद्धि करने मे, कृषि उत्पादनों के श्रलावा कृषि से सम्बन्धित 
अन्य साधन जैसे गोवर, दूध, घी आदि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके लिए पशुधन 
का पालन तथा उचित देखभाल पध्रावश्यक है । दूध वाहुलय देश में दूध की कमी ने ग्रामीण 
क्षेत्र के निवासियों को दूघ, दही व घी का मोहताज बना दिया, जिससे वे बहुधा कुपोषण 
एवं अन्य शारोरिक बीमारियों से पीडित रहने लगे हैं। दूध, दही व घी का उत्पादन 
मशोनों से नहीं हाता बल्कि वे पणुम्रों से प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण प्र्थ- 
व्यवस्था के प्रसग में पशुधन को कृषि से, एकदम, प्लग करना कठिन है | खेत पर मिलमे 
वाले चारे व दाने के ध्रलावा पशुओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से उन्हे खुले क्षेत्र की, चरने व 
घूमने के लिये, आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र को आदिकाल से सामान्य तौर पर 
“गोचर” या “चरायाह” के नाम से जाना जाता रहा है। भूमि के ग्रन्य प्रयोजनार्थ 
उपयोग की बढ़ती हुई प्रावश्यकता के कारण ऐसे क्षेत्र में निश्न्तर हो रही कमी ने, 
ग्रामोण जनता को पशुओों के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था करने के लिए सतके किया । 
फलस्वरूप राजस्थान गठन से पूर्व भी समय व सुविधा के अनुसार चरागाह हेतु भूमि के 
प्रारक्षण व प्रबन्ध सम्बन्धी कानून बनाये गये। वर्तमान में, राजस्थान काश्तकारो 
प्रधिनियम, 955 व उसके झ्रधीन वने नियम तथा राजस्थान भू-राजस्व झधिनियम, 956 
के प्रावधानों के प्रनुसार चरागाह हेतु भूमि का ग्रारक्षण, उसक्रे उपयोग, निम्नन्त्रण व 
चराई के प्रधिकार, क्षेत्र में कमो मा वदातरी करने सम्बन्धी व्यवस्था की गई है। गोचर 
भूमि का भ्वन्च व वितियमन इन्ही कानूतो प्रावधानों के अनुसरण में किया जा रहा है । 
राजस्थान काइतकारी भधितियम, 955 की घारा 5(28) में चरागाह को निम्स प्रकार 
परिभाषित किया गया है :-- 


घारा 5$(28)--'मोचर भूमि मे तात्पयें ऐसी भूमि से होगा जो गाव या गाँव 
के पशुों को चराने के बयम में झातों हो या जो इस घधिनियम कै प्रारम्भ होने के समय 
भू-प्रवन्ध भभिलेस में गोचर भूमि दर्ज हो या राज्य सरकार द्वारा दनाये यये नियमों के 
पनुसार गोचर भूमि ऐेः रुप में आरक्षित की गयो हो । 


#4/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


(9) अधितियम की घारा 774 या !75 या 
377 या 80 के अन्तर्गत बेदखली के द्वारा भूमि की 
वापिस प्राप्ति पर 


(40) अधिनियम की घारा 77 या !77-ख, के 
अन्तर्गत वापिस कब्जा मिलने पर 

(]) अधिनियम की धारा 96 के श्रन्तर्गत 
उप-वन धारी के हित का हस्तान्तरण या अवतरण 


(72) राजस्थान भू-राजस्व श्रधिनियम 956 
(956 का राजस्थान अधिनियम, संख्या 5) की घारा 
90-क और उसके अन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन 
कृषि भूसि को अकृषि में परिवतेन करने पर 

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 956 
की घारा 00, 0। था 02 के अथवा राजस्थान उप- 
निवेशन अधिनियम 954 (954 का राजस्थान श्रघि- 
नियम सं० 27) के अन्तर्गत बनाए गए नियमों द्वारा 
सरकार से विक्रय अथवा आवंटन द्वारा भूमि भ्रवाप्ति पर 

(44) पंजीकृत दस्तावेजों के श्राघार पर अथवा 
न्यायालय की श्राज्ञा से किए गए नामान्तरण पर 

(75) पिछले अधिकार अभिलेख गलतियों की 
साधारण दुरुस्तो, यदि उससे कोई नए अधिकार प्राप्त न 
होते हो 

(6) सरकार के हक में भूमि का रहव अथवा 
ऐसे रहन का मोचन 

(7) राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम, 953 
(953 का अधिनियम 2- ) के अन्तर्गत भ्रथवा जागीरों 
के पुनग्रेहण या जमीदारी या बिस्वेदारी व भू-सम्पदाओं 
के उन्मूलन के फलस्वरूप सरकार द्वारा अवाप्त भूमि 
सम्बन्धित नामास्तरण पर 

(8) सरकार के पक्ष में अ्रविष्टियों की दुरुस्‍्ती 

(9) ऐसे किसी भी प्रकार के नामान्तरण जिसे 
कि सरकार नामान्तरण फीस से मुक्त घोषित कर दे 


वजन यल प 
. अधिसूचना दिनांक !0 सितम्बर [985 हाय अतिस्थापित 


प्रत्येक मामान्तरण पर 
.00 ₹० 


प्रत्येक नामान्तरण पर 
.00 ४० 
[वाषिक लगान का 2% |! 
परन्तु प्रत्येक खाते पर 
स्यूनतम .00 रु० 

,00 ₹० प्रति नार्मी- 
तरण 


.00 रु. प्रति नार्मातरण 


.00 ₹. प्रति नामांतरण 


निःशुल्क 


निःशुल्क 


निःशुल्क 


निःशुल्क 
निःशुल्क 


चरागाह|47 


(4) (विलोपित) 
(5) उस दशा में जहाँ शामलात चराई क्षेत्रों की कमी हो तो ऊपर बताये गये 
समस्त “वोट मकब्ू जा” या उनके हिस्से भी “चरागाह” में बदले जा सकेंगे । 


5 (बिलोपित) 


6. सालसा तथा जागीर के उन गांवों में जहाँ सर्वेक्षण हो च॒के हैं, तहसीलदार 
उस गांव वी सरवारी पडत भूमि में से चरागाह भूमि, ग्राम पचायत से परामर्श करके 
सीमाकन करने की कार्यवाही करेगा। ऐसा करने में, वह गांव के कुल पशुग्नों की संख्या 
को ध्यान में रसेगा और इस काम के लिये, अनुमानित तौर पर, प्राघा बीघा प्रति पशु 
के हिसाब में चरागाह निर्धारण का झ्राधार रखेगा किन्तु ऐसा करते समय गांव की 
समस्त सरकारी पड़त भूमि वा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिनमें खेती की गई है तथा खेती के 
निमित्त भुभि की प्रावश्यकता को भो घ्यान में रखेगा। तहसीलदार उस प्रस्ताव की 
घोषणा, ग्रामवासियों के समक्ष करेगा, जिसे वह करना चाहता है और उपणजण्ड अधिकारी, 
तहमोलदार के प्रस्ताव को प्रन्तिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व, गांव वालों को उस 
प्रस्ताव वेः सम्बन्ध में ऐसी प्रापत्तियाँ प्रस्तुत करने का भ्रवसर देगा, जिन्हें वे प्रस्तुत 
करना चाहें । 


6-क. किसी ऐसे क्षेत्र में जो किसी सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत हो, चरागाह 
भूमि, गांव की भ्रसिचित बंजर भूमि तथा गैर कमाड भूमि में से ही निर्धारित की 
जावार, सीमांकित की जायेगी । 


7. () राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की घारा 5 की उप-घारा (28) में 
परिभाषित चरागाह भूमि कलक्टर द्वारा, निम्नलिखित को छोड़कर, अन्य किसी उपयोग 
के लिये नहीं दी जावेगी-- 


(4) राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त संस्थायें, जिनमें स्कूल एवं उनके खेल 
के मेंदान, अस्पताल, चिकित्सालय एवं औपघालय शामिल हैं-- 


+ 
परन्तु, शर्त यह है कि इस प्रकार दो गई भूमि, राजस्थान भू-राजस्व 
(स्कूल, महाविद्यालय, चिकित्सालय, घमंशाला एवं सार्वजनिक उपयोग के 
प्रन्य भवनों के निर्माण के लिये सरकारी पड़त कृषि भूमि का आवंटन ) 
नियम, 963 के झ्रनुसार झ्रावंटिन की जायेगी । 


(४) ग्राम पंचायत के परामर्श से ग्रामीण क्षेत्रों में वतमान आवादी के विस्तार 
' के लिये प्रति ग्राभ कुल मिलाकर 5 एकड़ तक | * 


परन्तु, शर्ते यह है कि भ्रावश्यकता होने पर चरागाह भूमि का 0 एकड़ 
तक इस शर्त पर परिवर्तन किया जा सकेगा कि उसंके वराबर अकृपि योग्य 
सरकारी भूमि उसी भ्राम में चरागाह के लिये श्रारक्षित रखी जावेगी । 


46/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


व्याख्या 


नर किसी भी ग्राम या ग्रामों के समूह के लिये प्रावश्यकता होने पर चरागाह घोषित 
करने, उसके क्षेत्र में वृद्धि या कमी करने था चरागाह भूमि के अन्य प्रयोजनाथ्थ उपयोग 
सम्बन्धी कानूनी प्रावधान राजस्थान भू-राजस्व भ्रधिनियम, 955 व राजस्थाम 
काश्तकारी (सरकारी) नियम, 955 में दिये गये हैं। पंचायती राज के प्रादुर्भाव से पूर्व 
चरागाह के भ्रारक्षए, प्रबन्ध व विनियमत सम्बन्धी समस्त कार्यवाही राजस्व विभाग 
द्वारा सम्पादित की जाती थी । श्राबादी, चरागाह, वन विकास श्रादि के लिये भूमि के 
आरक्षण व स्थानीय प्राधिकारी को चराग्राह भूमि सौपे जाने सम्बन्धी प्रावधान, राज- 
स्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 को घारा 92,व 02-क में दिये गये हैं । 


घारा 92--विशेष प्रयोजनों के लिये भूमि श्रलय रखो जा सकती है--राज्य 
सरकार के साम्रान्य आदेशों के श्रधीन, कलेक्टर किसी भी विशेष प्रयोजन के लिये यथा 
पशुओं के लिए मुक्त चरागाह, वन आ्रारक्षण, आबादी विकास याकिसी भी-अन्य साव॑- 
जनिक या नगरपालिक प्रयोजन के लिये भूमि श्रलग रख सकेगा और ऐसी भूमि कलेवटर 
की पूर्व स्वीकृति के बिना, ऐसे प्रयोजन से अन्यथा किसी भी प्रयोजन में नहीं लायी 
जायेगी । 

व्याख्या 

चरागाह निर्धारण का तरीका वैज्ञामिक है तथा इसका उल्लेख नियमों 'में किया 
हुआ है | एक बार चरागाह क्षेत्र निर्धारित कर दिये जाने के पश्चात्‌ विशेष परिस्थितियों 
के अलावा इसके क्षेत्र में कमी या परिवर्तन नहीं किया जा सकता । चरागाह के ग्रत्य 
प्रयोजनार्थ उपयोग पर प्रतिबन्ध है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर ऐसा किया जा सकेगा। 
इस हेतु राजस्थान काशतकारी (सरकारी) तियम 955 के अध्याय-2 में नियम 4 से 7 
में निम्म॒ प्रकार व्यवस्था की गई है :--क 
.,- - नियम 4. () उन गांवों में, जहाँ भू-प्रवन्ध कार्य प्रगति में है, भू-प्रबन्ध 
अप्विकारी उन गांव वालों से उस जोत के सम्बन्ध में जिसमें सामान्यतया गांवों के पशु 
चराये जाते हैं संक्षिप्त जांच करने व ग्राम पंचायत से परामर्श करने के पश्चात्‌ चरागाह 
भूमि के सीमांकन की कार्यवाही करेगा । पक कद 0 50५ 2, 
, । ५ (2), उस दशा में जहाँ गांव के वीड़ केवल गांव के पशु को नि:शुल्क चराने 
के ही काम, भ्ात्ते हैं-और जिनमें, से घास.नहीं ,काटी जाती, वे “गैर मुमकिन चरागाह के 
रूप में लिखे तथा लगान से मुक्त किये जावेंगे । 08, रा हि 

(3) उस दशा में जहाँ कोई बीड़, जागीरदार द्वारा घास, उगाने के उपयोग में 
लिया जाता हो भौर उसमें से घास काट लेने तथा हटाने' के पश्चात्‌ उसे चरागाह घुत्क 
सहित भ्रथवा चरागाह शुल्क रहित चराई के लिये, पटूटे पर दिया जाता हा वा वह क्षत्र 
“बीड़ मकबूजा” के रूप में लिखा जावेगा । : ५ वीड़ मकबणी के रूप मे लिला शाविया 0 27 20 0 तन नमन प 


&8 विस्तृत अध्ययन हेतु देखें राजस्व नियम संग्रह-“दारा झ्ाशकरण 








चरागाह|4' 


(4) (विलोपित) 
(5) उस दशा में जहाँ शामलात चराई क्षेत्रों की कमी हो तो ऊपर बताये गरे 
समस्त "दोड़ मकदूजा” या उसके हिस्से भी “चरागराह” में बदले जा सकेंगे । 


5 (विलोपित) 


6. पालमसा तथा जागीर के उन गांवों में जहाँ सर्वेक्षण हो चुके हैं, तहसी लदा' 
उस गांव की सरकारी पड़त भूमि में से चरागाह भूमि, ग्राम पंचायत से परामर्श क रवे 
सीमांकन करने की कार्यवाहो करेगा। ऐसा करमे मे. वह गांव के कुल पशुओं की संख्य 

गो ध्यान में रसेगा और इस काम के लिये, अनुमानित तौर पर, प्राधा बीघा प्रति पर 
के हिसाथ में चरागाह निर्धारण का श्राधार रसेगा किन्तु ऐसा करते समय गांव र्क 
समस्त सरकारी पड़त भृमि का क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जिनमें खेती की गई है तथा खेती बे 
निमित्त भूमि की प्रावश्यकता को भी ध्यान में रखेगा। तहसीलदार उस प्रस्ताव क॑ 
घोषणा, ग्रामवासियों के समक्ष करेगा, जिसे वह करना चाहता है श्रौर उपखण्ड अधिकारी 
तहसीलदार के प्रस्ताव को अन्तिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व, गांव वालों को उस 
प्रस्ताव के सम्बन्ध में ऐसी श्रापत्तियाँ प्रस्तुत करने का अ्रवसर देगा, जिन्हें वे प्रस्तुः 
करना चाहें । 


6-क. किसी ऐसे क्षेत्र में जो किसी सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत हो, चरागा। 
भूमि, गांव की श्रसिचित बंजर भूमि तथा गैर कमांड भूमि में से ही निर्धारित र के 
जाकर, सीमांकित की जायेगो । 


पर 7. () राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (28) * 
परिभाषित चरागाह भूमि कलक्टर द्वारा, निम्नलिखित को छोड़कर, अन्य किसी उपयोग 
के लिये नहीं दी जावेगी-- 


($) राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त संस्थायें, जिनमें स्कूल एवं उनके खेर 
के मंदान, ग्रस्पताल, चिकित्सालय एवं भौषधालय शामिल है-- 


परन्तु, शर्त यह है कि इस प्रकार दी गई भूमि, राजस्थान भ-राजरूवू 
(स्कूल, महाविद्यालय, चिकित्सालय, धर्मशाला एवं सार्वजनिक उपयोग बे 
अन्य भवनों के निर्माण के लिये सरकारी पेड़त कृषि भूमि का आवंटन) 
नियम, 963 के अनुसार आवंटिन की जायेगी । 


(#) ग्राम पंचायत के परामर्श से ग्रामीण क्षेत्रों में बतमान आबादी के विस्ता: 
के लिये प्रति ग्राम कुल मिलाकर 5 एकड़ तक । 


परन्तु, शर्ते यह है कि झावश्यकता होने पर चरागाह भूमि का 0 एकः 
तक इस शर्त पर परिवर्तन किया जा सकेगा कि उसंके बरावर अकृषि योग 
संरकारी भूमि उसी ग्राम में चरागोह के लिये ग्रारक्षित रखी जावेगी ! 


48/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


(॥) प्रौद्योगिक प्रयोजनों के लिये प्रति श्रौद्योगिक इकाई दो एकड़ तक । उस 
स्थिति में कलक्टर को सम्बन्धित ग्राम पचायत की सहमति प्राप्त करनी 
होगी । यह सहमति ग्राम पंचायत द्वारा कुल सदस्यों के 75 प्रतिशत बहुमत 
द्ाय दी जायेगी तथा भूमि का झ्ावंटन, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 
के अधीन बनाये गये सम्बन्धित नियमों के अनुसार किया जायेगा । 


राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजमार्थ राजकोय भूमि का श्रावंदत) 
नियम, 970 के अन्तर्गत झावंटन हेतु, पड़त कृषि भूमि (सिवायचक ) 
संपरिवतंन व दर्ज करने के लिये । 


(५) जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त, एक नगरपालिका 
क्षेत्र के अन्तर्गत विद्यमान आबादी विस्तार हेतु 5 एकड़ तक तथा साव॑- 
जनिक पार्क के निर्माण हेतु 5 एकड़ तक । 


परन्तु, शर्ते यह है कि निम्न सीमाग्रों के भीतर चरागाह भूमि को कलक्टर 
किसी उपयोग के लिये नहीं देगा --- 


(क) पांच लाख या अधिक की श्राबादी वाले शहरों की मगरपालिका 
सीमाओं से तीन पील की परिधि के भीत्तर, 


(ख) दो लाख या अधिक की किन्तु, पांच लाख से कम की आबादी वाले 
कसबों की नगरपालिका सीमा से दो मील की परिधि के भीवर, 


(ग) एक लाल या अधिक की किन्तु, दो लाख से कम हा आवादी बाले 
कस्बों की नगरपालिका सीमा से एक मील की परिधि के भीतर, 

(घ) उपयुक्त खण्ड (क) (ख) एवं (ग) में, उल्लिखित कस्बों के 
प्रतिरिक्त अन्य कस्बों की नगरपालिका सोमाग्रों के भीतर, 


(ड) रेलवे फेन्सिंग से 00 गज के भीतर, एवं 


(थ) राष्ट्रीय उच्च मार्च या किसी अन्य पक्की या ग्रेवल्ड सड़क के बीच 
से 50 गज के भीतर । 


(2) खण्ड (४) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिये, * किसी चरागराह भूमि को 
राजकीय सिवायचक्र पड़त भूमि के रूप में परिवर्तन तथा झ्रभिलिखित करने के प्रयोजन रे 
अधिकारिता रखने चाला तहसीलदार सम्बन्धित चराबाह भूमि का निरीक्षण करेगा ग्रौर 
तय करेगा कि क्या ? तथा किस सीमा तक वह भूमि कृषि योग्य है ? वह चरागाई 
को उस सीमा तक जो उसके द्वारा कृषि योग्य तथ को गई है, उत्ती रे हक, का 
अधिकारिता के भोतर जिसमें सिवायचक के रूप में परिवर्तन और अमिलिसित विये 
जाने के लिये प्रस्तावित चरायाह भूमि स्थित है, उसके वरावबर उपयुक्त प्रहृप्य राजकीय 


(्‌ क्‍ए 


कि 


चरागाह[49 


पड़त भूमि क्षेत्र को चरागाह के रूप में मभिलिखित करायेगा | इसके पश्चात्‌ तहसीलदार 
ऐसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त बालिग व्यक्तियों की एक विभेष 
बैठक बुलायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम सभा को इस प्रस्ताव से श्रवगत करायेगा | ग्राम 
सभा की बैठक की भ्रध्यक्षता तहसीलदार करेगा । तहसीलदार द्वारा पारित प्रस्ताव को 
चाहे मूल रूप में या संशोधित रूप मे ग्राम सभा द्वारा पारित कर दिए जाने पर तहसील- 
दार, ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव की, सम्बन्धित क्षेत्र की ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित 
बी गई प्रति के साथ ग्रन्तिम श्रादेशों के लिये कलक्टर को ग्रपनी सिफारिश भेजेगा। 
उपरोक्त अधिनियम के ग्रधीन प्रावंटन करने के प्रयाजनार्थ चरागाह भूमि को पड़त कृष्य 
सरकारी भूमि के रूप मे परिवर्तित सिवायचक तथा अभिलिखित चरागाह भूमि का क्षेत्र 
जिसे चरागाह भूमि से सिवायच्रक भूमि के रूप में भ्रारक्षित रखने का प्रस्ताव है, का क्षेत्र 
बराबर है यह सुनिश्चित किया जाना ग्रावश्यक होगा । 





(3) उप-नियम (]) के सण्ड (१४) तथा उप-नियम (2) मे प्रन्तविष्ट कोई 
भी बात उन जिलों, जिन्हें राज्य सरकार मे म& विकास कार्यक्रम के प्रधोन प्धिसूभित 
किया है, प्र्थात्‌ जोधपुर, बाड़मेर, जेसलमेर, जालोर, मिरोही, नागोर, बीकानेर, चूर 
भुन्मुनू, सीकर जिलो तथा गगानगर जिले की नोहर तथा भादरा तहसीलों में स्थित 
घरागाह भूमि पर लागू नही होगी । 


(4) उपननियम () में उल्लिपित प्रयोजनों के प्रलावा पन्य प्रयाजनों के 
लिये घरागाहू भूमि का उपयोग राज्य सरकार की पूर्व प्रनुमति के बिना नहीं किया 
जावेया । 


द्यास्या 


घरागाह निर्धारण मे; लिए पशुओ बी सस्या तथा प्रति पगु प्राधा बीचा वा 
प्रमाप, महत्त्वपूर्ण है। घरागाह क्षेत्र निर्धारण के संदर्भ से किस थ्ेश्पी के पर्ष्रों को. 
सम्या में सम्मिलित बिया जावेगा दस सम्बन्ध में ध्रान्ति बे निराकरण हेते राजस्व 
विभाग ने परिपत्र संस्था प. ][225) राजरव/डी 56 दिनांक 2| जनवरी, 957 द्वारा 
रपप्ट किया है किः राजस्थान बाश्तकारी (सरकारी) तियम, 955 के तिप्रम 6 के 
अनुसार घचरागाटह निर्षारण बे प्रयोजनाथे बेल, साड, गाय, दछडा, बछई 
तथा पाष्टा, पशुध्रो बी धेणी में गिने जावेगे । दइरो, नेड़, ऊँ 
िश्े जापेगे। 





४ था घोड़ा सम्मिलित नही 


ष्ट्रुपो मे: लिये चरागाह व घूमने हेतु खले क्षत्र गो स्यदस्था के साथ मलबे चर 
प्रादश्यव ताधी वा रथन रखा जाना भी घादश्यब है। यदा सम्शव झहाप, दंजड़, मर 
मुमकिन 4 एथरोसी भूमि को चरागाह हेतु आरक्षद बरादा जाना घड़ित जिसमे ज्ः ् 
उापाइन विपरोश रूए मे इभावित नहीं हो। राज्य मरशपर दारा लघपदार जचर स्का 
झा रहा है जिद्टइ, मध्यम द लघु सिचाई एरियेडरापों के सेत्र » स्थित बर्फ 
भूमियों, मे सिवित शूझि को सिदाद 


संदाइइइ दर्ज बर उनशा कृति दपोदनाद बाइटर ल्थः 


$0/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


जावे इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट है कि सिचित क्षेत्र में भूमि उपजाऊ व बीमती होने 
से उश्चका उपयोग अधिक लाभग्रद कार्यों के लिए किया जावे। सिंघित द्वात्रों में पानी 
लगने वाली चरागाह भूमि को कृषि प्रयोजना श्रावंटन करने पर कृषि उत्पादन से य्‌द्धि 
होगी। इस तरह अश्न व चारे के उत्पादन में हुई वृद्धि, कृपकों व पशुझों दोनो के लिए 
लाभदायी होगी । ऐसे क्षेत्रों में पशुओ्ों को सेतों पर रसकर चराने को प्रोत्साहित किया 
जाना चाहिए । 
चरागाह, वन विकास, ग्रावादों विकास व भ्रन्य विशिष्ठ प्रयोजनों वे लिये जिपता 
कलेक्टर द्वारा आरक्षित भूमि का उपयोग कलेक्टर की स्वीकृति के घिना विसी प्रम्य 
प्रयोजन के लिये नही किया जा सकेगा । क्षेत्र के विकास, आाग्रादी विस्तार व भौधोगों- 
करण की झ्रावश्यकताप्रों को देखते हुए कलेक्टर चरागाह क्षेत्र का अन्य प्रयोजनों मै: लिगे 
आरक्षित कर सकता है किन्तु ऐसा करने रो पहिले पंचायत को राय लिया जाना आवश्यक 
हैं।गा । चरागाह प्रृमि के अन्य अयोजन में नहीं लिये जाने के समकस्थ में राजरव महण्स 
द्वारा भी प्रनेको व्यवस्थायें देकर स्थिति को स्पष्ट क्रिया है | भरागाह भूमि पर किये 
गये अतिक्रमण का आवंटन तथा निय्रमन नहीं किया जा सकता, क्योहि बरागाह 
भूमि राजस्थान फाश्तकारी श्रधिनियम की घारा 6 में बणित प्रतियन्धित श्रेणों ग्रे 
झाती है । 
गत वर्षों में चरागाह भूमि पर लगातार अतिक्रमण हुये हैं। ऐसे अतिद गण 
इतनी झ्रधिक संख्या में और इतने बड़े क्षेत्र पर तथा बहस वर्षों पद्धिते कर लिये जाने 
कारण सरकार ने परिपत्र संख्या प. 6(4) राज/4/83 दिनाक 2-2-83 से ऐसे धरवि- 
क़रमणों को नियमित रिये जाने का निर्णय लिया । उक्त निर्शय के प्रभुगार । जनवरी, 
970 से पूर्व चरागाह भूमि पर झिये गये प्रतिक्रमण का नियमन तिधीरित शर्तों पर, 
जिनका कि उत्तेश्व उक्त परिपत्र में है, किया जा सकेगा । उक्त तिथि ने: पश्याल्‌ विए गए 
पतिक्रमण नियमित नही किए जायेंगे । 
चरागाहे भूमि पर सातेदारी अधिकार दिये जागे के विश्द, राजर महंत | 
को गयो निगरानी, ग्राम परचायत्त द्वारा प्रस्तुत नहीं को जाने के कारण, नियशानों हि 
का निगरानों प्रस्तुत करने का प्रधिकारों नहों माता गया। इतना होते टू मः 0] 
खतिदारी प्रधिकार देने में पोर प्रतियर्मितवा बरती बड़ों थी इमॉतिंत गजख माया 
में घारा 84 के अन्तर्गत यूनशाई कर प्रदरध मे निरंव दिपा-- (इशदीस बताम गत 
975 घार- घार. ही. 3) सम्वो प्रवाधि में शख्वा व दइरत हे वे गादार पर राजाबात 
काश रारों अधिनियम वी धारा !5 के अधेन, बराराह़ 2 मद. ते धरा कह 
देने सम्बन्धो नामान्तरद को तसदीर बता तर तीज: अं पट 8 ब हर ४ 
ग्रेड म्िः उरी एडिलित्स को धारा ।6 में बाड़ मामा 
दया क्योकि धरादह सृ से, रा ०5 बट 3कुइु पर इज ह ०3>उ( िद कर हरके ० 
हिस्म एटिवर्वेन मेही हरे ने बार उस वर सारेदपी प्रथादर तर दि गए है 
सरकार बताम गोवधन )975 आर पार 5: 
सादे 974 आर: हार. हर. 235) 
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राजस्थाव भू-राजस्व अधिनियम की घारा 02-क के श्रनुसार चरागाह के लिये 
आरक्षित भूमि के सम्बन्ध मे राज्य सरकार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को समस्त श्रधिकार 
दिये जा सकते है । इस धारा के प्रावधान निम्नानुसार है :-- 


घारा 02-क. भूमि जो स्थानोय प्राधिकारी को सौंपी जा सकेगो :--कोई भी 
नजूल भूमि या घारा 92 के अधोन अलग रखी गयी भूमि, राज्य सरकार द्वारा अधि- 
बारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी (,0८४ #०७४०7४ए) के अ्रघीन रखी जा सकेगी 
और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार के लिये और उसकी ओर से इस प्रकार 
उसके झ्रधोन रखी गयी भूमि की व्यवस्था करेगा या उसे उस विशेष प्रयोजन के लिये 
जिसके लिये वह प्रलग रखो गयी है, ऐसो सीमा तक प्लौर ऐसी शर्तों श्रोर प्रतिबन्धों 
के अनुसार, जा राज्य सरकार निर्धारित करे और ऐसी रीति से जो वह समय समय पर 
तय करे, उपयोग में ला सकेगा । 


व्यास्या 


जनरल क्लॉजेज एवट के अनुसार पंचायतें, स्थानीय प्राधिकारी होने से उस्‍्हें 
चरागाह भूमि पर न्‍्यासी के रूप में अधिकार दिये गये हैं। स्थानीय प्राधिकारी की 
हैसियत से चरागाह की देख-रेख व प्रबन्ध के सम्बन्ध मे पचायतो को राजस्व प्रधिनियम 
की धारा 02-क के प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा । इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि 
ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार के लिये श्रौर (2) उसकी ओर से (3) उस 
विशेष प्रयोजन के लिये जिसके लिये कि वह भूमि सौंपी गयी है का उपयोग, निर्धारित 
शर्तों और ऐसे प्रतिवन्‍्धो के अधीन रहते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रीति वे 
अनुसार करेगा । चराग्राह का उपयोग व प्रवन्ध किस प्रकार होगा इसका उल्लेख पंचायत 
अधिनियम व पंचायत सामान्य नियमों में किया गया है । 


भू-राजस्व अधिनियम व पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के प्रनुसार चरागाह् 
की व्यवस्था, सरक्षण व प्रबन्ध का पूरा दायित्व पंचायतों को दिया गया है वयोकि 
स्थानीय आवश्यकता तथा सीधी देखभाल सम्भव होने से चरागाह को सुरक्षा एवं विकास 
में जितनी रुचि ग्राम पंचायत ले सकती है उतना अन्य के लिये सम्भव नही है। वित्तीय 
व्यवस्था, विकास, संरक्षण व समुचित देखभाल की दृष्टि से राज्य सरकार ने राजस्व 


विभाग की देख-रेख से हटाकर चरागाह की व्यवस्था पंचायतों को न्‍्यासी के रूप पे 
दोहै। 


चरागाह से होने वालो प्राकृतिक उपज की आय को सम्बन्धित पंचायत को' 
में जमा कराये जाने का कानूनी प्रावघान है। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 
96] के नियम, 233 व 290 के झ्घीन पंचायत द्वारा तैयार किये जाने वाले बजः/ 
अनुमान, फार्म संख्या 5। व 63 के अनुसार, पंचायत से अपेक्षा को गयी है कि 
चरागाह से आय हो झौर यह तभी सम्भव होगा जब पंचायतें चरागाह विकास कार्यक्रम 
का हाथ में लेकर रुचि लें तथा इन्हें विकसित करने के हर सम्मव प्रयत्न करें । ग्रामी" 





शी 
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अर्थव्यवस्था में पंचायत और चरागाह का विशेष महत्व होने से इसके प्रबन्ध, विकास 
व संरक्षण के सम्बन्ध में पंचायतों को चौकस रहना होगा । बढ़ती हुई झ्राबादो के कारण 
आवासीय मकानों के निर्माण तथा उद्योगों की स्थापना के लिये भूमि की मांग में दिनों 
दिन वृद्धि हो रही है । पर्याप्त सिवायचक भूमि की कमी के कारण आवश्यकता पर 
चरागाह, भ्रावादी विकास व उद्योगों की स्थापना के लिये भूमि का प्रावधान कराया जाना 
आवश्यक हैं तथा भविष्य में भी झ्रावश्यकता हो सकती है। पचायतें भी आावादी विस्तार 
के लिये भूमि की मांग कर सकती हैं । क्षेत्र की आवश्यकता एवं भूमि की उपयुक्तता के 
कारण स्वभाविक है कि वर्तमान आ्रावादी के निकटवर्ती भूमि की विस्तार के लिए मांग 
की जावे । ऐसी भूमि, गोचर भी हो सकती है। नियमानुसार चरागाह भूमि का किसी 
अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग करने या बदलने से पहले ग्राम पंचायत की सहमति 
आवश्यक है । 


आ्राबादी विस्तार के लिए चरागाह के छोटे क्षेत्र को झ्रारक्षित व परिवतेत करने के 


लिये कलेक्टर सक्षम है । किन्तु अन्य कार्यो हेतु बड़े क्षेत्र के लिये राज्य सरकार वी पूर्व 
स्वोकृति आवश्यक होगी । ग्राम पंचायतों का कतंव्य है कि बहुमुखो विकास क्नो्‌ देखते 
हुए वे सुनिश्चित करें कि चरागाह क्षेत्र में कमो न हो, क्षेत्र में अच्छी आवासीय बोजनाय 


बने तथा उद्योगों का विकास हो। सहमति देने या इन्कार करने से पहिले इन सभी 
पहलुओं पर गौर कर लेना चाहिए। चरागाह को भ्रन्य उपयोग में लिये गा से पूर्व 
पंचायत की सहमति का यह तात्पय नहीं है कि पंचायत अपने स्तर धर चरागाह 228९ 
उपयोग में लेने या प्रन्‍्य व्यक्ति या संस्था की दिये जाने के लिये सक्षम है। पंचायत को 
अपने स्तर पर गोचर भूमि को अन्य कार्य के लिये उपयोग की पक देने के प्रधिकार ५ 
है । चरागाह भमि के किसो भी भाग का अन्य प्रयोजनार्थ उपयाग में लिये जा शाह 
देते समय पंचायतों को गोचर भूमि में होने वाली कमी को पूर्ति हेतु पन्‍्य वैकल्पिक भा या 
को चरागाह भूमि घोषित करने के प्रस्ताव मिजवाने चाहिए जिससे चरागाह कषत में 8), 
न हो । यह इसलिये भी आवश्यक है कि राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम गा हक हे 
के अनुसार चर/गाह भूमि पर पशु चराने के अधिकार केवल उसी हम उन्हे लिन 
व्यक्तियों को है जिनके लिए चरागाह घोषित की गई है। इस बन्धी प्रावधान 


प्रकार हैं-- है 
घारा 93 : चरागाह भूमि के उपयोग का विनिमयन-“चरातह पक लिये 
का अधिकार केवल उस ग्राम या उते ग्रामों के पशुम्रों तक ही सीमित 400 पं 
ऐसी भूमि रखी गयी है तथा राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियर्मों दर 


विनियमन होगा । 
ड्याएया 2. 
वेश चराने के घित्ारों 
उक्त घारा के प्रावधानों के भनुसार चरागाह पर मर्तः 5528 पर लराद के 
के सम्बन्ध में दस्तूर गंवाई में इन्द्राज होना आवश्यक है हि 2 अजस्वात 
अधिकारां के लिये अलग नियम बने हुये महीं हैं. बल्कि उनको वि 
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भू-सजस्व झ्धिनियम की घारा 73 के अधीन, भू-प्रवन्ध कार्यवाहियों के दौरान तैयार 
की जाने वाली दस्तूर गंवाई में, दर्ज किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है 
जिसमें भ्रंकित प्रया, परिपाटी तथा रूढ़ि सम्बन्धी इन्द्राज को सामास्य प्रक्रिया से बदलना 
कठिन है । भू-प्रवन्ध कार्यवाहियों के समय भूमि सम्बन्धी तैयार किये गये रेकार्ड, आगामी 
सेटलमेन्ट तक प्रभावी रहेगे तथा ऐसे रेका्ड के इन्द्राजों के सही होने की मान्यता है । 
चरागाह घोषित कराने के लिए पशुओ की संख्या को आधार माता गया है। राजरव 
अधिकारियों तथा ग्राम पंचायतों को सुनिश्चित करना चाहिये कि चरागाह भूमि पर 
ग्राम के मवेशियों को चराने के ग्रधिकारों का सही इन्द्राज तथा मनेशियों की संख्या के 
अनुसार पर्याप्त मात्रा में गोचर क्षेत्र घोषित तथा दर्ज किया गया है। 


चरागाह निर्माण तथा संरक्षण की दिशा में स्थानीय प्राधिकारी के छप में 
पंचायतों को चाहिये कि जब भी क्षेत्र में सेटलमेन्ट कार्यवाहियां चल रही हो तब ध्यान 
रखें कि जिस गांव के लिये जितना चरागाह पहिले से निर्धारित किया हुप्रा है उसे सही 
रस्प मे प्रंकित क्रिया जाता है तथा जिस चरागाह पर ग्राम व प्रामो के समूह के मवेशियों 
को चरने वा अधिकार उपलब्ध है उसे सही रूप से दर्ज किया जा रहा है | सामास्य सी 
लापरवाही या उदासीनता भविष्य में प्रनेकों समस्‍यायें उत्पन्न कर सकती हैं। सेटलमेस्ट 
बायंबाहियों के समय पनायत के सदस्यों तथा खास तौर से सरपंच को भू-प्रयन्ध पार्टी 
से बराबर सम्पर्क बनाये रपना चाहिये। उन्हें न केवल घरागाह क्षेत्र को रक्षित करने 
के पश्टय से बलि पूरे क्षत्र के हित की दृष्टि से, सर्व व भू-प्रवन्ध कार्यवाहियों वी प्रयाधि 
मे, भू-प्रबन्ध पार्टी को अपेक्षित सहयोग देना चाहिये + 





बाई मामलों में ऐसी रिथति हो सबती है कि पंचायत क्षेत्र के किसी ग्राम से 
चरागाह घोषित नहो किया गया हो ग्राम के पशुघ्रो को सख्या व आवश्यकता प्रनुसार 
पंचायत को घरागाह भूमि प्राप्त करमे की बायंवाही, राजस्थान पंचायत सामास्य नियम 
]96] के नियम 34]-क में दी गई रोति के घनुसार करनो चाहिए । 





34]-$. घरायाह को भूमि--() यदि विसी ग्राम में एक सामास्य घरागाद़ 
किसो पथायत के घधोन न रखा गया हो, तो वह तहसीलदार को एक नई चरागाह भूमि 
प्राप्त करने या मया घरागाह बनाने के प्रस्ताव नेजेगी । 


(2) ऐसा प्रस्ताव शाप्त होने पर, तहसीलदार तत्काल उस पर कार्यवाही करेगा 
तथा पचायत से प्रस्ताव प्राप्ति गो तारोस से तोन माह बी झव दि मे इस ब्रस्ताद पर विए 
गए अपने गिशाय से पंचायत वो अवगत बरादेया । यदि प्रस्ताव प्रस्तल होने वे सीन माट 
बी धद्ि में स्वीकृति प्राप्त नहों हो तो वह दंचादत समिति के विब्वास धरिक्ारों ढो 
लिख सश्ती है। वि्ास प्रधितारों ऐसे आवेदन (फल्दृतल्वल्य्पा।त्व ) बे द्राहव होते दर 
घरागाह दिलाने शो स्दोशति दे लिए बाउंदाही बरेटा ! 

(3) घरागाह पर उत्पन्न होने वाते दे एड अन्य दाह विद उपय में होने बाली 
ध्ाय पंगादत मिपि में जमा वो जछेगो 


54/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था का 
है (4) पंचायत ऐसे पेड़ों या प्राकृतिक उपज को किसी प्राईवेट ठेकेदार को या 

सार्वजनिक नीलाम द्वारा, ठेके पर उठा सकती है तथा बतंमान प्रभावी कानून के अनुसार 
उपरोक्त तरीके से सूखे, खराब एवं गिरे हुए पेड़ों को बेच सकती है । 

(5) चरागाह में पाये जाने वाले गोवर को भी पंचायत, प्राईवेट ठेके या सावे- 
जनिक नीलाम द्वारा बेच सकती है। 

(6) पंचायत, प्रस्ताव द्वारा निर्णय करके चरागाह में चरने वाले पशुओं का 
शुल्क वसूल कर सकती है, लेकिन ये दरें निम्नलिखित दर से क्सी भी दशा में ज्यादा 
नहीं होगी-- 


(]) मैंसे, गाय, ऊँट, घोड़ा आदि 5 रुपये प्रति वर्ष 
प्रति जानवर 

(2) बकरी तथा अन्य जानवर 25 पैसे प्रति वर्ष 
प्रति जानवर 


(7) पशुओं की संख्या में वृद्धि होने पर पंचायत खरागाह की भूमि को और भी 
बढ़ा सकती है । चरागाह बढ़ाने के लिए की जाने वाली कार्यवाही नये चरागाह प्राप्त 


करने के समान हो होगी । 


(8) चरागाह, पशुझों के चराने के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में नहीं ली 


जायेगी । 
9) जहाँ किसी व्यक्ति ने चरागाह भूमि पर अवैध भ्रधिकार कर रखा है की 
अन्य कार्य में उपयोग किया गया है तो पंचायत, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १58 
क धारा के भन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को ग्राथना पत्र 


कर सकती है । 
व्याख्या 


पंचायत अधिनियम के इन प्रावधानों से पंचायतों को, चरागाह घोषित करवाने 
की प्रक्रिया का बोध करवाया गया है तथा चरागाह पर उत्न्न होने वाली प्राकृतिक बाई 
ही आय के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। पंच व न देत धविरि्त 
पनुसार नया चरागाह घोषित किया जावे या वर्तमान चाह श को बढ़ाने हे पर 
भमि दी जावे इस दृष्टि से ऐसे प्रस्तावों के लिए प्रावश्यक है कि वे प्रनदाजाएं रागाई 
कृषि अयोग्य, एवं गैर मुमकिन भूमियों के लिए ही भिजवाए जावे । पंचायता सम के 
विकास, संधारण व पंचायत की झ्ाय में वृद्धि हेतु चराई शुल्क वें पेड़-पौधे 


झधिकार भी दिए गए हैं । हि 
पंचायतों के अधीन रखी गयी भूमि के सम्बन्ध में भू-राजस्व अधिनियम हक 

]04 के अनुसार राजस्व ग्रधिकारी की समस्त शक्तियों का प्रयोग सम्बन्धित ही 

द्वारा किया जावेगा । पंचायत्तों को चरागाह के सम्बन्ध में इस घारा 

५ जाने वाली शक्तियाँ निम्न प्रकार होंगी :-- 


के अधीन प्रयोग मे 


पृ 


सचरागाह/55 


घारा 94--ऐसे मामलों में जिनमें राजस्व प्रधिकारियों को शक्तियों का प्रयोग 
स्थानोय प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा--जहां कोई नजूल भूमि या किसी गांव या 
बस्वे की झ्रायादों में कोई भूमि या पशुप्रों की निःशुल्क चराई के लिये या आबादी के 
विकास के लिये या किसी सार्वजनिक या नगरपालिक प्रयोजन के लिये भ्रलग रखी गयी 
भूमि (घारा 02-क के प्रघीन) अन्यया किसी स्थानीय प्राधिकारी के ग्रधीन रखी गयी 
भूमि, धारा 97 था 98 के भ्रघीन कलेक्टर या प्रन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रयोग 
की जाने वालो शक्तियां केवल सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त राज्य 
सरकार द्वारा बनाये गये मियमो के अनुसार भ्रनन्य रूप से (छलण्शश्ण») प्रयोग में 
लायो जायेंगी ।छल 

व्याह्या 


राजस्थान पंचायत प्रधिनियम, 953 को घारा 88 (।) के ग्रनुसार ग्राम 
परचायत क्षेत्र में स्थित सभो सावेजनिक भूमिया पंचायत की सम्पत्ति होगी, किन्तु राजस्थान 
राज-पत्र वे पृष्ठ 4-ग-(2) में प्रकाशित अ्रधिसूचना क्रमांक एफ 4|एल. जे [63/345 
दिनांक 9-]-969 से सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडक तथा उसके दोनों 
तरफ की 50 फुट की दूरी का इसका प्रपवाद किया गया है । पचायत झ्रधिनियम की धारा 
88 के प्रमुसरण में पंचायत एवं विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ. 4/एल. जे.| 
2|(9) दिनांक 22-4-960 रो पचावत क्षेत्र मे स्थित कृषि भूमि, वन भूमि शौर बजर 
भूमि को छोड़ते हुए केवल श्राबादा भूमि पर पचायत का प्रबन्ध, संचालन एवं नियन्त्रण 
रखा गया है । 

राजस्थान बाश्तकारी अधिनियम केअनुसार एक श्रेणी के काश्तकार अपनी खेती 
को जमीन का भ्रापस में विनिमय (अदला बदली) कर सकते हे । राज्य सरकार पड़त 
भूमि की भ्रदला बदली को स्वीकृति दे सकती है | सामान्यतया गोचर भूमि क्ृषि के लिये 
उपलब्ध नही होती, किम्तु राज्य सरकार की स्वीकृति से खातेदार काश्तवार की भूमि की, 
उसी तरह की चरागाह भूमि से, अदला बदली की जा सकती है- (भोला बनाम रामसहाय 
974 आर. डी. 24) चरागाह भूमि मे किसी प्रकार का परिवर्तन करने से पूर्व संबंधित 
ग्राम पंचायत की सहमति आवश्यक होगी। चरागाह भूमि के उपयाग के संपरिवर्तन पर 
ग्राम पंचायत को नोटिस दिया जाकर सुनवाई किया जाना आवश्यक है (इब्राहीम बनाम 
किम्मी 974 झार, आर. डी. 3 तथा भुवन सिंह बनाम नाने लाल 978 आर.डी. 587) 
किसी व्यक्ति द्वारा चरागाह भूमि पर किए गए झतिक्रमण के मामले में, चरागाह में सीधा 
हित होने से, ग्राम पंचायत उचित व श्रावश्यक पक्षकार है -(नारायणदास बनाम सरकार 
987 आार.प्रार.डी. 35]) । 

भूमि पर बढ़ते दवाव के कारण चरागाह पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति बढ़ती 
जा रही है। न्‍्यासो के नाते ग्राम पंचायतों को चरागाह पर होने वाले अ्तिक्रमणों को 


क विस्तृत जानकारी हेतु में० प्रल्पना प्रकाशन, जयपुर द्वारा प्रकाशित--राज्स्थान काश्तशारी 
मुन्राजस्व ग्रधिनियम्र एवं प्न्य प्रभिवियम-- समोक्षास्मक भ्रध्ययन, पटनीय है । 


56/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


रोक-थाम करनी चाहिये। अतिक्रमण के तथ्य की जानकारी पर उसकी रिपोर्ट 
तहसीलदार को करनी चाहिये जिससे प्रतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधि- 
नियम की घारा 9 के अघीन बेदखली की कार्यवाही की जा सके / जब प्रतिनिधियों की 
निर्भीकता एवं कत्तंव्य परायणता से ही चरागाह सुरक्षित रह सकेंगे। गोचर भूमि से 
अतिक्रमण हटाने हे प्रधिकार, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 को घारा 9] के 
तहत, राजस्व पाक को हैं। श्रतिक्रमण की रिप्रोर्ट करना श्रावश्यक नही है । 
राजत्व प्रधिकारी स्वय अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर सकते हैं। ग्राम पंचायत एवं 
क्षेत्र के पशुओं का हित मिहित होने से पंचायत के सदस्यों को, चरागाहू पर हुये अति- 
क्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार को यथाशोप्न भिजवानी चाहिये । इससे चरागाह सुरक्षित 
रह सकेंगे तथा अभतिक्रमी से बपुल की गई शास्ति की राशि पंचायत कोष में जमा होने से 
पंचायत को दोहरा लाभ होगा । 
चरागाह भूमि से अतिक्रमी की वेदवली के फलस्वरूप भू-राजस्व अधिनियम, 
956 के लागू होने के दिनांक से प्राप्त/वसूल की गई शास्ति (पनल्‍्टी) की राशि 
सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देय होगी, ऐसा स्पष्टीकरण राजस्व विभाग ने भ्रपने पत्र 
संख्या प.6(67) राज./से /7! दिनाँक 24-7-972 से किया है । शास्ति के रूप में वसूल 
की गयी राशि का भुगतान प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के सम संख्यक 
परिपन्न दिनांक 9-.5-72 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चरनोट की भूमि पर हुए 
नाजायज कब्जों को हटाने पर से प्राप्त पैनल्टी की रकम सम्बन्धित ग्राम पचायत को 
हस्तान्वरित की जायेगी । भ्रतिक्रमियों से ऐसी राशि पठवारियों द्वारा बसुल की जाकर 
तहसील में जमा कदायी जावेगी, तत्पश्चात्‌ तहसीलदार पेवल्टी की राशि का भुगतान 
सम्बन्धित पंचायतों को सीधे ही करेगा । ऐसी राशि तहसीलदार द्वारा राजकोष में जमा 
नहीं की जावेगी । 
> चरागाह संरक्षण के साथ पंचायतों का यह भी दायित्व है कि वे चराग्राह विकास 
सम्बन्धी कदम उठायें । उन्‍तत घास के बीज डालकर पशुओं के लिये अधिक चारा 
तथा मिजो वन विकास योजनाओं के तहत चरागाह क्षेत्र में पेड़ लगाकर वे अपनी झाय 
बढ़ा सकती हैं। पशुओं की बढ़ती हुई संख्या, आबादी वे उद्योगों के कारण भूमि पर 
बढ़ते दबाव, संकेत देते हैं कि निकट भविष्य में चरागाह क्षेत्र में निरत होगी । 
ऐसी दशा में यह और भी आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध घरागाहू क्षेत्र में उन्तरत घास 
का अधिक उत्पादन किया जावे तथा सामाजिक वानिकी योजना के अन्तगत अधिकाधिक 


चुक्ष लगाए जायें । 


प्रध्याय-4 


आबादी 


परिभाषा :--“"प्राबादी भूमि” का सामाम्यता ऐसी भूमि से तात्पर्य है जो 
"ग्रावादो” हो यानि, जिस पर कोई निर्माण हो तथा जो जन-सामान्य के प्रावासीय, 
प्रौद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग में श्रा रही हो। पग्राबादी भूमि का यह 
शाब्दिक प्र्थ है। सम्पूर्ण परिपेध्य में परिभाषित करने पर झ्राबादी क्षेत्र में ऐसी भूमि 
जिस पर चाहे वसावट न हो किन्तु भ्रावादी विस्तार एवं विकास के लिये घोषित या 
झारक्षित तथा सावेजनिक उपयोग मे आ रही खाली भूमि या किसी योजना के प्रधोन 
रखो गयो भमि सम्मिलित होगी | प्रारम्भ में नजूल व आबादी भूमि का आरक्षण, प्रावं- 
टन, प्रयन्ध व विनियमन, राजस्थान भू-राजस्व झधिनियम व राजस्यान काश्तकारी 
प्रधिनियम के प्रावघानों के भधोन होता था । पचायती राज सस्याप्रो के गठन पर प्राबादी 
भूमि दे प्रबन्ध, विनियमन व विवास सम्बन्धी अधिकारिता, पचायतों में निहित करते 
हृए भूमि के सम्बन्ध में समस्त प्रधिरार दिये गये | पचायतों को साधन सम्पस्त तथा उनके 
बार्यबलापो को प्रौर प्रधिक प्रभावी बनाने हेतु उन्हे प्रशासम, न्‍्याय, विकास ये भूमि 
ध्यवरथा के सम्बन्ध में विरतृत भ्रधिवार दिये गये हैं 


राजस्थान भू-राजस्व भपिनियम, 956 की घारा 03 (7) (छत) में प्राबादी 
को परिभाषित किया गया है। यहां यह सन्दर्भ इसलिये भावश्यक है कि पायतों को 
प्रावादी सम्बन्धी अधिकार दिये जाने से पूर्व ऐसे समस्त प्रधित्ञार राजस्व विभाग में 
निहित पे तपा उनवे सम्बन्ध में सभो प्रवार बी कार्यवाही राजस्थान भू-राजस्व प्रधि- 
नियम थे राजरधान बाइतबारो भपिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में होती थो । 
धारा 03 (7) (स) घायादो--“घादादी क्षेत्र या क्‍ग्लादादी भूमि” से गिसी 
गद, बरदे या सगर बे भायादी विदास दे प्योज्नादं धारित ऋृमि, चाहे उसपर सिमी 
भवन वा सन्निर्माघ जिया गया हो अपदा नहीं” ॥ 


भू-राज्यद #धिनिदम में बदित एरिकादा के सदर्भ मे परचाइरी राज सम्याधों 
मे विधे राशग्यान एचादत धदिनिद्म में दो दई शादारों शी परिमादा को उद्धस्ति 
शिशा झाना आदश्यय ऐै॥ राहइरदान प्चापतर अधिनिषम, [953 ने ध्यान बत्र, 
राजसदान प्रदायत सामान्य नियम 255 मे, छादादों भृदि को परिमादा विम्ताटसार 
दो गयी है :-- 


56/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


रोक-थाम करनी चाहिये। अतिक्रमण के तथ्य की जानकारी पर उ 
तहसीलदार को करनी चाहिये जिससे अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भून्र 
नियम की घारा 9] के अधीन बेदखली की कार्यवाही की जा सके । जन रा 
निर्भीकता एवं कत्तंव्य परायण॒ता से ही चरागाह सुरक्षित रह सकेंगे। ४ 
अतिक्रमण हटाने के श्रधिकार, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 क 
तहत, राजस्व अधिकारियों को हैं। अतिक्रमण की रिपोर्ट करना आबः 
राजस्व अधिकारी स्वय अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर सकते हैं । ग्रा 
क्षेत्र के पशुओं का हित निहित होने से पंचायत के सदश्ष्यों को, चरागा; 
क्रमण की रिपोर्ट तहसीलदार को यथाशोघ्र भिजवानी चाहिये ) इससे * 
रह सकेंगे तथा अतिक्रमी से वयुल की गई शास्ति की राशि पंचायत कोप 
पंचायत को दोहरा लाभ होगा । 


चरागाह भूमि से अतिक्रमी की वेदबली के फलस्वरूप भू-रा 
956 के लागू होने के दिनांक से प्राप्त/वसूल की गई शास्ति (एप 
सम्बन्धित ग्राम पंचायत को देय होगी, ऐसा स्पष्टीकरण राजस्व * 
संख्या १.6 (67) राज,/सं./7! दिनाँक 24-7-!972 से किया है / शा 
की गयी राशि का भुगतान प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व 
परिपन्न दिनांक 9-5-72 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चरनोट 
नाजायज कब्जों को हटाने पर से प्राप्त पेनल्टी की रकम सम्बन्धिः 
ह॒स्तान्तरित की जायेगी । श्रतिक्रमियों से ऐसी राशि पटठवारियीं द्वार 
तहसील में जमा करायी जावेगी, तत्पश्चात्‌ तहसीलदार पैंनलटी * 
सम्बन्धित पंचायतों को सीधे ही करेगा। ऐसी राशि तहसीलदार द्वा- 
नही की जावेगी । 

चरागाह संरक्षण के साथ पंचायतों का यह भी दायित्व हैं िः 
सम्बन्धी कदम उठायें। उन्‍वत घास के बीज डालकर पशुओं के 
तथा निजो वन विकास योजनाओं के तहत चरागाह क्षेत्र में पेड़ 
बढ़ा सकती हैं। पशुओं की बढ़ती हुई संख्या, आवादी व उद्योः 
बढ़ते दबाव, संकेत देते हैं कि निकट भविष्य में चरागाह क्षेत्र रे 
ऐसी दशा में यह और भी झावश्यक हो गया है कि हक चर। 
का अधिक उत्पादन किया जावे तथा सामाजिक वानिकी योजना 


2 आंटी 5 
चुक्ष लगाए जाव । 


चरागाह|59 


8३ दे प्रधोन समरत भूपषियाँ पंचायतों में निहित तथा उनके प्रवन्ध थे नियन्त्रण में रसे 
जाने सम्बन्धों प्रावधान जिये गये है, जो निम्न प्रवार है :-- 


घारा 88. पंचायत की सम्पत्ति-(]) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किये 
गये भारक्षसों के प्रधीन रहते हुए इस उप घारा में इसके पश्चात्‌ विनिदिध्ट प्रकार की 
सम्पत्ति पंचायत में निहित तथा पंचायत की होगी, अर्थात्‌-- 


(+) पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सार्वजनिक भूमियाँ; 
(0) उममें आने वाले समस्त सार्वजनिक मार्ग एवं अन्य सामग्री सहित फर्श, 
पत्थर सथा समस्त वृक्ष, सप्निर्माण, सामग्री तथा उपकरण; 


(४) समस्त सार्वजनिक द्वार, बाजार, भवन, तालाव, जलाशय, कुए, पुल, 
पुलियाए, सुरगे, गटसे, जलदाय भवन, जलसरणियां, बत्तियाँ प्रौर बिजली 
के सम्भे जिनका सप्निर्माण, उपचन्ध या सघारण पंचायत निधि मेंसे 
किया जाता है, 

(१) पंचायत करमंसारियों द्वारा सावंजनिक या निजी स्थानों से विधिपूर्वेक 
समूहित समस्त कचरा, धूल, गोबर, राख, कुड्टा-करबट तथा पशुप्रों के 
शव; 

(५) उपहार स्वरूप या भप्रन्यथा पं्रायत को अन्तरित समस्त सरकारी तथा 
निजी एवं भवन भूमियाँ; तथा 


(५) पंचायत वृत की झ्राबादी क्षेत्र में स्थित सम्पूर्ण भूमियाँ । 


(2) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों तथा निवन्धनों के भ्रधीन, जिन्हें प्रधिरोपित 
करना वह उपयुक्त समझे, राज्य सरकार की कोई सम्पत्ति, सऊर्म, सामग्री या अन्य 
वस्तुएं पचायत में निहित कर सकेगी । 


(3) उपधारा () तथा (2) मे वशित समस्त सम्पत्तियाँ पंचायत के अधिकार, 
प्रबन्ध तथा नियन्त्रणाधीन होगो तथा इस ग्रधिनियम के प्रयोजन के लिए पचायत द्वारा 
न्यासों के रूप में घाररणा को जायेंगी । 


(4) राज्य सरकार या पचायत समिति द्वारा प्रवन्धित बाजार तथा मेलों के 
सिवाय उन समस्त वाजारों तथा मेलों का, जो पंचायत में निहित भूमि पर आयोजित 
किये जाय॑, प्रवन्ध तथा विनियमन पचायत द्वारा किया जायेगा । 


(5) उपधारा (]) में वशित सभी सम्पत्तियाँ, उनके आगमों या उनसे होने 
वालो आय सहित तथा प्रूवंग्रामी श्रन्तिम उपघारा में वर्शित बाजार झौर मेलों के सम्बन्ध 
में उदग्रहीत या ग्रधिरोपित कोई बकाया (जो पंचायत निधि खाते मे प्राप्त होगी) इस 
भषिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमो के उपबन्धों के अधीन रहते हुये पचायत द्वारा 
इस ग्रधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए काम मे ली जायेगो । 


58/वंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


नियम ४060 # भूमि से तात्यय, नजूल भूमि से है जो पंचायत वत्त के 
गआरावादी क्षेत्र में स्थित है, जो राज्य सरकार की किसी आज्ञा से या अन्यथा, पंचायत में 
निहित है या उसमें निहित कर दी गई है या उसे सुपुर्द की गई है । 


राजस्थान काश्तकारी भ्रधिनियम की घारा 5 (24) में परिभाषित “भूमि” 
भू-राजस्व प्रधिनियम की धारा 03 मेंपरिभाषित “आवादो भूमि” से भिन्न है। भू-राजस्य 
प्रधिनियम को उक्त घारा “भूमि” व “आबादी भूमि” के अन्तर को स्पप्टकरती है । भि 
में समस्त श्रेणी की भूमि सम्मिलित है किन्तु ग्राबादी भूमि में राजस्थान भू-रागस्य 
अधिनियम को घारा 03 में दर्शायी गई भूमि ही सम्मिलित होगी । राजस्यान काइतकारी 
अधिनियम के अधीन, श्रावादी भूमि में कोई प्रधिकार उपलब्ध नही होते क्योंकि प्रायादी 
भूमि इस अधिनियम को अधिकारिता में नहो श्रातों | श्रावादी भृमि के सम्बन्ध में पोष णा 
का वाद इस अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य नहीं है--(प्रजोतसिह वमाम सरकार 
988 झ्ार. आर. डी. 22) 


आबादी का पंचायतों में निहित होना 
भू-राजस्व भ्रधिनियम को घारा 92 के अधीन प्राबादी विकास, चरागाह तथा 
अन्य किसी भो सावंजनिक या नगरपालिक प्रयोजन के लिए जिला कलेक्टर, भूमि 
भारक्षित कर सकेगा किन्तु इस तरह ग्रारक्षित भूमि कलेबटर की प्रूवलिमति के बिना 
झन्य किसी प्रयोजन में नही ली जावेगी, चाहे ऐसो मूमि किसी भी स्थानीय प्रापिकारी 
में निहित बयों न फर दी गई हो । राजध्यान मू-राजस्व प्रधितियम को धारा 02-क द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों के ग्रयोन राज्य सरकार कोई भो भूमि स्थानोय प्राधिकारों को सोंपगे के 
लिये सक्षम है । प्रावधान निम्न प्रकार हैं :-- 
घारा 02-क--मूमि जो स्यानोय प्राधिशारों को सोंपी शा सकैगो .--+।ई भी 
नजूत भूमि या घारा 92 के अधोन प्रलय रसी गयी भूमि, राज्य सरबार द्वारा प्रधि- 
कारिता रफसने वाले स्थानीय प्राधिकारी के ध्रपोन रसो जा सत्रेगी और ऐसा रथानीय 
प्र/पिकारों, राज्य सरकार के लिये प्लौर उसझी शोर से, एस प्रयार उसके प्रधीग सखी 
भूमि के सम्बन्ध में व्यवस्था करेगा या उमे उस प्रयोजन के सिये जिसके लिये बढ अत 
रखो गयी है ऐसो सोमा तक और ऐसो शर्ता धोर प्रवत्ध के अपीन जा रास सरहार 
समय समय पर निर्धारित करें भौर ऐसो रोति में जो वह समध समय पर विटिय को, 
उपयोग में ला सकेगा । 
उपरोक्त प्रावघानों से स्पष्ट है कि स्थानोय द्राविकारों राग्र गाजर द्वारा मठ 
समय पर निर्धारित शर्तों एद निर्शों के प्रधोत रहते हुए मूि का व्रत्ध एव विषय ग 
करेगा । 
झू-राख्त अधिनियम है धधोत राउय सरवार शो स्थानीय 
पजने के दिए गए अधिहारों है प्रस्तेत राजस्थान प्रचादत अधिनि 


दिकारी की शुहि 
में 983 की बा 


द्रः 
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88 के भ्रघीन समस्त भूमियाँ पंचायतों में निहित तथा उनके प्रबन्ध व नियन्त्रण में रखे 
जाने सम्बन्धों प्रावधान किये गये है, जो निम्न प्रकार है :-- 


धारा 88. पंचायत की सम्पत्ति--() राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किये 
गये प्रारक्षणों के भ्रधोन रहते हुए इस उप धारा में इसके पश्चात्‌ विनिदिष्ट प्रकार की 
सम्पत्ति पंचायत में निहित तथा पंचायत की होंगी, अर्थात्‌-- 


(3) पंचायत क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सार्वजनिक भूमियाँ; 
(॥) उसमें आने वाले समस्त सार्वजनिक मार्ग एवं अन्य सामग्री सहित फर्श, 
पत्थर तथा समस्त वृक्ष, सन्निर्माण, सामग्री तथा उपकरण; 


(7) समस्त सार्वजनिक द्वार, बाजार, भवन, तालाब, जलाशय, कुएं, पुल, 
पुलियाए, सुरगे, गटस, जलदाय भवन, जलसरशियां, बत्तियाँ प्रौर बिजली 
के खम्मे जिनका सप्तिर्माण, उपवन्ध या सघारण पचायत निधि में से 
किया जाता है; 

(४) पंचायत कर्मचारियों द्वारा सार्वजनिक या निजी स्पानों से विधिपूंक 
सगृहित समस्त कचरा, घूल, गोबर, रास, कूड्रा-करवट तथा पशुप्रों के 
शव; 

(५) उपहार स्वरूप या प्रन्यथा पंचायत को अन्तरित समस्त सरकारी तथा 
निजी एवं भवन भूमियाँ; तथा 

(७) पंचायत वृत बी झाबादी क्षेत्र में स्थित सम्पूर्ण भूमियाँ । 


(2) राज्य सरबार, ऐसी शर्तों तथा निवन्धनों के भ्रघोन, जिन्हे भ्रधिरोपित 
करना वह उपयुक्त समझे, राज्य सरकार की कोई सम्पत्ति, सझमे, सामपग्रा यां प्रस्य 
बस्तुएं पचायत में निहित कर सकेगी । 


(3) उपघारा () तथा (2) में वशित समस्त सम्पत्तियाँ पचायत के अधिकार, 
प्रबन्ध तथा नियन्त्रणापोन होगो तथा इस प्धिनियम के प्रयोजन के लिए पचायत द्वारा 
न्यासो के रूप में घारण को जायेंगी । 


(4) राज्य सरकार या पचायत समिति द्वारा प्रवन्धित बाजार तपा मेलो के 
सिवाय उन समस्त बाजारों तथा मेलों बा, जो पचायत में निहित भूमि पर आयोजित 
विये जाय, प्रन्‍न्प तथा विनियमन पचायत द्वारा किया जायेगा । 


(5) उपधारा (]) में वशित सभी सम्पत्तियाँ, उनके आदमों या उनसे होते 
बालो प्राय सहित तथा पूवंगामी सस्तिम उपघारा में वश्यित बाजार घोर मेलो के सम्बन्ध 
में उदग्रहीत या प्रधिरोपित ढोई दशाया (जो पचायत निधि खाते मे प्राप्त होगी) इस 
भधिनियम तथा तद्धान बनाये गये नियमो के उपबन्धों बे अधीन रहते हुदे पचायत द्वारा 
इस प्रधिनियम के उद्देश्यों बो प्रात्ति के लिए काम मे सी जायेगो । 


60/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


(6) उपधारा (2) में वर्शित सम्पत्तियाँ पट्टे पर दी जायें ये 

मे टू गेंगी या बेची जायेगी 
और उनकी श्राय का उपयोग पंचायत द्वारा विहित रीति से और विहित शर्तों के प्रधीन 
रहते हुए किया जायेगा तथा अन्यथा प्रदत्त कोई भी पदूटा या किया गया विक्रय, जहाँ 
तक उसका सम्बन्ध सरकार से है, शुन्य हो जायेगा । 


(7) राज्य सरकार, सम्बन्धित जिला परियद्‌ के गे में 
थे ] रे न द्‌ के परामर्श से, उपधारा (2) में 
वि सम्पत्ति को, ऐसे निबन्धनों पर जो राज्य सरकार विभनिश्चय करे, समय समय पर 
राज्य-पत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित दशा में ग्रहण कर सकेगी-- 


(४) हे जांच करने पर यह पाया जाये कि पंचायत ने उसका कुप्रबन्ध किया 
या 
(॥) यदि सावंजनिक हित में बह राज्य सरकार द्वारा अन्यथा भ्रपेक्षित हो । 


जनरल क्लॉजेज एक्ट के अधीन पंचायतें स्थानोय प्राधिकारी होने से पंचायत 
एवं विकास विभाग ने पंचायत भ्धिनियम की उपरोक्त घारा के अनुसरण मे अधिसूचना 
संख्या प. (एल.जे.) (2) (क) 2669] दिनांक 22-4-60 से पंचायत क्षेत्र में स्थित कृषि 
भूमि, वन भूमि भ्ौर कृषि अभ्रथोग्य (बंजर) भूमि को (जिसे राजस्थान भू-राजस्व भ्रधि- 
नियम में आबादी के रूप में परिभाषित नही किया हुआ है) पंचायतों में निहित व उसके 
प्रबन्धाघीन नहीं किया है । इस तरह स्पष्ट है कि उपरोक्त श्रेणी की भूमियों को छोड़कर 
केवल झ्राबादी के रूप में परिभाषित भूमि को ही पंचायतों में निहित किया गया है। 
पंचायत अधिनियम की धारा 88 (2) के अधीन जारी एक अन्य समसंख्यक अधिसूचना 
दिनांक 24-4-69 से आबादी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सघारित 
जन मार्गों तथा सड़कों के दोनों तरफ की 50 फुट भूमि पंचायतों के ग्रधिकार क्षेत्र से 
मुक्त रखी गयी है। इन अधिसूचनाम्ों से स्पप्ट किया गया है कि पंचायतों में केवल 
आधवादी भूमि ही निहित होगी। विशिष्ठ प्रयोजनार्थ भारक्षित या प्रन्य विभागों में 
निहित्त भूमि में पंचायत की कोई झ्धिकारिता नहीं होगी । 


आबादी विस्तार 


पंचायतों को, उनमें निहित भूमि के अलावा, झावादी विस्तार हेतु प्रतिरिक्त भूमि 

की झावश्यकता हो सकती है। स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि के अलावा प्रन्य समस्त 

भूमि राजस्व विभाग के भ्रधीन तथा राजस्थान काश्तकारी एवं भू-राजस्व ग्रधितियम के 

प्रावधानों से शासित होने से ऐसो आवश्यकता पर पंचायत, भू-राजस्व भग्रिनिमम को 

धारा 92 के ग्रधीन अपेक्षित भूमि को आबादी हेतु आरक्षण के लिए जिला कलेक्टर को 
प्रस्ताव प्रेषित करेगो । भू-राजस्व प्रधितियम की घारा 92 निम्न प्रवार है :-- 

चारा 92-विशेष प्रयोजन छे लिये भूमि पृथक रखी जा सकती है-- राज्य सरकार 

> के सामान्‍य भादेशों के म्रघोन कलेक्टर किसी भी विशेष प्रयोजन के लिये यथाययश्रुप्ता है 


प्रावादी/6] 


लिये मुफ्त चरागाह, वन झारक्षण, झावादी के विकास या किसी भी प्रन्य सार्वेजनिक या 
नगरपालिक प्रयोजन के लिए भूमि पृथक रख सकेगा और ऐसी भूमि, कलेवटर की पूर्वा- 
नुमति के बिना ऐसे प्रयोजन से भिन्न किसी उपयोग में नहीं लाई जावेगी । 


- झाबादी विस्तार के लिये प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव में राज्य सरकार के 
राजस्व (ग्रुप-3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक .6.83 में वणित शर्तों एवं आव- 
श्यकता की पूति किया जाना आवश्यक किया गया है। इस परिपत्र में भ्राबादी क्षेत्र के 
आरक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। ऐसे मानदण्ड निर्धारित करने में, प्रावास, 
पशुओं के लिये बाड़े, चाराघर, खुला स्थान झ्रादि समस्त आवश्यक्रताम्रों को ध्यान में 
रखा गया है । मानदण्ड निम्नानुसार निर्धारित किये गये हैं :-- 








गांव को प्रावादी गावास हेतु झावश्यक. सार्वेजनिक प्रयोज-. योग 
आ्रावादी क्षेत्र नार्थ क्षेत्र 

प00 से कम 20 एकड़ 0 एकड़ 30 एकड़ 
70 से 200 40 एकड़ 0 एकड़ 50 एकड़ 
02] से 700 60 एकड़ 0 एकड़ प0 एकड़ 
70] से 2200 80 एकड़ 5 एकड़ 95 एकड़ 
2200 से भ्रधिक प्रत्येक 

]000 भावादी के लिये 40 एकड़ 5 एकड़ 45 एकड़ 





उपरोक्त मानदण्ड निर्धारण में परिवार के सदस्यों वी संख्या 5 मानी गयी है । 
प्राबादी विस्तार हेतु प्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों के साथ प्रन्य प्रावश्यक सूचनायें 
प्रेषित करने बी धपेक्षा भी वी गयी है। इनके लिये एक प्ररूप निर्धारित किया हुप्ता है । 
आबादी विस्तार के लिये भूमि को उपलब्धता में विशम्व का कारण भपूरं प्रस्ताव तथा 
प्रपेक्षित यूचनाप्रों बा उपलब्ध न कराना है। प्ररूप में वधित विन्दु्ों से सम्बन्धित 
सूचना उपलब्ध करा देने पर प्रस्ताव की स्वीकृति में कोई कठिनाई नहों होगी । 


भूमि प्रारक्षित दिये जाने के क्रम में राजस्व विभाग वेः परिपत्र दिनांक 22.0.83 
दाय दिये गये निर्देशानुपार आवासीय मवान, पशुओं के रहने का स्थान, चाराधर ध्रादि 
सहित प्रत्येक परिवार की भावश्यकता ]/7 एकड़ घाडो गयी है। सावेजनिक प्रयोवतायं 
भपेक्षित भूमि जिसमें स्कूल, पंचायत घर, दटवारघर, चौदाल, रास्ते एवं छुत्े स्थात मो 
सम्मिलित होगे, केः लिये प्नुमानित तौर पर एड हजार तक बी धावादो के गांव के लिये 
0 एकड़ भूमि तथा प्रत्येक अतिरिक्त एक हजार या उसके शिसी भाग हे लिये घादारो 
हेनु $ एकड़ भूमि थो आवश्यकता धाबी ययो है। इन सद बातों के होते हुए भी 
राजस्थान बारतबारों (सरशारो) निपम [957 दे: नियम 7 में उम्लेणित द्रादघानों को 
पासना के निर्देश दिये यये है । (परिद्र् गो इति झादे दी जा रही है ) शा प्रस्तादों हया 
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भूमि की वास्तविक आवश्यकता तथा (ऐसे आवेदन-पन्न में श्रंकित सूचना) के सम्बन्ध में 
जिला कलेक्टर प्रधिसूचना क्रमांक प. 6(42) राज/बी/58/ग्रप-। दिनांक 20-4.6! द्वारा 
दी गयी शक्तियों के अनुसरण में भ्पना समाधान करने हेतु तहसीलदार/उप खण्ड 
पअधिफारी से तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त करेगा । आबादी विस्तार की योजना, भूमि की 
उपयोगिता, वास्तविक ब्रावश्यकता, भूमि की श्रेणी, सार्वजनिक व जन उपयोगी भवनों 
के लिये भूमि का प्रावधान श्रादि समस्त पहलुप्रो पर पंचायत द्वारा प्रेषित श्रावेदद तथा 
निर्धारित मानदण्डों के सदर्भ में विचार करने के बाद राजस्थान भू-राजस्व अधितियम 
की घारा 92 के तहत, राजकीय पसिवायचक भूमि का झारक्षण करेगा। तत्पश्चात्‌ 
पंचायत द्वारा प्रश्गगत भूमि के स्वीकृत लगान का 20 गुणा पूजीगत मुल्य के रूप में 
जमा कराने पर भूमि पंचायत को सुपुर्दे कर देगा । परियोजना क्षेत्र में भाबादी हेलु 
झारक्षित भूमि के पूजीगत मूल्य (लगान का 20 गुना) के भ्रलावा सम्बन्धित परियोजना 
क्षेत्र की भूमि के लिये निर्धारित झ्रारक्षित मूल्य भी अदा करना होगा जैसा कि राज्यादेश 
क्रमांक प. 8 (49) राण/उप/73 दिनांक 5.7.74 द्वारा निर्देशित किया गया है। 
प्रस्तावित भूमि का झारक्षणः करने को, जिला कलेक्टर की सक्षमता न होने पर वह 
प्रस्ताव को भ्रपनी राय सहिंत्त, स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को ग्रेषित करेगा | राजस्थान 
काश्तकारी (सरकारी) नियमों में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जिला कलेकंटर 48404 
मि में से ग्राम पंचायत की सहमति के आधार पर प्रति गांव अधिकतम 5 एकड़ भूमि, 
आवादी प्रयोजनाथ झ्रावंटन कर सकेगा । विशेष परिस्थितियों में ।0 एकड़ चरागाह भूमि 
इस शर्ते पर आवटित कर सकेगा कि उस गांव के लिये !0 एकड़ कोई प्रन्‍्य भूमि चरागाह 
के लिये आरक्षित की जावे । उप खण्ड अधिकारियां को उनके भ्रधिकारिता क्षेत्र में केवल 
आबादी विकास हेतु राजकीय पड़त भूमि के प्रारक्षण के श्रधिकार राजस्व विकास है! 
भ्रधिसूचना सं. प 6 (2) राज/ख/67 दिनांक 7..67 के दिये गये हैं ४ उप ख हे 
ग्रधिकारी को चरागाह, भूमि में से श्राबादी हेतु भ्भि आ्रारक्षित करने के प्रधिकार नह 
है--(जेठासिह बनाम-चिमनसिंह 975 आर. झार, डी. 237 तथा दुर्गाप्रशाद बनाम 
प्तालाल 977 आर. भार, डी. 673) ई 
वकास हेतु निजी खातेदारों की भूमि श्रपवाद स्वरूप हो ली जान 
चाहिये । दि भा को 5250 के लिये राज्य सरकार को सहमति आवश्यक हागा । 


आपसी समझौते के प्राधार पर सम्बन्धित काश्तकार द्वारा भूमि नहीं दिये ४ हि 
पंचायत को भूमि अवाष्ति अधिनियम के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ करनी होगी, मा अक 
समय तथा घन दोनों व्यय होंगे। मिजी खातेरारो की भूमि कक करने पर परत कं 
के रूप में भारी रकम झदा करनी होगो जिससे पंचायत की ग्राथिक स्थिति धि हे 


से प्रभावित होगी । न कह 

-राजस्व अधिनियम की धारा 92 व पंचायत अधिनियम को घ का 
अधीन फ्चायत में निहित तथा भाबादी हेतु भारक्षित भूमि जिला लेकर मा 
के बिता अन्य किसी उपयोग में नहीं ली जा सकेगी तथा उसका अन्य कि 


प्राबादी/63 


दिक्रय भी नहीं दिया सरेया । ऐसा दिए जाने पर वह मूमि राज्य सरकार द्वारा पुनग्रेहण 
शी हा से गी । पंचायत सामान्य नियम 254 में सम्बन्धित प्रावधान निम्न प्रकार है :-- 


254. पुरुष हए-नियम 25। के भ्रधीन रसे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज की गई 
हेसी कोई भो सम्पलि, जो राग्य सरकार द्वारा पंचायत में निहित को गई हो या उसके 
प्रधोन रखी गयो हा, पुनग्रेहणा योग्य होगो, यदि पंचायत उसका प्रबन्ध उचित रूप से 
मही बरती है या उसका प्रयोग प्रयवा प्रवन्ध उन शर्तों का उत्लघन करते हुए किया 
जाता है, जिमदे क्षपीन था उन प्रयोजनों के विपरीत किया जाता है जिनके लिए वह 
इसके अधोन इस प्रकार निहित वी गई या झक्‍्रघोन रखो गई थी, अथवा राज्य सरकार 
या इस सम्बन्ध में उमके द्वारा प्रापिशत विसी भी प्रधिकारी के निर्देशों का उल्लघन 
परते हुए किया जाता है । 

उपरोक्त प्रावधानों के प्रनुमार पंचायत में निहित भूमि वे समस्त सम्पत्ति का 
नियम 25] वे प्रनुमरण में एक रजिस्टर रसा जावेगा तथा उसमें दर्ज सम्पत्तियों का 
उचित प्रयन्प शिया जावेगा भ्रस्यथा ऐसी सम्पत्ति पुन्रहशा योग्य होंगी। भू-राजस्थ 
प्रधिनित्रम व पंचायत प्रपिनियम में पुनग्रेहणा के सम्बन्ध में किए गए प्रावधानों का त्तात्पयं है 
कि ऐसी भूमि भू-राजस्व प्रधिनियम वी घारा 92 के अधीन आवादी भूमि के रूप में आरक्षित 
या घोषित होनी चाटिए। ये प्रावधान पायतों में निहित प्राबादों भूमि तथा प्रन्य 
सम्पत्तियों पर लागू होगे जिन्हे घिधिपूर्णा तरोके से पचायतों फो सौंप दिया गया है या 
उनमे लिए आरक्षित किया गया है। नजूल सम्पत्ति के राम्बन्ध में भू-राजस्व भ्रधिनियम 
के प्रावधान लागू नही होने रे राजस्व मण्डल में प्रपोल नही की जा सकेगी-- (वसस्तीलाल 
सहपरिया बनाम सरबार ]986 प्रार. धार. डी. 580) 


पंचायतों फो राजस्व श्रधिकारियों की शक्तियाँ 


स्थानीय प्राधिकारी में निहित प्लाबादी व अन्य सार्वलौकिक भूमियों तथा 
झ्राबादी विस्तार हेतु सुपृर्द की गई प्रतिरिक्त भूमि के प्रसग में, प्रबन्ध, नियस्त्रण व विक्रय 
सम्बन्ध ग्रधिकार ब शक्तियाँ दिया जाना प्रावश्यक होने से राजस्थान भू-राजस्व भ्रधि- 
नियम की धारा 04 में निम्नानुस्तार व्यवस्था की गई है :-- 


धारा 304 ऐसे मामलों में जिनमें राजस्व झ्धिकारियों को शक्तियों का प्रयोग 
स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा--जहाँ कोई नजूल भूमि या किसी गांव या 
कस्बे की प्राबादा में कोई भूमि या पशुप्नो की निःशुल्क चराई के लिये या आबादी के 
विकास के लिये या किसी सार्वजनिक या नगरपालिक प्रयोजन के लिये पथक रखी गई 
भूमि (घारा 02-क के अ्रधीन) प्रन्यथा किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन रखी गयी 
भूमि, घारा 97 था 98 के झ्घीन कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रयोग 
की जाने वालो शक्तियाँ केवल सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी हारा इस निमित्त राज्य 


सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार श्रनन्‍्य रूप से (+तए्भ"्ल/) प्रयोग में 
लागी जायेगी । 


64/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


ये पंचायत में श्रावादी भूमि चिहित करते हुए उस पर नियन्त्रण व प्रवन्ध के सम्ब 
_ भरू-राजस्व अधिनियम व पंचायत अधिनियम तथा इन के झ्रघोन बने नियमों के अनुसर 
में, उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार केवल ऐसो आ्राबादी भूमि ही निहित हो' 
जिसे राज्य सरकार या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा निहित किया जाये तथा समय सम 
पर प्रारक्षित व आबादी क्षेत्र में सम्मिलित की जावे । श्रावादो क्षेत्र के विक्रय के सम्ब 
में भू-राजस्व अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों एवं राजस्थान पंचायत स्तामार 
नियम 269 तथा अन्य प्रभावी नियमों द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के अधीन पंचाय 
भूमि का विक्रय, उपयोग या झ्रावंटत कर सकेंगी। पंचायतों में निहित भूमि के सम्बन 
में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम कौ घारा 704 के प्रावधान लागु होंगे। जिन 
अनुसार पंचायतें राजस्व अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग इस ग्रधिनियम के अधी- 
बने नियमों में निर्धारित प्रक्रिया व शर्तों के अनुसार कर सकेंगी । 

उक्त प्रावधानों के अनुसरण में स्थानीय प्राधिकारियों को सौंपी ग्यो भूमि के 
सम्बन्ध में दी गई शक्तियों के अतन्य रूप से प्रयोग के समय उन्हें राज्य सरकार द्वारा 
समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों व निर्देशों में वर्णित शर्तों को ध्यान में रसना 
होगा, जिनके भ्रधीन उन्हें ऐसी भूमि व अधिकार दिये गये हैं। काश्तकारों, कृपि श्रभिकों 
व ग्रामीण दस्तकारों के निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड प्राप्त करने के अधिकार तथा 
खातेदार को अपनी कृषि भूमि पर विकास करने सम्बन्धी अधिकारों में किसी प्रकार का 
व्यवधान नहीं किया जावेगा बल्कि उनका संरक्षण किया जाना आवश्यक होगा । राजन 
स्थान पंचायत झ्विनियम में भूमि व्यवस्था, नियन्नेण, प्रबन्ध, व श्रावंटव, विक्रय सम्बन्धों 
किए गए विभिन्न प्रावधान, राजस्थान भू-राजस्त्र अधिनियम तथा उत्तके श्रधोन बनाये 
गये नियमों के अनुरूप हैं । 

राजस्थान काश्तकारी भ्रधिनियम में काश्तकारों, कृषि श्रमिकों व ग्रामीरा 
दस्तकारों को कुछ प्राथमिक भ्रधिकार दिये हुये हैं । प्रावादी भूमि के प्रसंग में, काशतवारो 
का प्राथमिक्त अधिकार अपनी जोत पर आवासीय मकान, हम लिये स्थान, क््पि 
उपकरण, कृषि उत्पादन, खाद, बोज आदि रखने के लिये निर्धारित सीमा तक मरते 
निर्माण करने का अधिकार है । अधिनियम की घारा 3] के झनुसार काइतकार, 8004 
दस्तकार व कृषि श्रमिक को आबादी क्षेत्र में श्रावासीय मकान हैंतु निःपुल क 
प्राप्त करने का अधिकार है । ऐसा किया जाना इसलिये समीचीत समभा गया रद ढ्लि बे 
व्यक्ति गांव की झावादी में या इसके आसपास, कृषि या कृषि जन्य कार्य सम्पादित कर। 
है । धारा 34 है प्रावधान निम्न प्रकार है :-- 


श्रासामियों के प्राथमिक झ्धिफार रे 
दि री किस्ही नियर्मा 
धारा 37. झावापतोप मकान का ग्रधिका र-- () मआसामी, ऐमे 20 हि 
बे: भ्रघीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय 5० 8 328 
आवादो में जिसमें, वह भूमि घारण करता है बिता किसी सूल्य के प्रन्‍दन रह 
के लिये भू-सण्ड बाग भ्धिकारी होगा ! 





परन्तु, यदि वह एक सै भ्रधिक गांवों में भूमि घारण करता है त्तो वह उनमें से 
कोई एक गांव चुन सकता है जिसमें वह इस सुविधा का लाभ उठाना के चाहे तथा उसे इस 
सुविधा का लाभ एक से अधिक गांवों में प्राप्त करने का अधिकार नह होगा । 


परन्तु, यह शर्ते श्लौर है कि यदि उसके पास रहने का कोई मकान नहीं है तो वह 
एक ग्रावेदन-पत्र तहसीलदार को देगा, जिसमें वह रहने के मकाम के लिए भू-खण्ड 
आवंटन करने की प्रार्थना करेगा। 


स्पष्टोकरण--रहने के मकान में मवेशी के लिए बाड़ा या छप्पर तथा बीज, 
चारा एवं कृषि औजार रखने का स्थान और जलाशय या टांका बनाने के लिए भी स्थान, 
सम्मिलित होगा । 


(2) जैसा ऊपर बहा गया है उसके प्रधीन रहते हुए और राजस्थान भू-राजस्व 
भ्रधिनियम, 956 (अ्रधिनियन्त सं. 5 सन्‌ 956) थी घारा 95, 96, 97, 98 तथा 
]02 में ग्रन्तविष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी कोई कृषि करमंकार या दस्तकार, 
थो किसी गांव की ग्राबादी में दस वर्ष या अधिक से स्थायी तौर पर रह रहा हो, को भी 
उस गांव को आवादो में रहने के लिए मकान हेतु भू-सण्ड, बिना किसी मूल्य के प्राप्त 
करने था प्रधिकार होगा शोर उस पर भी उप-धारा () के दूसरे परन्तुक में झन्‍्तविष्ट 
उपलब्ध लागू होगे | 


स्पप्टोकरश--उप घारा (2) के प्रयोजनाय -- 

(क) "कृषि कर्मकार” से तात्पयं ऐसे व्यक्ति से होगा जो भामामी नहीं है परस्नु 
अपने निवास के गांव को सीमाझ्रों में स्थित किसी प्रासामी के रोत या 
सेतों में मजदूर के रूप में काम करता है, शौर 


(स) “दस्तफार” में लुहार, खातो, मोदी, कुम्दार तथा बुनकऋर सम्मिलित 
होंगे । 
धारा 3] के प्रावधानों वो द्रियान्वित किये जाने हेतु राजस्थान काइतकारी 
(गरबारो) नियम, 955 के नियम 8 से ]5 में, भावेदन-पन्न प्रस्तुत करने, उनकी जांच 
बे ग्माबंटन प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रवार दिया गया है :-- 


नियम 8. धात्ता्तियों हाश धावासोय मकान दे। लिए नू-खच्ड दिये जाने हेतु 
सायेदन-पत्र-धावासीय मवान वेः लिए लिखित घावेदत-पत्र मम्बन्धित तह्सील के 
तमसोलदार को, यदि प्रावेदित भूमि ऐसे शाव में स्थित है, जहाँ ग्राम प्रचादत नहीं है 
भोर अन्य दशाओं मे ग्राम पंचायत को प्रस्तुत जिया जायेगा। धावेदन-पत्र में प्रवेक्षित 
भूमि, प्रयोजन जिसके लिए भूमि चाहो जा रही है, स्पष्टत: दर्ज किया जावेगा, यदा-पवरा 
मकान, कच्चा सकान, पाटार, इब्रदालिया, नोहरा या बाड़ा बनाने वे लिए । दिस दाद 
में आदेदक मकान के लिए भूमि चाहता है उस याव से घारित जोत का पूरा पूरा विवरण 
दिया जाना चाहिए भौर यदि वह एक से अधिक यांदों मे भूमि घारण करता हो तो उसे 
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अपनी समस्त जोतों का विवरण देना चाहिए तथा उस ग्राम का नाम बताना चाहिए 
जिसमें वह इस ग्रधिनियम की घारा 3] (!) द्वारा देय रियायतों का लाभ प्राप्त करना 
चाहता है। प्रावेदक को, प्रावेदन-पत्र में यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि जिस गांव में 
वह मकान के लिए भूमि चाहता है उस गांव की आबादी में उसके ग्राधिपत्य में कोई अन्य 
मकान नहीं है । 

नियम 8-क. कृषि थ्रमिक या दस्तकार द्वारा झ्राधासीय मकान के लिए भू-खण्ड 
हैतु श्रावेदन-पत्र--कृषि श्रमिक प्रयवा दस्तकार अपने प्रावासीय भवन के भू-खण्ड हेतु 
5५०३३ प्रररूप “क क में प्रस्तुत करेगा, जो घारा 3] की उप-घारा (2) के भ्न्त्गंत 
होगा । 

नियम 9. प्राप्त प्रत्येक प्रावेदन-पश्र, एक पृथक मामले के रूप में पंजीकृत किया 
जाना चाहिए भ्रौर आवेदन-पत्र में दिये गये विवरणों की सत्यता तथा प्रावेदित भूमि की 
उपलब्धता शब्रथवा भ्रन्यया के बारे में हलके के पटवारी से रिपोर्ट मांगी जाती चाहिये। 


नियम 30. आवेदन-पत्र एक भूमि विशेष के लिए दिया गया है, भ्रावेदक के व्यय 
पर, गांव में इस तथ्य का ढिढोंरा पिटवाकर या सार्वजनिक घोषणा की जाकर प्रकाशन 
किया जायेगा भ्ौर प्ररू्ध “3 ककक! के अनुरूप 5 दित की अवधि का एक नोटिस, 
चौपाल पर झ्लौर आवेदित भूमि पर चिपकाया जावेगा । 


नियम 7. पूवंगामी नियम में निरदिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्वे पटवारी प्ररूप 
“ख” के श्रनुख्व अपनी रिपोर्ट नियम 8 के अधीन भ्रस्तुत आवेदन-पत्र के बारे में तथा 
प्रर्प “कक” के प्रनुरूप एक रिपोर्ट नियम 8 के अधीन झावेदन-पत्र व नोटिस के बारे मे, 
जैसा कि प्रकाशित क्रिया गया हो तथा ऐसे नोटिस के प्रकाशन के प्रमाण-पत्र सहित, 
उस स्थल का सही मानचित्र व खसरा प्रस्तुत करेगा जो उसके तथा ग्राम के पटेल या 
लम्बरदार द्वारा, यधाविधि, हस्ताक्षरित होगा । 

नियम 42. पटवारी को चाहिए कि स्वीकार किये गये भू-खण्ड का एक मान" 
चित्र तैयार करें जिसमें दिशायें, सब्निकटस्थ भवन तथा ऐसे नाप (लम्बाई आदि) बताए 
गये हों, जो भू-खण्ड को, पड़ौस में स्थित स्थायी प्रथवा अरद्ध स्थायी चिन्हों से प्रदर्शित 
करते हा । भू-खण्ड के सभी नाप व चिन्ह रेखाचित्र में बताये जाने चाहिए तथा यह 
स्पष्टतया प्रकट हो जाना चाहिये कि रेखाचित्र किस मापमान पर बताया गया है । 
पंन्सिल से बने हुए रेखाचित्र जो किसों भी मापमानपर तंथार किये गये हो, स्वोकार 
नहीं किये जाने चाहिए । 

नियम 3. (!) यदि कोई झापत्ति प्राप्त हो तो तहसीलदार अथवा पंचायत 
यथास्थिति, को चाहिये कि पहले आपत्तियों की सुनवाई कर, है निपटारा करें। 
यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हो तो तहसीलदार या ग्राम पंचायत, यवास्थिति, मामले का 
निपटारा, लिखित गझाज्ञा पारित करके करेंगे । 
कि 


अ 
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(2) प्रधिनियम की घारा 3] की उपघारा (2) तथा नियम $-क के प्रधीन 
प्राप्त होने वाले भावेदन-पत्रों की दशा में, यह जांच को जानी चाहिये कि प्राया प्रावेदक 
उस उपपारा के प्रस्तर्गेत कृषि श्रमिक भ्रथवा दस्तकार है झौर उस गांव की भ्राबादो में 
दस वर्ष भ्रथवा भधिक झवधि से स्थायी तौर पर निवास कर रहा है । 


निपम 3%. नियम 9 में ]3 झ्लौर नियम 6 में कुछ भी होते हुए, तहसीलदार 
पझथवा ग्राम पचायत मधास्थिति, निभुल्क ग्रावास के लिये भू-खण्ड प्राप्त करने के इच्छुक 
आवेदक की पाश्नता ग्रौर भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में पटवारी द्वारा रिपोर्ट करने के 
पश्चात्‌ जिस प्रकार से भोर जाच करना उचित समझे वंसो जांच करके, लिखित प्राज्ञा 
द्वारा मामले का निस्तारण करेगा । भू-खण्ड आवंटन को भ्राज्ञा ग्राम में मजमा-ए-ग्राम 
(सावंजनिक समा) में को जायेगी । यदि भ्रावटिती, तहसीलदार श्रथवा ग्राम पंचायत 
ययाध्यिति, द्वारा नियत किया गया पेड़ो का मूल्य देने को तंयार नहीं हो तो भूमि पर 
खड़े पेड़, भूमि का कब्जा देने से पहले हटा लिए जायेंगे । 


नियम 4. जो भूमि रेलवे को सीमा से 00 गज की दूरी के भीतर श्रथवा 
सरकार द्वारा सघारित सड्टको से 50 गज की दूरी के भीतर स्थित है, आसामियों को 
भ्रावासीय मकानों के निमित्त भ्रावटित नहीं को जायेगी । ऐसी भूमियां जो जयपुर नगर 
म्यूनिसिपल सीमा के बारह मील के घरे मे अथवा श्रन्य किसी कस्बे की सीमाप्रों से पांच 
मील के घेरे में स्थित है, प्रायुक्त की स्वीकृति के बिना आवटित नही की जाय्रेगी । 


नियम 5, भवन के लिए प्रीमियम मुक्त भू-खण्ड, नीचे लिखे मापम।न के श्नुस्तार 
प्रावटित किये जायेंगे :-- 


(क) भासामी जो वाधिक लगान 00 रुपया 


या अधिक संदाय करता हो-- 250 वर्ग गज से भ्रधिक न हो 
(ख) श्रासामी जो वापिक लगान 50 रुपया 

से 00 रुपये तक संदाय करता हो-- 200 वर्ग गज से अधिक न हो 
(ग) पभ्ागामी जो वापिक लगान 50 रुपया 

से कम संदाय करता हो-- ]50 वर्ग गज से भ्रधिक न हो 
(घ) #षि श्रमिक अथवा दस्तकार को ]50 वर्ग गज से भ्रधिक न हो 


राजस्थान काश्तकारों (सरकारो) नियम 8 से ॥2 प्ें प्ररष निम्नानुसार 
निर्धारित किए गए हैं--प्रावेदक के लिए झ्रावश्यक है कि वह प्ररूपों में अपेक्षित सूचना 
उपलब्ध करावे । भप्रपूर्ण या भसत्य सूचना के कारण भू-खण्ड प्राप्त करने में कठिनाई 
होगी । प्रावंटन कर्त्ता भ्रधिकारी के समक्ष ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त करने के भ्रलावा 
ओर विकल्प नहीं होगा । भ्रावेदक को झपनी पात्रता के सम्बन्ध में परी तरह जांच के 
पश्चात्‌ ही भार्वदन करना चाहिए । हे 
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प्ररुुए-क-क 
(देसिये नियम 8-क) 


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 की घारा 3] की उपघारा (2) तथा 
राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 955 के नियम 8-क के पन्तगंत आयेदन पत्र। 


ग्राम पंचायत: + हनननल>बनलभल न 


ग्राम'*«न नमन 









सेवा में, 
तहसीलदार, 
तहसील” डलटली लि लिनलनन 
श्रीमान्‌ 
में, “.०““*> पुश्र श्री' न »उप्रता ललित 
निवासी“* ““ तहसील -*ल्ल०ल्2ॉलनन न सानुसार निवेशत 
करता हूँ-- 


(!) यह कि, में कृषि कर्मकार/दस्तकार हूँ जेसा कि राजस्पाग बाशाशरो 
अधिनियम 955 की घारा 3। फी उपघारा (2) के स्पष्टीकरण के अपस्लिंगंग है तपा 
कृषि कर्मकार/दस्तकार भ्रयत्‌ सुहार, साती, मोची, 4ुम्दार, बुनकर के रथ में गाँव में 
कार्य करता रहा हूँ 

(2) यह कि मैं ग्राम "तहत चगाग। 
“““यर्प से स्थायी तौर पर मियास कर रहो हूँ, प्रोर 


>> « तटगीस/लील। ल्‍ञ>+> ली ग्रायारों 





में 
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(४४) उन व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम तथा पूर्ण पता जो यह प्रमाणित करे 
कि अविदक, ग्राम में उक्त रूपेण स्थाई रूप से निवास कर रहा है । 


(५) निर्माण की किस्म श्र्थात्‌ पवका मवान, कच्चा मकान, पाठोड़, इकढालिया, 
श्रादि। 


(थे) मोहल्ला, आवेदित भूमि की नाप तथा उसकी चतुदिक सीमाएं । 


भवदीय, 
(भावेदक के हस्ताक्षर ) 


मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त वशशित विवरण भेरे पूर्णो ज्ञान तथा 
विश्वास के भ्रनुसार सही हैं तथा मैंने सत्य वर्णन किया है भोर कोई सुसंगत तथ्य दबाया 
प्रथवा छुपाया नहीं है । 


हस्ताक्षर 


दिन क' 'ह००० ०३०० 4००६३०००३७७९००७४७+००९३०५३१ ०७ 
साक्षी-. 
साक्षी-2. 


प्ररप-"क के का! 
(देखिये नियम-0 ) 
मोटिस-- भावासीय भदन वे; मूलष्ड हेतु दादेदन पत्र प्राप्त होने पर 


इसके माध्यम से भनुसूचित किया जाता है कि थ्री “+““ 
चुश्ननिननिनत ननननननन-+3न__ जाति ननतते कननलन ++>० निवासी * 
वर्ग गज भूमि जो उत्तर में ५०००“+ द्वारा पूर्व मेंन-००+०-«7 ००“ द्वारा, दक्षिण में“००+>+« 
हारा घोर पश्चिम में ००४० «+“““>“>>ड्वारा सीमाबद्ध है, पक्के मदन/कच्चे 
मवगन/पाटोड़/इबढा किया/नो हरा/बाड़ा, बनाने हेतु धावेदन, हृषि कमकार,दस्तकार होते 
का दावा करते हुए७४नलगनननआा।+>>>्म्राम में स्थायी तौर पर८-““-““++>+« वर्षों 
से निवास करने के आधार एर धघ्स्तुत किया है। जिसे भी घूलप्ड बी स्वीकृति दिये जाने 
में प्रापत्ति हो, वह अपने बृत के पटवारों अथदा अधोट्स्ताक्षरक्तो को, दम नोटिस के 
प्रशाशित होने के दिनाइ से 45 शिन के भोतर हस्तुत करें। ठत्पश्चात को 















पापनि 
सुनवाई योग्य नहीं होगी ॥ 
हहसीसदार 
दिन >]9----०- 
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प्ररूप-"ख सी 
(देखिये तियम-) 
पटवारी की रिपोर्ट 
प्रकरण संख्या "न लजललल तु 9240 व5नलतनान 
प्रावेदन पत्र, कृषि कर्मकार अथवा गांव के दस्तकार द्वारा मकान के लिए भूखण्ड 
“दिये जाने हेतु 
झावेदक का नाम” घल लन्ड 


सोटिस दिनांक७“““““““*““डोंडी पिटवाकर ग्राम में प्रकाशित किया गया था 
झौर ग्राम के चौपाल पर तथा जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस भूमि पर 
चिपकाया गया था । 


हस्ताध्षर पटवारी 





दिनांक नल लललत»न 
हस्ताक्षर लम्बरदार 
रिपोर्ट विहित प्रपत्र में संलग्न है । 
निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास कोई भाषत्ति अस्तुत नहीं हुई है । 
निम्न हस्ताक्ष रकर्ता को प्राप्त झ्रापत्तियाँ संलग्न हैं । 
पटवारी 


दिनांक** ९०९०७०००७+१ ०३३ कक 
. नाम ग्राम व तहसील 


2. भावेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, निवास स्थान 

3. आवेदक के पास ग्राम की भाबादी में पहिले से कोई मकान है या नहीं 

4. भाया प्रावेदक ग्राम में कृषि कर्कार/दस्तकार प्र्थात्‌ लुहार, सुधार, मोची, 
मुम्हार, बुनकर के रूप में कार्य कर रहा है 

5. भाया भावेदक ग्राम “०“*“““““में पिछले दस या भधिक वर्षों से स्थायो तौर 
पर निवास कर रहा है 

6. मोहल्ला का नाम 

7. भूमि शी सम्बाई, घौड़ाई (फुट व इंचों में) 

उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 
8. गुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) 
9. सीमा चिह्न स्थायो“+७त 5 
अस्थायी-ाणण तल ल+ 
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प्रद्प--“ख' 
(देखिये नियम-) 
पटवारी को रिपोर्ट 
प्रकरण सें-*०““«-“वर्ष [9%%+-*““>आवेदक का नाम*०««हबलनननलननन-नन 
द्वारा मकान के लिए भूखण्ड दिये गए श्रावेदत पत्र का नोटिस' दिनांकू'»हहन-- 


पिटवाकर ग्राम में प्रकाशित किया गया तथा ग्राम की चौपाल पर झौर आवेदित 
पर चिपकाया गया । 


साक्षी हस्ताक्षर हस्ताक्षर 
पठेल या लम्बरदार पटवारो 








दिनतांक/*नहलसलनतर न सन> 


रिपोर्ट विहित प्रपत्र में संलग्न है-- 

निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है । 

निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त आपत्तियाँ संलग्न हैं, जो निम्नानुसार हैं-- 
. नाम ग्राम व तहसील 

2. नाम आसामी (भ्रावेदक), पिता का नाम, जाति, उम्र तथा निवास 
3. भूमि का विवश. * 

4. आया आवेदक के पास ग्राम की श्रावादी में पहिले से मकान है या नहीं 
5. मोहल्ला का नाम 

6. खसरा नम्बर तथा खेत/खेतों का विवरण 

7. भूखण्ड की नाप (फुट, इंचों'में ) 


उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 
8. कुल क्षेत्रफल (वर्ग गज, वर्ग फुट में) 
9; सीमा चिह्न ४ 
ग्रद्धं-स्थायी चित्ञ ““*““ 522 


स्थायो चिह्न ली 5 
30, प्रल्िप्राय-जिसके लिए भूमि अपेक्षित है अयति 
पक्का मसकान/कच्चा मकान/पाटोड/इक्ठा लिया/नो हरा|वाड़ा 
]. ज्राप्त झाषपत्तियों का विवरण, यदि कोई हो 
या 
पटवारी की रिपोर्ट व सिफारिश 4 


प्राबादी/7! 


प्ररूप-“ख खा 
(देखिये नियम-) 
पटवारी की रिपोर्ट 
प्रकरण संख्या "लत नल ००» ] 0 .««०००+०«न्‍हन्‍रन्‍बन_ 
प्रावेदन पत्र, कृषि कर्मकार अथवा गांव के दस्तकार द्वारा मकान के लिए भूखण्ड 
दिये जाने हेतु 
भावेदक का नाम "०" 


नोटिस दिनांक“ ““डोंडी पिटवाकर ग्राम में प्रकाशित किया गया था 
भर ग्राम के चौपाल पर तथा जिस भूमि के लिए आवेदन किया गया है उस भूमि पर 
चलिपकाया गया था | 


हस्ताक्षर पटवारी 








दिनांक“ नह बन>न 
हस्ताक्षर लम्बरदार 
रिपोर्ट विहित प्रपत्र में संलग्न है । 
निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास कोई भापत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है । 
निम्न हस्ताक्ष रकर्ता को प्राप्त भापत्तियाँ संलग्न हैं । 
पटवारी 
दिनांक 





]. नाम ग्राम व तहसील 

2. प्रावेदक का नाम, पिता का नाम, जाति, उम्र, निवास स्थान 

3. आवेदक के पास ग्राम को पाबादी में पहिले से कोई मकान है या नहीं 

4. पाया भावेदक ग्राम में कृषि कर्मकार|दस्तकार भर्यात्‌ लुहार, सुधार, मोची, 
कुम्हार, चुनकर के रूप में कार्य कर रहा है 


5. भाया भावेदक ग्राम «४हह हल पं 'में पिछले दस या भधिक वर्षों से स्थायी तौर 
पर निवास कर रहा है 


6. मोहल्ला का नाम 
7. भूमि की लम्बाई, चौड़ाई (फुट व इंचों में) 
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 
8. कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) 
9. सोमा चिह्न स्थायो- 
अस्थायी-नजज- 5 
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0. अभिप्राय जिसके लिए भूमि अपेक्षित है, शर्थात्‌ पक्का मकान|कच्चा मकान/ 
पाटोड़|इकढा लिया (६ ४ 
4. प्राप्त आपत्तियों का विवरण, यदि कोई हों, 
2. झन्य विवरण, तथा न है 
, 3. पटवारी की रिपोर्ट व सिफारिश ), 


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की घारा 05 में स्पष्ट प्रावधान कर; काएत- 
कारों के उपरोक्त वर्णित श्रधिकारों को सुरक्षित रखा गया है । मि 

धारा 05-राजस्थान काश्तकारी झ्रधिनियम की धारा 3] के प्रधीन काश्तकारों 
के प्रधिकारों का प्रभावित न होता-घारा 95, 96, 97,.98 श्रौर 02 को कोई भी बात 
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 (955 का राजस्थान श्रधिनियम 3) की घारा 
3 द्वारा काश्तकारीं को किसी गांव की आबादी में निवास यृह के लिये निःशुल्क भू-खण्ड 
प्राप्त करने के प्रदत्त अधिकार को किसी भी रूप में प्रभावित, अपहृत्त या सीमित नहीं 
करेगी । गा 
काश्तकारों के अधिकारों की विवेचना व कानून की सम्यक्‌ जानकारी के संदभ 

में घारा 95 व 98 को उद्धरित किया जा रहा है :-- 

घारा 95-प्रावादी का विंकास-(!) राज्य सरकार आवादी त्विकास .हैतु भूमि 
के सम्बन्ध में किये जाने वाले संदाय और ऐसे आवंबिटियो के प्रधिकारों की धोषणा 
के लिये नियम बना सकेगी । 

(2) कोई भी व्यक्ति, झाबादी क्षेत्र की किसी भूमि को उसके लिए इस प्रधि- 
नियम के अधीन बते-नियमों द्वरा निश्चित की गई प्रीमियम की राष्ि का पहले संदाय 
किए बिना झपने अधिभोग में नहीं लेगा । 

, (3) पग्राबादी भूमि पर पूर्णा अधिकार, केवल ऐसे प्रीमियम का संदाय करके ही 
ग्रजित किए जा सकेंगे । है 

-(4) इस धारा में वणित कोई भी प्रावधान आ्रावादी क्षेत्र की ऐसी भूमि पर जो 

कि इस भ्रधिनियम के लागू होने के समय किसी भी व्यक्ति के विधि सगत (##ण) 
आधिपत्म में हो, लागू नहीं होंगे । ५ बा 

(5) जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्म के समय कोई व्यक्ति श्रावादी क्षैत्र रं 
“+सी भूमि का सीमित अधिकारों के साथ अधिभोगी है तो वह ऐसे प्रीमियम का संदाय 

हे 9) पर जो इस अधिनियम के प्रधीन निर्धारित की जाये, ऐसी भूमि पर पूर्ण स्वामित्व 
बिक।९ प्राप्त कर सकेगा । हे | 

(6) जो व्यक्ति इस प्धिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ उपधारा (2) के उप' 

/ या उप-घारा () के झधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों से अन्यथा 


$ 


भ्राबादी[73 


आबादी क्षेत्र में किसी भमि वो अपने अधिमोग में लेता है या समुचित प्रधिकार के बिना 
ऐसी भूमि पर प्रलग से था उससे पझ्पनी ही संलस्त भूमि पर पहले से विद्यमान किसी 
भवन निर्माण के विस्तार के रूप में कोई निर्माण करता है, वह अ्रतिघारी समभा जायेगा 
और उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार क्या जायेगा जेसे उसने कानूनी प्रधिकार के 
विना भूमि को भ्रपने प्रधिभोग में लिया हो या अ्रधिभोग में रख रहा है । 
(7) पारा 9] के उपबन्ध, उपधारा (6) में निदिष्ट व्यक्ति, भूमि श्रौर मिर्माण 
पर लागू होंगे :-- है ; 
(क) धारा 9] की उप-घारा ()) (2) (3) झ्ौर (4) के म्घीन तहसीलदार 
द्वारा प्रयोग में लाने योग्य शक्तियों का प्रयोग, भ्रावादी की किसी भूमि या 
पशुओं की निःशुल्क चराई या झ्राबादी विकास या किसी भी प्रन्य लोक 
या नगरपालिक प्रयोजन के लिये म्लग रखी गई किसी भी भूमि के मामले 
में जो घारा 02-क के भ्रधीन या अन्यथा किसी स्थानीय प्राधिकारी के 
अधोन रख दी गई है, ऐमे स्थानोय प्राधिकारी द्वारा उसे आवेदन पत्न दिये 
जाने पर (या स्वप्ररणा से कार्यवाही करने पर सम्बन्धित स्थानीय प्राधि- 
कारी को अपने ऐसे थिचार की सूचना देकर) कर सकेगा । 
(पर) इन उप-धघाराप्रों के प्रयोन अतिचारी पर लगाई गई निर्धारित राशि और 
शास्ति ऐसे स्थानोय प्र!घ्िकारो की निधि में जमा की जायेगी, गौर 
(ग) घारा 9] को उप-धारा (5) के प्रधीन तहसीलदार द्वारा प्रयोज्य शक्तियाँ, 
यथा पूर्वोक्ति किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधोन रखी गई भूमि के मामले 
में, किसी भी झ्धिकारो के अनुमोदन के बिना, स्वय ऐसे स्थानीय प्राधि- 
फारी द्वारा प्रधोग मे लाई जावेगो ) 


घारा 98, घर का फूड़ा, फचरा डालने श्रौर चारा संग्रह के लिए श्रनुदत्त 
भमूमि--() राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये नियमों के प्रघीन रहते हुए उप 
सण्ड मधिकारी, घर का बूडा, वाचरा, घुडशाल का मल, पशुझो का मल मूत्र, अन्य कूड़ा 
करकट झौर खाद डालने के स्थान के रूप में झर पशुय्रों के चारे के सश्रह के लिये गांवों, 
कस्बी झोौर नगरो में बिना कित्ों प्रोमियम या किराये के ऐसे परिणाम में भूमि दे सकेगा 
जो निर्धारित की जाये, परन्तु 
(क) ऐसो भूमि के लिये भ्रवकार के रूप में दावा नहों किया जा सकेगा और 
उपलब्ध ह।ने पर ही दा जायेगी । 
(ख) कलेक्टर को ऐसो किसी भी भूमि को, कोई मुप्रावजा दिये बिना धुनग्रंहए 
करने का भषिकार होगा । हु 
(ग) उस व्यक्ति को, जिसे ऐसो भूमि अनुदत्त को जाये, उसे भूमि को विनिमय, 
चंघक, विप्रय, दान या वसीयत द्वारा हस्तान्तरित- करने वा फोई भ्रधिकार 
नहो होगा, और ४ 


74/पंचायत्त एवं भूमि व्यवस्था 


(घ) वह व्यक्ति जिसे ऐसी भूमि दी जाये इस अधिनियम के उपयस्धों के 

पझधीन दी गई भ्राज्ञाओं तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का पालन 

करेगा । ४ 

(2) उप-घारा () के अधीन दी गयी भूमि के सम्बन्ध में इस घारा या अधि- 

नियम के भ्रधीन बनाये गये नियमों, उपबन्धों का उल्लंघन करें तो ऐसी भूमि किसी 

राजस्व श्रधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीची श्रेणी का नहीं हो, के भादेश से पुन- 
ग्रहण को जा सकेगी । रे 


ग्राम पंचायतों में श्रावादी भूमि निहित कर दिये जाने के परिणामस्वरूप उसके 
प्रवन्ध, नियंत्रण व विक्रय के अधिकार भी उन्हें दिये गये। काश्ताकारों, ग्रामीण 
दस्तकारों व कृषि श्रमिकों के श्रधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान काश्तकारी ग्रधिनियम 
की धारा 3] में वशित आासामियों के प्राथमिक अधिकारों के समान प्रावधान राजस्थान 
पंचायत सामान्य नियम, 267 में किये गये है, जो निम्न प्रकार है :-- 


नियम 267. भूमि का नि:शुल्क झ्रावंटन--() राजस्थान काश्तकारी प्रधिनियम 
955 की घारा 3 के भ्रघीन पंचायत क्षेत्र के भीतर भ्रावास गृहों के लिए भूमि निःशुल्क 
आवंटन के सम्बन्ध में, राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, [955 के नियम, 8 से 
]7 तक के प्रावधान भ्रावश्यक परिवतंनों के साथ लागु होंगे । 


(2) (क) पंचायत, अनुसूचित जाति/म्रनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जातियों, ग्रामीण 
दस्तकारों' ओर भूमिहीन श्रमिकों को, जिनके पास स्वयं के गृह या भ्ावा- 
सीय भू-खण्ड नहीं हैं तथा उन बाढ़ पीड़ितों को भी जिनके घर बह गये हैं 
अथवा आवासीय भू-खण्ड बाढ़ के कारण भविष्य में बसने योग्य नहीं रहे हैं, 
ग्राम की झ्ावादी .में 50 वर्ये गग तक आवासीय भू-खण्ड मुफ्त झ्ावंटवे 
कर सकेगी । 

(ख) बाढ़ पीड़ितों को श्रन्य स्थान/स्थानों पर भ्रावासीय भू-खण्ड झावंटन करने 
से पूर्व सम्बन्धित पंचायत, ऐसे व्यक्तियों से एक परिवचन ( अण्डरटेकिंग ) 
सहित प्रावेदन-पत्र मांगेगी कि अन्य स्थान/स्थानों पर भू-खण्ड श्रावंटव कर 
दिये जाने की स्थिति में, बाढ़ में वह गये घर/भू-सण्ड मय समस्त सामाने, 
समस्त भारों से मुक्त स्थिति में सम्बन्धित पंचायत में निहित होगी । 

राजस्थान काश्तकारी भ्रधिनियम में काश्तकार का दूसरा महत्वपूर्ण भ्धिकार 

प्रपनी जोत पर सुधार कार्य करने का है। भ्रधिनियम की घारा 5(9) में सुधार को 


निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-- 
घारा 5(9) “सुघार” से तात्वय, काश्तकार की जोत के प्रसंग में, निम्नलिखित 


से होगा-: 
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(क) काश्तकार द्वारा स्वयं के प्रधिवास के लिए अपनी जोत पर बनाया गया 
रहने का मकान या उसके द्वारा श्रपनी जोत पर बनाया या स्थापित किया 
गया पशुओं का बाड़ा, भण्डार गृह या ऋृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए कोई 
भन्‍्य निर्माण, 

(ख) ऐसा कोई कार्य जिससे उक्त जोत के मूल्य में महत्वपूर्ण यृद्धि हो भ्रौर जो 
उस प्रयोजन से सुसंगत हो जिसके लिए वह जोत किराये पर दी जाये प्रौर 
इस खंड के पूष॑ वर्ती उपबन्धों के अध्यघीन रहते हुए, उसमें-- 


3. 


2] 


कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए पानी के संग्रहण, प्रदाय प्रथवा वितरण 
के लिए बाघों, तालाबों, कुओं, पानी के नालों तथा प्रन्य साधनों का 
निर्माण, 

भूमि से जलोस्सारए के लिए भ्रथवा बाढ़, मिट्टों की कटाई या पानी 
से होने वाली भन्य प्रकार की किसी क्षति से उसकी रक्षा करने के 
लिए साधनों का निर्माण, 


भूमि का पुनुरदार करना, साफ करना, पेरा दबांधना, समतल करना 
या ऊंचा करना, 

जोत के ठीक पास ऐसी भूमि पर जो गाव झी प्राबादी में न हो, जोत 
के सुविधाप्रद या लाभप्रद उपयोग के लिए, भ्रधियास्त फे लिए 
भ्रपेक्षित भवन, 7 

उपराक्त कार्यों में से किसी रंग नवीनीकरण अथवा पुननिर्माण था 
उनमे ऐसे परिवतंन भधवा परिवर््धत जो मात्र मरम्मस के दग थे ने हो, 
सम्मिलित होंगे । 


; लेकिन, ऐसे प्स्यायी बुए, पानो के नाले, बांघ, बाहे या पस्य निर्माण कार्य जो 
प्रामामियाँ द्वारा खेतो मे: साधारण ब्रम में दनाये जाते है, सम्मिलित नहीं होगे ! 


बाशवार द्वारा शिए जाने वाले सुधार, प्ाबादी बी परिमाषा में नहीं द्वाने के 
बगरण उन, पर आबादो के प्रवन्ध, नियन्त्रण दब दिये सम्दन्धी नियम सा नहीं होगे । 
पणायतो व स्थानोय प्राधिबा रियो बो जानआारो हेतु शाजस्थान काह्टकारों ररधनियम के 
छुपाए सम्मस्धी प्रावधानों शो उद्धरित किया जा रहा है-- 


धारा 66 सुधार बरतने के सातेइार क्षाश्तपारों दे प्रपिश्ार--(!) खारगेदार 
दाश्तशार पपनो जोत में कोई भो सुधार दर सशटा है । 


परन्दु, पद सरशार समप समद एर-- (३) ऐसे झुघार किया जाना, हँस हि 
धारा $ के शष्द (9) के उप-दष्ट (ब) में उत्पिलिर है, उन छात्रों में जो अदिसरिट 
बिये जाई, साइजनिक हित में विद एित कर रूकेटो, खुदा आल 


हा 
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(ख) ऐसे क्षेत्रों में जो उक्त श्रधिसूचना द्वारा प्रभावित नहीं होते , कोई ऐसे 
सुधार किये जाने को नियमित करने के लिये नियम बना सकेगी । ७४20७ 


हा (2) उपधारा (!) में किसी बात के होते हुए भी, अस्थाई निर्माण के सम्बन्ध 
(किसी प्रकार की स्वीकृति लेमा आवश्यक नहीं होगा । 


(3) जोत में किया गया कोई भी सुधार उस जोत का भाग होगा । 


घारा 67. सुधार करने के भुमिधारियों के प्रधिकार--राज्य सरकार से भिन्न 
कोई भूमिधारी श्रथवा भू-स्वामी तहसीलदार की स्वीकृति से, जिसके लिये प्रावेदन करने 
पर विहित रीति से स्वीकृति प्रदान की गई हो, अपने श्रासामियों की जोत पर अथवा उस 
पर प्रभाव डालने वाला कोई सुधार कर सकेगा । 


बशतें कि, यदि ऐसी जोत का भ्रासामी एक गैर खातेदार आसामी या सुदकाश्त 
का झ्ासामी या शिकमी आसामी है अथवा यदि वह सुधार, जिस्ले उक्त भुमिधारी करना 
चाहता है, एक कुआझा है तो ऐसी स्वीकृति झ्रावश्यक नहीं होगी । 


परन्‍्छु, शर्ते यह और है किघारा 5 के खण्ड (9) के उप-खण्ड (क) में 
उल्लिखित समस्त सुधार क्‍ग्रयवा उनमें से कोई सुधार, इतने क्षेत्र पर, जो जोत के समू' 
क्षेत्रफल के /50 भाग से प्रधिक हो, जँसा कि वहित किया जाये, नहीं किये जामेंगे 
झौर विहित परिस्थितियों के सिवाय भिन्न परिस्थितियों में स्वीकार नहीं किये जायेंगे । 


काश्तकार को अपनी जोत पर सुधार कार्य करने का प्रधिकार है । किन्तु, ऐसे 
प्रधिकार प्रसीमित या स्वतंत्र नहीं हैं ॥ राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 
955 के नियम 25-क से 25-छ में सुधार कार्यों के लिए क्षेत्र की सोमा, स्वीकृति प्राप्त 
करने की प्रक्रिया, प्ररूपों के निर्धारण सम्बन्धी उपवन्ध किए गए हैं। इन प्रावधानों को 
जानकारी स्थानीय प्राधिकारी की हैसियत से ग्राम पचायत तथा जन सामान्य को झपने 
हितों के संरक्षण हेतु होनी चाहिए। जानकारी. के अभाव में भ्नावश्यक झसुविधा तथा 
विवाद होने का अन्देशा रहता है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) तियम 
]955 के संगत नियमों को यहाँ उद्धरित किया जा रहा है-- 


गो का --() प्रधि- 
25 क. घारा 66 या घारा 67 के पधोन झापेदन पश्च का प्रदष: '( 
नियम की घारा 25 के परन्तुक के खण्ड (ख) के भपीन डिसी खातेदार आसामी द्वारा, था 
(2) घारा 67 के प्धीन भूमियारों द्वारा अपने हे हज निवा का निए 
झावासगृह या पशुघर या बाड़ा था सब्डार यूह या कृषि ढार्यों के सिए कोई प्रस्य 
निर्माण जो-- हु न 
(क) घारा 66 की उपयारा () के परल्टुझ के सच्ड (क) के प्रयोजताए व्शिठ 


शहर, कस्या या प्राम, बोर 
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(ख) ऐसे ग्राम जिनकी अन्तिम जनगणना के प्रनुसार दो हजार से प्रधिक जन- 
संख्या न ही, मे स्थित ग्रामों के अतिरिक्त प्रन्य क्षेत्र के लिए स्व्रीकृति हेतु 
एक झावेदन पत्र उस सकिल के पटवारी की मात तहसील के तहसीलदार 
को प्रस्तुत किया जायेगा जिसमे उसकी जोत ध्थित है । ग्रावेदन-पत्र, प्ररूप 
'द द' भे होगा प्रौर प्ररूप में अपेक्षित विवरण दिये जायेगे । 


25-ख. पटवारी को रिपोर्ट-पटवारी, प्रावेदन-पत्र प्राप्त होने पर, उसे एक 
सप्ताह के प्रन्दर प्ररूप-'य थ' के भाग दो में, अपनी रिपोर्ट दे: साथ तहसीलदार को 
प्रस्तुत्त करेगा । 


25-ग. नगरपालिका या नगर विकास म्पास से विचार-विमर्श- तहसीलदार, 
पटवारी को रिपोर्ट त्तथा प्रर्प“य थ! में प्राप्त आवेदन पत्र को सम्बन्धित नगर विकाप्त 
न्यास या नगरपालिका को, यदि कोई हो जिनके कि क्षेत्र में भूमि स्थित है भेजते 
हुए उनसे पूछताछ करेगा कि क्‍या नगरपालिका या नगर विक्रांस न्यास को, मास्टर 
प्लान के प्रसंग में स्वोकृति दिये जाने में कोर्ड प्रापत्ति है। नगरपालित्रा या न्यास द्वारा, 
यधास्थिति, अपनी राय तहसीलदार वो ऐसा प्रसग प्राप्त होने के तोस दिन के भीतर 
भिजवाई जायेगी । 


25-घ. प्रावेदन पश्र का निस्तारण--तहसीलदार, पटवारों की रिपोर्ट सपा 
नगर सुधार न्यास या नगरपालिका की राय, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्‌ 
तथा ऐसी भौर कोई भ्रन्य जांच, जिसे वह उचित समझे, करने के पश्चात्‌ या ता स्वीज ति 
दे देगा या भ्रावेदन पत्र को अस्वीकार कर देगा । 

25-इह. परिस्थितियां जिनमें स्योष्ट[तति दो जा सबतो है--तहटमोसदार स्वीडृति 
देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा-- 
रु (॥) प्राया प्रस्तादित निर्माण, सषिनियम बी धारा 5 के सच्द (9) बे अम्त- 
गेंत निश्चित रूप से कोई सुधार होगा । 

(2) आया निर्माण जिसको स्वीकृति के लिए, प्रादेदन-यत्र दिया गया है, गोई 
धावास गृह है, और बया प्रस्तावित मावास यूह वा जोत पर, कृषि कार्यों के लिए, निर्माण 
नितान्त आवश्यक है । 

(3) पाया प्रत्तावित निर्माण परशोप्ट प्रयोजन बे लिए ग्रधिर' खर्बाता है 

(4) आया धावेदडः बे पास जोत बा सुविधाधूर्वंक दा लामइ्द दपरोंग रुग्ने 
पाव ग्डा रफने के लिए जोत के: निवटस्थ पटितरे में कोई मान है बोर यदि टेसाः 
है हो, जोत पर हो ओर आवास यूह होने का बदा भोवित्द है । 

(5) बादा प्राम जी धादादो मै, प्लादेदक का कोई दादःस इृट है घोर दि है 
सो, बा जृदि कार्यों के लिए जोत पर हो घावास शुह जा निर्मांध निठान्त ऋवब्दव है 
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(6) यदि निर्माण, जिसकी स्वीकृति के लिए झ्रावेदन-पत्र दिया ग्रया है, कोई 
ता हा 35४ पशुघर हक से मौजूद है भौर यदि है तो क्‍या और पशुघर का 
०8% क के पशुओों की संध्या को देखते हुए, प्रावश्यक है भ्ौर से 
घेरे जाने वाला क्षेत्र बहुत प्रधिक है । मर जप 

(7) यदि वह निर्माण, जिसकी स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है, कोई 
भण्डार गृह है तो कया जोत पर पहिले से ही भण्डार गृह विद्यमान था या है, तो क्या कुल 
02089 दैदावार, जिसके भण्डारण के लिए स्थान की आवश्यकता है, को ध्यान में रखते 
हुए प्रतिरिक्त भण्डार गृह का निर्माण आवश्यक है और कया प्रस्तावित भण्डार गृह द्वारा 
घेरे जाने वाला क्षेत्र बहुत श्रधिक है । न्‍ 

(8) यदि वह निर्माण जिसकी स्वीकृति के लिए झ्रावेदन किया गया है कोई 
प्रावास गृह, पशुघर या भण्डार गृह के अन्यथा कोई निर्माण है तो, तहसीलदार यह 
विचार करेगा कि क्या ऐसा कोई निर्माण, जोत के सुविधापूर्ण या लाभप्रद उपयोग करने 
या कब्जे में रखने के लिए प्रावश्यक है । 

(8-क) आया प्रस्तावित निर्माण रेलवे बाउण्ड्री या राष्ट्रीय उच्च मार्ग या राज्य 
सरकार या नगरपालिका द्वारा संघारित किसी सड़क से एक सौ गज के भीतर होगा । 

(9) (& » ») 

(१0) जहां जोत का क्षेत्र 30 एकड़ से प्रधिक हो तो आवास गृहों, पशु घरों, 
भण्डार गृहों एवं अन्य निर्माण कार्यों द्वारा ग्राचछादित अधिकतम क्षेत्र दो हजार चार सौ 
बीस वर्ग गज से प्रधिक नहीं होगा तथा जोत का क्षेत्र 30 एकड़ से अधिक न होने की 
दशा में ऐसे सुधार का कुल श्रधिकतम क्षेत्र एक हजार वर्ग गज से अधिक नहीं होगा । 

परन्तु, शर्त यह है कि आसामी या भूमिधारी की झपनी जोत पर, उसके उपयोग 

के लिए एक से अधिक श्रावास गृह नहीं होगा । 

25-च. परिस्थितियां जिनमें श्रावेदन पत्र श्रस्वीफार किया जाये 

वित निर्माण-- 
(3) कोई ऐसा सुधार नहीं 
(॥) कोई ऐसा सुधार नहीं है 


अधिश्त है, ग 
(॥) उस प्रधोजन के लिए जिसके लिए वह अपेक्षित है, बहुत अधिक खर्चीला है, 


या 
(४) उसके सम्बन्ध में नगर विकास 
आपत्ति की गई है, या है 
(५) रेलवे बाउण्ड्री या राष्ट्रीय उच्च मार्ग या राज्य सरकार या नगरपालिका 
द्वारा संधारित सड़क से एक सौ गज के भीतर है, 


तो आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जायेगा । 


[गा--यदि भ्रस्ता- 
| है जैसा कि अधिनियम में परिमापित है, 


जिसके लिए आवेदक, आवेदन करने के लिए 


न्यास या नगरपालिका ढारा यथास्थिति 


धायादी/79 


25-छ. छोटे प्रामों मे कतिपय सुधार किया जाना-कोई घातेदार प्रामामी 
जिसकी जोत ऐसे ग्राम में स्थित है जिसको जनसंख्या अन्तिम जनगणना के अनुसार दो 
हजार से प्रधिक नहीं है घोर जो ऐसे क्षेत्र में स्थित नही है जिसके सम्बन्ध में राज्य सर- 
कार ने प्रधिनियम को घारा 66 की उप धारा () के परन्तुक के खण्ड (क) में 
अधियूचित कर रखा हो, तहमीलदार को ग्रनुमति के बिना, ऐसा कोई भी सुधार जो 
प्रधिनियम की धारा 5 के खण्ड (49] के उपखण्ड (क) में उल्लिखित है, निम्नलिखित 
शर्तों बे अघोन कर सकता है, प्र्धात्‌ - 

(+) निवास के लिए धर बनाने के लिए प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल पाँच सो वर्ग 
गज से प्रधिक नही होगा शौर निवास तथा बाड़ा दोनों के सम्मिलित 
निर्माण के लिए एक हजार वर्ग गज से झधिक नही होगा । 

स्पषप्टीकरएश--“बाड़ा” से अमिप्राय पशुप्रों के लिए छप्पर तथा बीज, चारा श्रौर 
कृषि उपकरणों के रएने को लिए स्थान तथा उसमें जलाशय प्रथवा तालाब निर्माण करने 
के लिए प्रावग्यक भूमि सम्मिलित होगी । 

(४) निवास के लिए कोई धर, पशुओ के लिए छणर प्रथवा भण्डार धर अथवा 
ओर कोई प्रन्य निर्माण रेलवे को सोमा से भथवा राष्ट्रीय राजमागे अथवा 
राज्य सरकार या नगरपालिका द्वारा संधारित सड़क से एक सी गज के 
भोतर परिनिर्भित या स्थापित नही किया जायेगा । 

(॥) निर्माण कार्य प्राम पंचायत की उपविधियों (8/० ४७$) के अ्रधीन 
होगा, परन्तु उसके लिए ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रीमियम, मूल्य भ्रथवा 
भूमि का संपरिवतंन शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा । 

प्ररूप--“द-द 
(देसिये नियम 25-क) 
(भाग-) 
राजस्थान काश्तकारों प्रधनियम, 955 की घारा 66-67 के अन्तगंत अधि- 
नियम की घारा 5 के खण्ड (9) के उपखण्ड (क) में वश्ित सुधार कार्य करने की 
स्वीकृति हेतु प्रावेदन पत्र 
सेवा में, 
मार्फत पटवारी बृत्त संख्या******०**««* ० 





श्रीमान्‌, 


जैसा कि राजस्थान काश्तकारी प्रधितियम, 955 की घारा 66 के परन्‍्तुक के 
खण्ड (ख) तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम !955 के नियम 25-क 


द्वारा भ्रपेक्षित है, मैं, एतद्द्वारा नीचे वर्णित सुधार कायें करने की स्वीकृति प्रदान किये 
जाने हेतु आवेदन करता हूँ-- 


78/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


(6) यदि निर्माण, जिसकी स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र दिया गया है, कोई 
पशुघर है तो या पशुघर पहले से मौजूद है भौर यदि है तो क्‍या झौर पशुधर का 
निर्माण प्रावेदक के पशुम्रों की संख्या को देखते हुए, आवश्यक है और क्या पशुघर से 
घेरे जाने वाला क्षेत्र बहुत प्रधिक है । 

(7) यदि वह निर्माण, जिसकी स्वोकृति के लिए आवेदन किया गया है, कोई 
भण्डार गृह है तो क्या जोत पर पहिले से ही भण्डार गृह विद्यमान था या है, तो क्या कुल 
वापिक पृदावार, जिसके भण्डारण के लिए स्थान की आ्रावश्यकता है, को ध्यान में रखते 
हुए प्रतिरिक्त भण्डार गृह का निर्माण आवश्यक है और क्या प्रस्तावित भण्डार पृहे द्वारा 
घरे जाने वाला क्षेत्र बहुत अ्रधिक है । 

(8) यदि वह निर्माण जिसकी स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया है कोई 
आवास गृह, पशुघर या भण्डार गृह के अन्यथा कोई निर्माण है तो, तहसीलदार , यह 
विचार करेगा कि क्या ऐसा कोई निर्माण, जोत के सुविधापूर्ण या लाभग्रद उपयोग करने 
था कब्जे में रखने के लिए प्रावश्यक है । 

(8-क) आया प्रस्तावित निर्माण रेलवे बाउण्ड्री या राष्ट्रीय उच्च मार्ग या राज्य 


सरकार या नगरपालिका द्वारा संघारित किसी सड़क से एक सौ गज के भीतर होगा । 
(9) (& < 2) हा 
(0) जहां जोत का क्षेत्र 50 एकड़ से प्रधिक हो तो आवास गृहों, पशु घरों, 
अण्डार यूहों एवं अन्य निर्माण कार्यों द्वारा आराचछादित अधिकतम क्षैत्र दो हजार चारसे 
बीस वर्ग गज से भ्रघिक नहीं होगा तथा जोत का क्षेत्र 30 एकड़ से अधिक न होते की 

दशा में ऐसे सुधार का कुल अधिकतम क्षेत्र एक हजार वर्गे गज से अधिक नहीं होगा । है 
परन्तु, शर्त यह है कि आसामी या भूमिधारी की अपनी जोत पर, उसके उपयोग 
के लिए एक से ग्रधिक आवास गृह नहीं होगा । 
25-च. परिस्थितियां जिनमें आ्रावेदन पत्र अस्वीफार किया जायेगा--संदि प्ररता- 

बित निर्माण-- अं 

(3) कोई ऐसा सुधार नहीं है जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है, 


(४) कोई ऐसा सुधार नहीं है. जिसके लिए आवेदके, आवेदन करने के लिए 


 ओ बहुत अधिक खर्चीला है, 
(8) उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह अपेक्षित है, बहुत अधि' है 
या ह 
($४) उसके सम्बन्ध में नगर विकास स्यास या नगरपालिका द्वारा ययास्थिति 
4 
आपत्ति की गई है, या है हम त 
(२) रेलवे बाउण्ड्री या राष्ट्रीय उच्च मार्ग या रा सरकार मा नगरपालिका 
द्वारा संघारित सड़क से एक सो गज के भीतर है, 


तो आवेदन पत्र को अस्वीकार किया जायेगा । 


प्रारादी/79 


25-छ. छोटे प्रामो मे कतिपय सुघार किया जाना--कोई खातेदार प्रामामी 
जिसकी जोन ऐसे ग्राम में स्थित है जिसको जनसंस्था अन्तिम जनगएना के अनुसार दो 
हजार से प्रधिक नहीं है प्रोर जो ऐसे क्षेत्र में स्थित नही है जिसके सम्बन्ध में राज्य सर- 
कार ने प्रधिनियम को धारा 660 को उप घारा () के परन्तुक के सणष्ड (क) में 
अधिसूचित कर रखा हो, तहसोलदार को ग्रनुमति के बिना, ऐसा कोई भी सुघार जो 
प्रधिनियम की धारा 5 के सण्ड (9) के उपखण्ड (क) में उल्लिखित है, निम्नलिखित 
शर्तों के अधोन कर सकता है, प्र्धात्‌ - 

(४) लिदास के लिए घर बनाने के लिए प्रयुक्त भूमि का क्षेत्रफल पाँच सौ वर्ग 
गज से प्रधिक नही होगा भौर निवास तथा बाड़ा दोनों के सम्मिलित 
निर्माण के लिए एक हजार वर्ग गज से भधिक नही होगा । | 

स्पप्टोकरश--"बाडा” से अभिप्राय पशुभों के लिए छप्पर तथा बीज, चारा गौर 
कृषि उपकरणों के रखने को लिए स्थान तथा उसमें जलाशय प्रधथवा त/लाबव निर्माण करने 
के लिए प्रावश्यक भूमि सम्मिलित होगी । 

(#) निवास मे लिए कोई घर, पशुओं के लिए छप्पर भथवा भण्डार घर अथवा 
ओऔर कोई प्रन्‍्य निर्माण रेलवे की सीमा से प्रधवा राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा 
राज्य सरकार या नगरपालिका द्वारा संघारित सड़क से एक सौ गज के 
भीतर परिनिभित या स्थापित नही किया जायेगा । 

(भा) निर्माण कार्य प्राम पंचायत की उपविधियों (8० ।5ज9) के अ्रधीन 
होगा, परन्तु उसके लिए प्राम पंचापत द्वारा कोई प्रीमियम, मूल्य प्रधवा 
भूमि का संपरिवर्तेन शुल्क वसूल नहीं किया जावेगा ! 

प्ररूष--"द-द 


(देखिये नियम 25-क) 
(भाग- ) 
राजस्थान काश्तकारों प्रधितियम, 955 की घारा 66-67 के अन्तगेत अधि- 
नियम की धारा 5 के खण्ड (9) के उपलण्ड (क) में बणित सुधार कार्य करने की 
स्वीकृति हेतु भ्रावेदन पत्र 
सेवा में, 


मार्फत पटवारी वृत्त संख्या-+नववन- 





जैसा कि राजस्थान काश्कारी जी,. ४: के 
खण्ड (ख) तथा राजस्थान काइतकारी * हे प 
द्वारा श्रपेक्षित है, मैं, ५० _-' हि 
जाने हेतु आवेदन करता 


न्‍् 


80/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


साम भावेदक, पित्ता का नाम व पता 

श्रेणी (खातेदार म्ासामी/भृमिधारी) -“* हलन हनन 

जोत का विवरण 

(क) मसाम ग्राम 

(ख) खसरा संख्या '** 

(ग) क्षेत्रफल एकड़ों में. /। नव 

निकटतम शहर की नगरपालिका सीमा से भूमि की दुरी“हह॑ैवहा। 

सुधार का विवरण जिसके लिए स्वीकृति मपेक्षित है, 

(क) भूखण्ड संख्या जिस पर सुधार किया जाना अपेक्षित है'हहहएा हे 

(ख) सुधार की निश्चित श्रेणी, श्रावासीय मकान/पशु बाड़ा/भिण्डार पृह/ 
अन्य निर्माण ”तलनानिन- 

(ग) सुधार का पूर्ण विवरण आकार एवं क्षेत्रफल' 

(घ) प्रस्तावित सुधार की अनुमानित लागत"/वगननता० 

प्रधिनियम की घाशा 5 के खण्ड (49) के उपखण्ड (क) में निदिष्ट श्रेणी, 

विद्यमान सुधारों की संख्या तथा विवरण 7 ली» ना #« 

जोत पर आवासीय मकान बनाने की अनुमति हेतु श्रावेदन पर-- 

(क) पझ्राया आवेदक के पास ग्राम की आबादी में रहने का मकान है, यदि 
है, तो झाबादी से उस खसरा संख्या की दूरी जिसमें प्रावासोम मकान 
का निर्माण प्रस्तावित है, 

(ख) क्या ग्राम को आबादो के अलावा जीत के समीप श्रावेदक का कोई 
मकान या निर्माण मौजूद है (अधिनियम की धारा 5 के खण्ड (9) 
के उपखण्ड (ख) की मद सं. (4) ) 

(ग) आया बनाए जाने के लिए प्रस्तावित मकान में वह स्वये रहेगा । 


भूमि पर पशुशाला बनाने को अनुमति हेतु आवेदन पर-- 
(क) मौजूदा पशु शालाप्ों, यदि कोई हों, की संल्या व विवरण 
(ख) ग्रावेदक के कुल पशुओं की संख्या 

(ग) प्रस्तावित पशु शाला में लगने वाला क्षेत्र 

भूमि पर भण्डारयूहों के निर्माण की स्वीकृत हेतु झ्ावेदत पर-- 
(क) मौजूदा भण्डारयुहों की संख्या व विवरण 

(ख) जोत में गत तीन वर्षों में हुई वापिक कुल उपज 

(ग) वर्तमान में उपज कहाँ भौर कंसे रखी जातो है, तथा 
(घ) क्षेत्रफल जिसमें प्रस्तावित भण्ड्रगृह बनाया जायेगा 














हस्ताक्षर 





सत्यापन 
मैं, सत्यनिष्ठा से सत्यापित करता हूँ कि उपयुक्त विवरण मेरे सर्वोत्तिम ज्ञान 
एवं विश्वास के अनुसार ही हैं भौर यह कि मैंने सत्य कथन किया है तथा किसो भी तथ्य 
गो दबाया या छूपाया नहीं है । 
ध्थान+« हर 
दिनांक 





हस्ताक्षर ० हट ल+ 





भागनों 
पटवारी को रिपोर्ट 

]. यह आवेदन पत्र निम्न हस्ताक्षरकर्ता (नाम)"४: “ 
संख्या “० री] ** “को दिनांक +००७००७००#०००० ह०३ कल को प्राप्त हुआ + 

2. ऊपर भागन में दिये गये विवरणों की जांच खसरा सम्बत्‌: 
खरीफ, रबी की प्रविष्टियों मे और जमावन्दो (खेवट खतोनी) सम्दत्त्‌ 
करली गई है, और सही पाई गई है प्रथवा-/ 7“ ““ ““+ विवरणा सही नही है । 

3. श्रावेदक खातेदार भ्रासामी है तथा भाग-] के क्रम संख्या 3 में निदिष्ट भूमि 
में कृषि करता है, या उस भूमि में खेती नहीं है, वल्कि उसमें “«"ववलल 5 के द्वारा सेती 
की जा रही है । 

4. उसके पास जोत पर. “““'क्षेत्र मे आवासीय मकान'ः ““* है जो जोत 
ब भाग के बरावर है, या उसके पास जोत पर कोई आवासीय मकान नही है । 
$. उसवा ग्राम की ध्रावादी में आवासीय मकान है जो जोत से * ““““न्‍की 
दूरी पर है, या उसका ग्राम की प्रावादी में कोई भ्रावासोय मकान नही है । 

6. उसके पास श्रपनी जोत के सुविधापूर्वक या लाभप्रद तरोके से उपयोग या 
प्रभिधारण वे लिए जात के निकटतम, ग्राम की आबादी को छोडकर कोई स्थान है| 
नहीं है । 





पटवारी घृत 








की 
| 





+ जोत पर"लजन * अकनन- पशुशालाएं कुलनल ५ हे “क्षेत्रफल में मं जी जोत॑ 
5] शा भाग है अथवा जोत पर कोई पशु शाला नही है । 
8. पशु गणना रजिस्टर *“““*“ “के भनुसार जवेदक के पास कुल ४४८४० 


पशु हैं । 






“““मण्डारयृह हैं जिनका क्षेत्रफल" » "है, जो 
“ भाग के बराबर है, या जोत पर कोई भण्टारगृह 


नहीं है । 
(ख) जिसवार, मोलान खसरा तथा घनन्‍्य भभिलेख के झनुमार प्रावेदक को 
जोत को धनुमानित वादिक उपज जिमबे लिए भअष्डारमृह की भाव- 
श्यकता है" “““+रष है । | 
तहसोलदार बे प्रस्तुत है 
पटवार बृत संस्या 


हस्ताक्षर पटवारी 


दिनांक लजलल-+++ 
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82/पंचायत एवं भूमि व्यवस्या 
आबादी सूमि का विक्रय 


पंचायतों मे निहित तथा भू-राजस्व अधिनियम को धारा 92 के अधीन उनके 
लिए आरक्षित भूमि के योजनाबद्ध तरीके से श्रावंटन व विक्रय हेतु पंचायतों को पंचायत 
अधिनियम तथा उसके अ्रधीन बने नियमों का पालन किया जाना ग्रावश्यक है । स्थानीय 
प्राधिकारी की हैसियत से पंचायतों का उद्देश्य, केवल भूमि विक्रय न हो कर भावादी का 
सुनियोजित विकास, पंचायत क्षेत्र के निवासियों हेतु सावंजनिक उपयोगी भवनों का 
निर्माण, पार्क, खेल के मेदान, सहकारो संस्थाप्रों के लिए भूमि का आरक्षण, समाज के 
कमजोर वर्ग के लिए रियायती दर पर या निःशुल्क भू-खण्डों का आवंटन तया ग्रामीण 
दस्तकारों, कृषि श्रमिकों व काशतकारों के अधिकारों का संरक्षण उनके मुख्य कर्तव्य हैं । 
भू-राजस्व अधिनियम, काएतकारी झधिनियम व इनके अधीन बने संगत नियमों के सम्बन्ध 
में पूर्व में विश्लेषण किया जा चुका है। आबादी भूमि निहित हो जाने के पश्चात्‌ ऐसी 
भूमि के सम्बन्ध में नियन्त्रण व विनियमन के समस्त प्रधिकार पंचायतों में तिहित हो 
जाने से, पंचायत प्रधिनियम तथा पंचायत सामान्य नियमों की जानकारी होना आवश्यक 
होने से संगत प्रावधानों को उद्धरित किया जा रहा है-- 

नियम 255. आ्राबादी मुति की परिभाषा--शब्द “आबादी भूमि” से तात्पर्य नजूल 
भूमि से है जा पंचायत बृत के आवादी क्षत्र में स्थित है, जो राज्य सरकार की किसी श्राज्ञा 
से या अन्यथा पचायत में निहित है या उसमें निहित कर दी गयी है या अथवा उसे सुपुर्द 
की गयी है । 
नियम 256. क्रय के लिये श्रावेदन-पत्र--() कोई भी व्यक्ति जो पंचायत से 
आबादी भूमि खरीदना चाहता है, पंचायत को लिखित में प्रावेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा 
जिसमें उस भूमि का ऐसा विवरण होगा जो खरीदी जाने के लिये प्रस्तावित भूमि की 
पहिचानने के लिये पर्याप्त हो । 

(2) प्रावेदक, अपने आवेदन-पत्र के साथ, खरीदने के लिये अपेक्षित भूमि का 
नक्शा तैयार करने के खर्च स्वरूप दो रुपये पंचायत में जमा करायेगा । 

नियम 257, नवशा तैयार किया जाना-- () नियम 256 के प्रधीन प्रावेदन-पत्र 
प्राप्त होने पर, पंचायत, उसे प्ररूप सं. 49 में संघारित रजिस्टर में इन्द्राज करवायेगी 
और उस मामले को फाईल खुलवायेगी । 

(2) तत्पश्चात्‌, प्रश्वगत भूमि का नवशा किसी योग्य व्यक्ति से तैयार करवाया 
जायेगा जिसे इस काय्ये के लिये नियम 256 के उप नियम (2) में जमा करायी गयी 
राशि में से, पारिश्रमिक दिया जायेगा । हु हि 

(3) उक्त जमा कराई गयी राशि में से शेष रही राशि स्‍्ावेदक को सौटा दी 
जायेगी । ४ 
(4) यदि उसमें कोई कमी रहतो है तो उसकी पूर्ति आवेदक द्वारा की जायेगी 
+« ऐसा ने करने पर झावेदन-पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा ! 


कि 
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(5) इस नियम ने बघोन तैयार क्ये गये नवशे में, बेची जाने वाली भूमि 
बे सीमाप्रो वो लाल स्याही से दर्शाया जायेगा और उस पर आवेदक तथा तैयार करने 
बाले-व्यक्ति ने, हस्ताक्षर होगे धौर बेची जाने वालो भूमि के माप दिये जायेंगे भ्रौर वह 
स्वैल भी बतसाई जायेगी जिसके आधार पर नकक्‍या तैयार क्या गया है । 

निधम-258. निरोक्षए--(]) नकगा तेयार हो जाने के पश्चात्‌ संकल्प द्वारा 
अपने पंचो मे में दिन्‍्ही भी तीन पंचों को, उस स्थान का स्थानीय निरीक्षण करने के लिये 
मनोनीत बरेगी । 

(2) उप-नियम () के ब्घधोन मनोनीत पच, निम्नसिप्रित बातों पर विचार 
करने मे: पश्चात्‌ आवेदित भूमि वेः विक्रय की बाॉछुनीयना के सम्बन्ध में पंचायत को 
प्रपनी पम्मति दगे प्र्धात्‌ - 

(के) बया प्रावेदित भूमि बय विक्रय ग्रामवासियों द्वारा उपयोग की जा रहो 

प्रावागमन को सुविधाओं का प्रभावित करेगा, 

(ख) बयां प्राविदित भूमि का विद्यय, भ्रस्य ब्यक्तियों के सु्ाचारों ($:06॥७) 

घो प्रभावित करेणा, 

(ग) पया आवेदित भूमि हा विकृय, बस्ती को सुन्दरता तथा सफाई की प्रभावित 

करेगा, 

(प) ऐसे प्रन्य विषम जो संगत प्रतीत हा । 

नियम-259. प्रस्थायी निर्णय () तत्पश्चात्‌ पचायत, बंठक में ग्रस्थायी निर्णय 
करेगी कि प्रस्तायित विक्रय बिया जाये या नही झिया जाये । 


(2) यदि विक्रप न करने का निर्णय किया जाये तो आवेदन अस्थोष्गर कर 
दिया जायेगा झ्यौर ऐसी प्रस्वीक्ृति की सूचना, यथाविधि, श्रावेदक को दी जायेगी, गौर 
वह नियम 257 के झनुसार नक्‍धे की तैयारो के लिये पारिश्रमिकः के रूप में खर्च की गई 
राशि को बापस प्राप्त करने के लिये, दावा परमे का भ्रघिकारी नहीं होगा । 

नियम-260. सूचना पत्र जारो करना तथा उसका प्रकाशन-- () यदि पंचायत, 
अ्रस्थाई रूप से विक्रय किये जाने का निणय करे तो वह प्ररूप-50 में एक सूचना पत्र 
(29०४८५) प्रकाशित करेगी जिसमें उप-नियम (2) में निर्धारित रीति से, ऐसे प्रकाशन 


की तारीख से एक माह के भीतर श्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आपत्तियां आमन्त्रित 
की जायेंगी । 


(2) उप-नियम (]) में निदिष्ट सूचना-पत्र दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा 
श्रौर उसकी एक प्रति विक्रय के लिये प्रस्तावित भूमि के किसी सहज रूप से दिखाई देने 
वाले स्थान पर चिपकाई जायेगी ओर दूसरी श्रति ऐसे सूचना-पत्र के उस स्थान पर 
विपकाए जाने की पुष्टि स्वरूप कम से कम स्थानीय दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के हस्ताक्षर 
कराकर कार्यालय को लौटा दी जामैगी । 


84|पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


निपम-26]. झापत्तियों फा निपटारा-नियम 260 के अधीन जारी किये गये 
पुचना-पन्र के प्रनुसरण में प्राप्त क्‍्रापत्तियां, यदि कोई हों, सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का 
उचित भप्रवसर देने के पश्चात्‌ पंचायत द्वारा निपटाई जायेंगी । 


हे नियम-262. भूमि की नीलाम - () यदि, नियम 260 के ्रधीन, एक माह की 
प्रवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हो या यदि, इस प्रकार प्राप्त समस्त श्रापत्तियां नियम 
नर के श्रधीन निरस्त कर दी गई हों तो, पंचायत संकल्प द्वारा बिक्री के लिये प्रस्तावित 
भूमि का ऐसी तारीस को, जो संकल्प की तारीख से एक माह पूर्व की बहो होगी, तथा 
ऐसे समय तथा स्थान पर जो निर्धारित किये जावे, नीलाम करने की प्ाज्ञा प्रदान करेगी । 
+ (2) तदुपरान्त ऐसे नीलाम तथा उप-नियम () के अघीन निदिष्ट तारोख- 
समय झौर स्थान के नोटिस की उद्घोषणा सियम !33 के उप नियम (2) में विहिर 
रीति मे की जायेगी प्रौर उक्त नियम के उप-नियम (3) और (5) के उपबन्ध यथोचित् 
परिवतेनों के साथ लाग होंगे । 
वियम-263. भुगतान तथा भूगतान न होने पर पुनः विक्य--() अन्तिम तथा 
सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति बोली को रकम का 20 प्रतिशत तुरन्त उसी स्थान 
पर और शेष राशि नीलाम की तारीख से 2 माह के भीतर जमा करायेया। 

(2) उप-नियम (!) में विहित रूप में भुगतान न करने पर भूमि का दुरत्त 
धुत: विक्रय किया जायेगा । 

परन्तु, ब्राली की शेप रकम जमा न कराने पर, नियम 262 के उप-नियम (2) 
में विहित रीति से एक नया सूचना-पत्र जारी किये जाने के पश्चात्‌ ही पुनः विक्रय किया 
जायेगा झौर दस प्रतिशत राशि जो प्रथम विक्रय के समय जमा कराई गईं थी, वही 
लौटाई जायेगी । 

परन्तु, यहू भौर भी 
पूर्व विक्रय की राशि भुगतान करने में विफल रहा है झौर उससे 
बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी । | 

* नियम-264. नीलासी की प्रक्रिवा--() नियम 262 के अधीन समस्त नीलाम 
सरपंच द्वारा या उसकी देख-रेख में किये जायेंगे । 

(2) यदि विक्रय की जाने वाली भूमि पंच हा 
मुख्यावास पर स्थित है तो नीलाम कम से कम लगातार दो दिन तक किय 
अन्य स्थानों पर केवल एक दिन किया जा सकता है । 

नियम-265. किये गये नीलाम की पुष्टि--( 
पंचायत तथा उप-नियम (3) के अधीन निदिष्ट प्री 
पश्चात्‌ हो दी जावेगी । है 


कि किसी प्रकार की कमी, उस व्यवित से वसूलीय होगी जो 
ऐसी राधि पंचायत की 


यत या न्याय उप-समिति के 
जायेगा परंतु 


[) सबसे ऊंची बोली की स्वीकृति, 
घिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के 


(2) नोलाम की गयी भूमि की बोलो एक हजार रुपये की राशि से भ्रधिक 
नही होने पर पंचायत द्वारा बोलो स्वीकार किये जाने से तीन दिन के भीतर उस क्षेत्र 
के उप-खण्ड भ्रधिकारी को भेज दी जायेगी । यदि उसकी प्राप्ति के एक माह की भ्रवधि 
मरे उस बोली की स्वीकृति के बारे में कोई झापत्ति प्राप्त नहीं हो तो पंचायत, नीलाम को 
भ्रन्तिम स्वीकृति देने की कार्यवाही करेगी । 


(3) यदि नीलाम की गई भूमि की बोलो एक हजार रुपये से अधिक है तो 
पंचायत, सबसे ऊँची बोली को रकम के बराबर कीमत पर प्रस्तावित विक्रय का भ्रनु- 
मोदन करने के लिये-- 


]. क्षेत्राधिकार रखने वालो पंचायत समिति को, यदि ऐसी राशि 5,000 रु० 
से प्रधिक नहीं हो, 

2. कलेक्टर को, यदि ऐसी राशि 5000 रु० स अधिक है परन्तु ॥0,000 रु० 
से भ्रधिक नही है, और 


3. राज्य सरकार को, यदि ऐसो राशि 0,000 रु० से अधिक है, 


4. पंचायत या उप-नियम (3) में निदिष्ट कोई भी प्राघिकारी या अधिकारी, 
बोली (86) को पुष्टि करने से इन्कार कर सकेगा, यदि उसके मतानुस्तार विक्रय की 
जाने वाली भूमि के पूरे मूल्य के भनुसार समुचित बोली नहीं लगाई गयी है प्रौर ऐसे 
माभलों में सबसे ऊँचो बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा वोली की दस प्रतिशत जमा कराई 
गई राशि उसे, बिना ब्याज लोटा दी जायेगी । 


नियम-266. निजी बातचीत द्वारा पश्राबादो मुमि का हस्तांतरण - () पंचायत, 
निम्नलिखित मामलों मे, भाव।दी भूमि का, निजी वातचीत से विक्रय के रुप में, हस्तां 
तरण कर सकैगी :-- 


(क) जहाँ कोई व्यक्ति भूमि पर उचित स्वत्व का दावा रखता हो धौर नीलामी 
से उचित कीमत भश्राप्त न हो सके, 


(ख) जहाँ ऐसे कारणों से जिन्हें कि अभिलिखित किया जायेगा, पंचायत का यह 


विचार हो कि नीलाम, भूमि के विक्रय का एक उपयुक्त तरीका नहीं 
होगा, और 


(ग) यदि ऐसा 2323 पंचायत द्वारा, भनुसूचित जाति तथा अनुमू चित जनजाति 
या अन्य विधड़ो हुई जातियों को उन्नति के लिये आवश्यक समझा गया है, 


(प) जहाँ किसी व्यक्ति गा धादादों भूमि पर 20 वर्ष प्रयदा भणिक परन्तु 40 
वर्ष से कम समय से कब्जा हो, वहाँ विद्यमान बाजार कोमत का एक 
तिहाई और जहां बब्जा 40 वर्ष से अधिक का है, वहाँ विद्यमान बाजार 
दर बा छटा भाग प्रभारित (वसूल) किया जादेगा 4 


84|पंचायत एव भूमि व्यवस्था 


निपम-26] आपत्तियों का निपटारा-नियम 260 के अधीन जारी किये गये 
सूचना-पन्न के झनुसरण में प्राप्त आपत्तियां, यदि कोई हों, सम्बन्धित पक्षों को सुनवाई का 
उचित प्रवसर देने के पश्चात्‌ पंचायत द्वारा निपटाई जायेंगी । 


; नियम-262. भूमि की नीलाम- (!) यदि, नियम 260 के प्रधीन, एक माह की 
अ्रवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हो या यदि, इस प्रकार प्राप्त समस्त आपत्तियां नियम 
26 के श्रधीन निरस्त कर दी गई हों तो, पंचायत संकल्प द्वारा बिक्री के लिये प्रस्तावित 
भूमि का ऐसी तारीख को, जो संकल्प की तारीख से एक माह पूर्व की नहों होगी, तथा 
ऐसे समय तथा स्थान पर जो निर्धारित किये जावें, नीलाम करने की श्राज्ञा प्रदान करेगी । 

(2) तदुपरान्त ऐसे तीलाम तथा उप-नियम (| ) के अधीन तिदिष्ट तारीण, 
समय झौर स्थान के नोटिंस की उद्घोषणा नियम 33 के उप नियम ( 2) में विहिंत 
रीति से की जायेगी प्रौर उक्त नियम के उप-नियम (3) और (5) के उपवन्ध य चित 
परिवर्तनों के साथ लाग होंगे । 

(ियम-263. भुगतान तथा भुगतात न होने पर पुनः विक्रय--() श्रन्तिम तथा 
ली लगाने वाला व्यक्ति बोली को रकम का 20 प्रतिशत तुरन्त उसी स्थान 


सबसे ऊंची वो 
पर और शेप राशि नीलाम की तारीख से 2 माह के भीतर जमा करायेगा। 
न करने पर भूमिका तुस्ता 


(2) उप-नियम () में विहित रूप में भुगतान 
पुनः विक्रय किया जायेगा । 
परन्तु, बाली की शेप रकम जमा मे 


में बिहिंत रीति से एक नया सूचना-पत्र जारी 
जायेगा और दस प्रतिशत राशि जो प्रथम विक्रय के समय 


लौटाई जायेगी । 


कराने पर, नियम 262 के उप-नियम (2) 


(किये जाने के पश्चात्‌ ही पर: विक्रय किया 
जमा कराई गई थी, नहीं 


परन्तु, यह और भी कि किसी अकार की कमी, उसे व्यक्ति से बसूलीय होगी जो 
पूर्व विक्रय की राशि भुगतान कर में विफल रहा हैं और उससे ऐसी राशि पंचायत के 
बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी । ; म 
नियम-264.- नौलामी की प्रक्रिया--(!) नियम 262 के अधीन समस्त तीलीम 
सरपंच द्वारा या उस देख-रेख में किये जायेंगे । कि 
ट्र विक्रय मिं पं स्थाय उप-समिति के 
यदि विक्रे की जाने वाली भूमि पंचायत या स्याय उप-समिति * 
आह दर टथत है तो नीलाम कम लगातार दो दिन तक किया जायेगा पर॑तु 
अन्य स्थानों पर क्रेवल एक वि किया जा सकता है कक 
रन किये नोलाम की पुष्टि ]) सबसे ऊंचो त्री के कक हैः 
पंचायत कप 2९ के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने क्के 
त्तः -- 


पश्चात्‌ हो दी जावेगी 


प्राबादी/85 


(2) नोलाम को गयी भूमि की बोली एक हजार रुपये की राशि से प्रधिक 
नहों होने पर पंचायत द्वारा बोलो स्वीकार किये जाने से तीन दिन के भीतर उस क्षेत्र 
के उप-सण्ड भ्रधिकारी को भेज दी जायेगी । यदि उसकी प्राप्ति के एक माह की झवधि 
मे उस बोली की स्वोहृति के बारे में कोई झापत्ति प्राप्त नही हो तो पंचायत, नीलाम को 
प्रस्तिम स्वोकृति देने की कार्यवाही करेगी 


(3) गदि नीलाम की गई भूमि की बोलो एक हजार रुपये से 258 है तो 
पंचायत, सबम ऊँची बोली को रकम के बराबर कीमत पर प्रस्तावित विक्रय का भनु- 
मोदन करने के लिये-- 

..क्षेत्राधिकार रखने वाली पंचायत समिति को, यदि ऐसी राशि 5,000 ₹० 

से प्रधिक नही हो, 


2. कलेबटर को, यदि ऐसो राशि 5000 रु० से अधिक है परन्तु 0,000 रु० 
से भधिक नही है, और 


3. राज्य सरकार को, यदि ऐसी राशि 0,000 ₹० स प्रधिक है, 


4... पंचायत या उप-नियम (3) मे निदिष्ट कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी, 
बोली (88) की पुष्टि करने से इस्कार कर सकेगा, यदि उसके मताबुसार विक्रय की 
जाने वाली भूमि के पूरे मूल्य वे प्रनुसार समुचित बोली नही लगाई गयी है झौर ऐसे 
मामलों में सबसे ऊँची बोलो लगाने वाले ध्यक्ति द्वारा बोलो को दस प्रतिशत जमा कराई 
गई राशि उसे, बिना ब्याज लोटा दी जायेगी । 


नियम-266. निजी बातचोत द्वारा भ्राबादो मूमि का हस्तांतरण -- (।) पंचायत, 
निम्नलिखित मामलों मे, भ्राबादी भूमि का, निजी बातचीत से विक्रय के रूप में, हस्तां- 
त्तरण कर सकेगी :--- 


(क) णहाँ कोई व्यक्ति भूमि पर उचित स्वत्व का दावा रखता हो शझ्लौर नीलामी 
से उचित कीमत प्राप्त न हो सके, 


(ख) जहां ऐसे कारणों से जिन्हें कि अभिलिखित किया जायेगा, पंचायत का यह्‌ 
विचार हो कि नीलाम, भूमि के विक्रय का एक उपयुक्त तरीका नहीं 
होगा, और 


(ग) यदि ऐसा तरीका पंचायत द्वारा, ग्रनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति 
या अन्य पिछड़ी हुई जातियों को उन्नति के लिये आवश्यक समझा गया है, 


(घ) जहाँ किसी व्यक्ति का आबादी भूमि पर 20 वर्ष प्रथवा श्रधिक परन्तु 40 
वर्ष से कम समय से कब्जा हो, वहाँ विद्यमान बाजार कीमत का एक 
तिहाई और जहाँ कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है, वहाँ विद्यमान बाजार 
दर का छटा भाग प्रभारित (वसूल) किया जायेगा ) 
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(2) पंचायत, संकल्प द्वारा, किसी आबादी भूमि को, जिसका सम्भावित मूल्य 
200 रुपये से अधिक नहीं हो, सार्वजनिक प्रयोजनाथ्थ किसी भी संस्या के पक्ष में, विक्रय 
के जरिये, निःशुल्क हस्तान्तरित कर सकेगी । 


नियम-267. मुमि का निशुल्क झ्रावंटन--(।) राजस्थान काइतकारी भ्रधिनियम, 
9535 की घारा 3] के अघीन, पचायत क्षेत्र में आवास गृहों के लिये भूमि के निःशुल्क 
आवंदन के सम्बन्ध में, राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 955 के नियम 8 से 

. !7 तक के आवधान श्रावश्यक परिवततंनों के साथ लागू होंगे । 


(2) (क) पंचायत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जातियों, ग्रामीण 
देस्तकारों और भूमिहीन श्रमिकों को, जिनके पास स्वयं के मकान या 
आवासीय भू-खण्ड नहीं है तथा उन बाढ़ पीड़ितों को भी जिनके धर बह 
गये हैं अथवा झ्रावासीय भु-लण्ड के कारण भविष्य में वसने योग्य नहीं रहे 
हैं, ग्राम की आबादी में 50 वर्ग गज तक आवासोय भू-खण्ड मुफ्त आवंटित 
कर सकेगी ! 

(ख) वाढ़ पोड़ितों को अन्य स्थान पर भू-खण्ड आवंटन करने से पूर्व सम्बन्धित 
पचायत ऐसे व्यक्तियों से एक परिवचन (अण्डरटेकिंग) सहित प्रार्नानत्र 
मांग्रेगो कि अन्य स्थान/स्थानों पर भू-खण्ड झ्ावंटत कर दिए जाने की 
स्थिति में, बाढ़ में बह गए घर/भू-सण्ड मय समस्त सामान, समस्त भारों 
से मुक्त स्थिति में सम्बन्धित पंचायत में निहित होंगे । 


(3) पंचायत, प्रस्ताव हारा उसके ग्रिकार क्षेत्र की प्राबादों भ्रुमि में 4 
जिसकी व्याख्या नियम, 255 में की गई है, ग्राम सेवा सहकारी समितियों की सहकारी 
भण्डार के निर्माण हेतु 4500 वर्ग गज तक आबादी भूमि, बिता कीमत दे सकेगी । 


परन्तु, यह कि ऐसी सहकारी समिति द्वारा जिसको भम देना प्रस्तावित हे 
भव्डार का मिर्माय नहीं विया जाये तो जो भूमि इस कार्य के तिमित्त दी जा रही है, 
पंचायत में वापस निहित हो जायेगी । पु 
वि रत कि मिल जस्थान सहकारी 

किन्तु, शर्त यह है कि ऐसी सहकारी 205 उस समय राज हे 
समिति अधिनियम, 2953 के ग्रन्तर्गेत यठित वषा रजिस्टर्ड हो, जिसे कि भण्डार थे 
निर्माण के लिये सहकारी विभाग नियुक्त करे । है 

नियम-267-क. विस्थादितों और प्ूतपुर्व संतिर्कों को सुमि का श्रायदन-- 
(१) उपलब्ध कुल झाबादी भूमि में से, पंचायत !97/ के मारत पाक के कोई पा 
राजस्थान में आए विस्थावित व्यक्तियों झौर भूठपूर्व सैनिकों की, 8 हर लीवर 
भू-खण्ड नहीं है, प्राथमिकता के झ्राघार पर तथा उपनिश्म (2) में निर्धारित दरों वर 


भूमि झावंटित करेगी । 


(2) (क) विस्थापित अ्यक्तियों तथा भूतपूर्व सेनिकों से बसुल को जाने वाली 
प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में पंचायत प्रपनो सिफारिंग विकास अ्रधिकारी 
के माध्यम से कलेक्टर को भेजेगो । 


(ख) कलेक्टर या उसक्रे द्वारा प्राघिकृत कोई अन्य अधिकारी, जो उपखण्ड 
श्रधिकारी में नीचे की श्रेणी का म हो, आवश्यक जांच शोर पंचायत की 
सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्‌ ऐसे आवटियों से प्रभारित की जामे 
वाली दरें नियत करेगा और पंचायत को लिखित में झपने वितिश्चय से 
सूचित करेगा । 


(ग) किसो भी विशिष्ट पंचायत के लिये इस प्रकार नियत की गई दर पांच वर्ष 
तक प्रवृत रहेगी और तत्पश्चात्‌ नई दरे निर्धारित करने के लिये बसी हो 
प्रक्रिया का भ्रनुतरण किया जायेगा जो उपनियम (2) में बताई गई है । 


नियम-268 हस्तान्तरण सथा झावंटन प्रनुमोदनाधीन होगा-नियम 266 के 
प्रघीन समस्त हस्तान्तरण तथा नियम 267 के अधीन समस्त प्रावंटन, पुष्टि किये जाने के 
भ्रधीम होगे जैसा कि नियम 265 में विहित किया गया है । 


नियम-269. विश्लेष प्रकार को भावादो भूमि का विक्रय से भ्रपव्जन () यदि 
किसी शाबादी भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कीई विवाद है ता ऐसी भूमि पंचायत 
द्वारा नहीं बेची जायेगी भोर उसके विक्रय की कार्यवाही, ज्योंही पचायत की जानकारी 
भें यह लाया जाये कि ऐसा विदाद विद्यमात है, उस समय तकः के सिये म्पणित कर दी 
जायेगी जब तबः सक्षम स्यायालय द्वारा ऐसे वियाद पर निरय नहीं दे दिया जाये । 

(2) पंचायत निम्नलिखित विनिदिष्ट सीमाघों के भीतर न तो प्रावादी भूमि 
का विक्राय करेगी भौर न कोई पक्का निर्माण करने की भनुमति देगी .-- 


(बा) रेलवे लाईन से एक सो फीट । 
(एज) राष्ट्रीय राजमार्ग बी मध्य रेखा से एक सौ पचाप्त फोट 


(ग) राज्य के राज्य स्तरीय राजमार्ग झौर मुख्य जिला सड़कों को मध्य रेशा 
से पचहृत्तर फोट, तथा 


(प) भन्‍्य जिला सड़कों एवं प्राम सडशों को मध्य रेखा से पचास फीट । 


(3) पंचायत क्षेत्र के मीतर स्थित कृषि भूमि, वन भूमि ठथा भहृष्य बंजर भूमि 
जो आदादी भूमि नही है का विद्रय या आवंटन राजस्थान बाइतशारों अधिनिदम 955 
या रार्स्थान भू-राजस्व धधिनियम 956 मे धृघोन दताये दे नियमों दारा क्षामित 
होंगे । 

(4) राज्य सरबार द्वारा झ्रपेक्षित कोई भो शाबादो भूमि, पंचायत दारा 
निःशुल्क दो छादेगी । 
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(5) (क) राज्य सरकार, राजपत्र में विज्ञापित कर, किसी भी पंचायत से आवादी 
भूमि के विक्रय की शक्तियाँ वापस ले सकती है यदि वह सार्वजनिक ह्ति 
में ऐसा करना उचित समझे तथा उन्हें कलेक्टर को प्रदत्त कर सकती है । 


(ख) कलेक्टर इस नियम के अ्रघीन शक्तियों का प्रत्यायोजन (एचव्डबा००) 
किसी ऐसे श्रधिकारी को कर सकेगा जो पद में निरीक्षक, भू-प्रभिलेख 
अथवा विकास अधिकारी से नीचे की श्रेणी का न हो | वह अधिकारियों 
को विभिन्न पंचायत क्षेत्र के सम्बन्ध में भी शक्तियां प्रत्यायोजित कर 
सकेगा । 

(ग) राज्य सरकार राजस्थान राजपन्न में अधिसूचना द्वारा खण्ड (क) के अधीन 
प्रदत्त झ्रावादी भूमि के विक्रय की शक्तियों को, समस्त या किसी भी जिला- 
घीश से वापिस ले सकेगी । 


वियम-270. श्रपोल-- (क) नियम 265 के अधीन झ्ावादी भूमि के विक्रय या 
नियम 266 के श्रघीन ग्राबादी भूमि के अ्रतरण या नियम 268 सहपठित नियम 267 के 
अधीन, भूमि के झ्रावंटन की पुष्टि करने वाली पंचायत की मूल श्राज्ञा की अ्रपील, पंचायत 
समिति को होगी । 

(ख) पंचायत समिति की ऐसी आजा की अपील, कलेक्टर को होगी, शौर 


(ग) कलेक्टर की ऐसी झाज्ञा की अपील, क्षेत्राधिकार वाले राजस्व श्रपील 
प्राधिकारी को होगी, और जिस ग्राज्ञा की ग्रपील की जानी है उस झाज्ञा की तारीस से 
तीस दिन के भीतर की जा सकेगी । इस अवधि में आज्ञा की प्रतिलिपि श्राप्त करने मैं 
लगे समय को नहीं गिना जायेगा । 

ग्रावादी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर लेने पर भू-राजस्व प्रधितियम की ध 
9] के भ्रघोन कार्यवाही की जा सकती है किन्तु स्थानीय प्राधिकारी को भू>राजस्व प्रधि- 
नियम की घारा 95 (7) के परन्तुक के ग्रनुसार तहसीलदार को ग्रावेदन करना चाहिए । 
यदि तहसीलदार स्वयं कार्यवाही करता है तो उसे ऐमे आशय की सूचना स्थानीय अधि- 
कारी को देनी होगी--(धासीराम बमाम जेठमल 984 आार.आ्रार.डो. 524) 

27. विक्रय विलेख--(!) नियम 263 में जैसा कि विहित है, के अनुम्तार 
भुगतान कर दिये जाने तथा नियम, 265 में विहित रोति से विक्रय की पुष्टि कर दिये 
जाने और नियम, 270 के अधीन अपील, यदि कोई हो, का निपटारा हो जाने या अपील 
नहीं को गई हो तो उसके लिए निर्धारित मियाद की समाप्ति के पश्चात, नोलाम की गई 
श्राबादी भूमि के विक्रय के प्रमाण के रूप में, झनुसूची-4 में दिये गये प्ररूप में एक विल्ेस, 
नियम 278 में विहित रीति से पंचायत की झोर से निष्पादित किया जायेगा । 

-(2) पंचायत द्वारा ऐसे समस्त विलेखों का रेकार्ड, अनुसूची-5 में दिये गये प्रसूप 
संघारित, पट्टा बही में रखा जायेगा ! 


पघावादी/89 


272 पुनरोक्ष--([]) राज्य सरकार या कोई भी झधिकारी या प्राधिकारी 
जिसमे घारा 27-क के अघीन राज्य सरकार की शक्तियाँ, घारा 70 के ब्रधीन विज्ञप्ति 
द्वारा प्रत्यापोजित कर दी गई हों, स्वत: या इस सम्बन्ध में किसी के आवेदन पर नियम 
265 के अघोन पचायन या पंचायत समिति या कलेक्टर या राजस्व अपील अधिकारी 
या नियम 266 या नियम 267 या तियम 268 के ग्रधोन पारित किसी श्राज्ञां की शुद्धता, 
चघता या उचित होने के सम्बन्ध में अपने आपको संतुष्ट करने के प्रयोजन से था नियम 
270 के भधीन भ्रपील को जाने पर, सम्बद्ध ग्रभिलेख मंगवा सकेगा तथा ऐसा करते समय 
निर्देश दे सकेगा कि प्रभिनेखों के परीक्षण तक, ऐसी आज्ञा स्थगित रखी जायेगी । 


परन्तु, इस उप-नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उस समय प्रयोग नहीं किया 
जायेगा जद नियम 265 या नियम 266 या नियम 268 के भ्रधीन पारित आज्ञा की 
नियम 270 के प्रधोन को गई भ्रपील विचाराघधीन हो । 

(2) प्रभिलेसों की जांच %रने के पश्चात्‌ राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी 
भ्रयवा प्राधिकारी, यथास्थिति, पंचायत समिति, कलेक्टर या राजस्व अपील प्राधिकारी 
की प्राशा को उलट, परिवर्तित या रूपातरित कर सकेगा । 


273. कतिपय भ्राबादी भूमियों के विक्रय से हुई श्राय का उपयोग--जहां कोई 
झावादी भूमि जो पहिले राज्य सरकार के राजस्व विभाग के अधोन थो श्रौर राज्य 
सरकार को ग्राज्ञा एफ. | (डो) (36) एल.एस जी./54 दिनांक 8 फरवरी, 955 के 
अन्तर्गत या किसी प्रधिनियम या नियम के किसी प्रावधान के ग्रधोन पंचायत की 
हस्तान्तरित घर दी गई हो, का विक्रय करने पर उसमे प्राप्त प्राय सार्वजनिक निर्माण 
कार्यों में लगाई जायेगी तथा सड़कों, वांघों व छुझ्मों के सुधार श्रोर स्थायी सामुदाधिक 
परिसम्पत्तियों के निर्माण या सूघार कार्य में ली जावेगी । उसका उपयोग देतिक सामान्य 
व्यय के लिये नहीं किया जायेगा । ऐसी ग्राय में से क्रिये गये व्यय का पंचायत द्वारा 
हिसाब रखा जायेगा । 


नोट-नियम 274 से 277 तक, आवादी भूमि पर लागू न होने से नहीं दिए गए है । 
श्रनुबन्ध (ठेके) तथा विलेख 


278. पंचापत्तों द्वारा प्रनुबन्ध श्रौर उसको झ्ोर से विलेखों का निष्पादन--(॥ ) 
पचायत द्वारा या उसकी ओर से किये गये समस्त ग्ननुवन्ध, ऐसी पंचायत के नाम में किये 
गये प्रभिव्यक्त किये जावेंगे 


है ऐसे समस्त धघनुबन्ध और विलेख तथा सम्पत्ति के हस्तातरण-विसेखों का पंचायत 
को शोर में निष्पादन, सरपंच तथा उसकी अनुपस्थिति मे उप-सरपंच और पंचायत के 
एक प्रन्य पंच द्वारा जिसे प्रस्ताव द्वारा भधिकृत किया गया हो, किया जावेगा । 


(2) भावादी भूमि के विक्रय-विलेख पर हस्ताक्षर, इस प्रयोजनाय विशेष रूप से 
गठित समिति द्वारा किये जायेंगे । सम्बन्धित पंचायत, जिसके क्षेत्र में भूमि स्थित है, का 
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(5) (क) राज्य सरकार, राजपर में विज्ञापित कर, किसी भी पंचायत गे हे 
भूमि के विक्रय की शक्तियाँ वापस ले सकती है यदि वह सार्वजनाए |] 
में ऐसा करना उचित समझे तथा उन्हें कलेक्टर को प्रदत्त कर सकती ह 


(ख) कलेक्टर इस सियम के भ्रधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन (एककर 
किसी ऐसे प्रधिकारी को कर सकेगा जो पद में निरीक्षक, भू-परमिय 
प्रथवा विकास भ्रधिकारी से नीचे की श्रेणो का न हो । वह प्रविशिधि! 


को विभिन्न पंचायत क्षेत्र के सम्बन्ध में भी शक्तियाँ प्रयागोशि हरि 


सकेगा । रा 
(ग) राज्य सरकार राजस्थान राजपत्र में प्धिसूचना द्वारा सप़ हि (॥) शा पा 
प्रदत्त प्राबादी भूमि के विक्रय की शक्तियों को, समस्त या हिसी मी 
घीश से वापिस ले सकेगी । * 
री मरने पा 
लियस-270. अपील-(क) निमम 265 के भणर प्रावादी भूमि 
नियम 266 के प्रधीन भाबादी भूमि के प्रतरण या नियम 268 सहपर्टित पी हि 
अधीन, भूमि के प्राबंदन की पुष्टि करने बाली पंचायत की मूल पाता की प्रपोत, 
समिति को होगी । न्‍ 
(ख) पंचायत समिति की ऐसो प्राज्ञा की भ्रपील, कलेक्टर को होंगी, प्रो 


उक्षाधिकार वॉे परी 
(ग) कलेक्टर की ऐसी प्राज्ञा की अपील, छेश्रापिकार वा पे 


प्राधिकारी को होगी, भौर जिस प्राज्ञा वी ग्रपील की जानी है उस ्य री १ 
होस दिन के भीतर फी जा सकेगी । इस प्रवधि में आज्ञा की प्रतिलिवि # 

ि 0५7 

जस्व प्रषितिई * 

रा 8; लि । ह्व 


प्रो 2 


लगे समय फो नहीं गिना जायेगा । 


झ्रावादी भूमि पर अ्रनाधिकृत कब्जा कर लेने पर भू- कार 
9] के भ्रषोन कार्यवाही को जा सकती है किन्तु स्थानीय प्राधिवारी म लाई 
नियम को धारा 95 (7) के परस्तुक के अनुसार तहसीलदार की खाती दी 
् (पारा 7 .क करता है तो उसे ऐसे आगन हत् गबना | 


॥ 
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272. पुनरीक्षण-() राज्य सरकार या कोई भी ग्रधिकारी या प्राधिकारी 
जिसे घारा 27-क के अघीन राज्य सरकार को शक्तियाँ, घारा 70 के ग्रधीन विज्नप्ति 
द्वारा प्रत्यायोजित कर दी गई हों, स्वतः या इस सम्बन्ध में किसी के आवेदन पर नियम 
265 के अधोन पंचायत या पंचायत समिति या कलेक्टर या राजस्व अपील भप्रधिकारी 
या नियम 266 या नियम 267 या नियम 268 के ग्रधीन पारित किसी ग्ाज्ञा की शुद्धता, 
बधता या उचित होने के सम्बन्ध में अपने आपको संतुष्ट करने के प्रयोजन से या नियम 
270 के प्रधीन प्रपील को जाने पर, सम्बद्ध ग्रभिलिख मंगवा सकेगा तथा ऐसा करते समय 
निर्देश दे सकेगा कि ग्भिलेखों के परीक्षण तक, ऐेसी आज्ञा स्थगित रखी जायेगी । 


परन्तु, इस उप-नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उस समय प्रयोग नहीं किया 
जायेगा जब नियम 265 या नियम 266 या नियम 268 के प्रघीन पारित आज्ना को 
नियम 270 के प्रधीन की गई प्रपोल विचाराधीन हो । 

(2) प्रभिलेसखों की जांच करने के पश्चात्‌ राज्य सरकार या ऐसा प्रघिकारी 
भ्रयवा प्राधिकारी, यथास्थित्ति, पंचायत समिति, कलेक्टर मा राजस्य प्रपोस प्राधिकारी 
को प्राज्ञा को उलठ, परिवरतित या रूपातरित कर सकेगा । 


273. कतिपपय प्राबादों भूमियों के विक्षप से हुई भ्राय का उपयोग-जहां कोई 
भावादी भूमि जो पहिले राज्य सरकार के राजम्व विभाग के अधीन थो प्रौर राज्य 
सरकार की धाज्ञा एफ. | (डी) (36) एल.एस जी./54 दितांक [8 फरवरी, 955 के 
अम्तगेत या किसी प्रधिनियम था नियम के किसो प्रावधान के प्रघोत पयायत को 
हस्तान्तरित पर दी गई हो, शा विक्रय करने पर उससे प्राप्त प्राय सार्यजनिक निर्माण 
कार्यों में लगाई जायेगी तथा सड़कों, बाघों व बुझा के सुधार प्रोर स्थायी साथुदाधिरः 
परिसम्पत्तियों के निर्माण या सूधार कार्य मे लो जावेगी। उसका उपयोग देनिक सामास्य 
व्यप वे. लिये नहीं किया जायेगा । ऐसी प्राय में से जिये गये व्यय का परचायत द्वारा 
हिसाब रखा जायेगा । 

नोट-नियम 274 में 277 तक, श्ाबादी भूमि पर लागू न होने से नहीं दिए गए हैं । 


प्रनुबन्ध (ठेके) तथा विलेख 


278. पचायतों द्वारा प्रनुबन्ध घोर उसको घोर से विस्ेेसों का निष्याइन --() 
पचायत द्वारा या उसबी घोर से डिये गये समस्त घनुदन्ध, ऐसी पंचादत के नास हें दिदे 
शये पन्चिष्यगत किये जादेंगे 


ऐसे समस्त प्रनुदन्ष ओर दिलेख तथा सम्द्ि के हस्तावरगा-दितेखों बा दचापत 
गो धोर से निष्पादन, सरपच तथा उसजो शधनुपस्दिति में उपसरदंच ओर दबायत हे 
एक धन्य पंछ द्वारा जिसे प्रस्ताव द्वारा धभघिहत दिशा रदा हो, विदा जावेदा । 

(2) धादादी भूमि दे विह॒द-डिलेख पर हस्त्पझ्नर, हम दरों श्नाएं विशद राय में 
ग्रद्ित ममितरि द्वारा दिये छादेंदे । सम्दन्धित एचादव, डिस्जे छोद में भू म्दिल है, ब१ 


रे 


नली ५ 
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सरयंच तथा उसकी ग्रनुपस्थिति में उप-सरपंच, समिति का ग्रध्यक्ष होगा आर पचायत के 
ग्राम-सभा द्वारा निर्वाचित, दो प्न्य पंच उसके सदस्य होगे, जिनमें से एक श्रमुसुचित 
जाति/जनजाति में से होगा । ऐसी दशा में, जब कि पंचायत का सरपंच ग्रनुसूचित जाति/ 
पनुसूचित जन जाति का सदस्य हो तो अनुसूचित जाति जन जाति के एक और पंच को 
सदस्य के रूप में निर्वाचित करना झ्रावश्यक नहीं होगा । सरपंच झौर अन्य दोनों सदस्य 
पंचायत द्वारा जारी किए गए ऐसे समस्त विलेखों की पट्टा बही पर भी अपने हस्ताक्षर 
करेंगे । हु ह 

(3) सम्बन्धित पंचायत का सरपंच, प्रति वर्ष श्रप्नेल माह में होने वालो प्राम 
पंचायत की प्रथम बैठक में, गत वर्ष में जारी किये गये ऐसे समस्त विलेखों की सूची, 
ग्राम पंचायत की सूचनार्थ पढ़कर सुनायेगा । विकास अधिकारी या उसका प्रतिनिधि जों 
बंठक में उपस्थित होगा, उम तथ्यों का सत्यापन करेगा । 


आबादी भूमि पंचायत में निहित होने से उन्हें ऐसी भूमि के सम्बन्ध में नियमों 
का कड़ाई से पालन करना चाहिए । अतिक्रमण होने की दशा में तत्काल कार्यवाही की 
जानी चाहिए । नियमों की पालना न करने पर समस्त कार्यवाही, चाहे वह प्रार्यटन रे 
सम्बन्धित हो या विक्रय से, दोषपूर्ण होगी । पंचायतों द्वारा किये जाने वाले भूमि के विक्रय, 
प्रन्तरण व श्रावंटन में जाने या अनजाने, प्रुटियों व प्रनियमितताप्रों का हो जाना राम्मव 
है किन्तु नियमों व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रादेशों, निर्देशों 
व परिपत्रों के अध्ययन से ऐसी श्रुटियों से बचा जा सकता है । भुठिपूर्ं मामलों में 
उच्चाधिकारी या न्यायालय द्वारा कार्यवाही किए जाने पर पंचायत द्वारा पारित पादेश 
निरस्त कर दिए जायेंगे । फलस्वरूप क्रेता, आवंटिती या अन्तरिती को पनावश्यक पोड़ा 
व द्वानि होगी तथा प्रधिकारों के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायत मिलने पर राज्य सरकार 
प्रधिसूचना के माध्यम से ऐसे अधिकारों को वापस से सकेगी जिससे पंचायत की सास पर 
विपरीत प्रभाव पड़ेगा । 


पंचायतों द्वारा विक्रय की गई भूमि का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। रदाम्य 
ड्यूटो व रजिस्ट्रेसन के रूप में सरकार को पूरी राशि प्राप्त हो, पंचायतों को इसझा मी 
ध्यान रसना चाहिए । क्योंकि सरकार को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वा्ती 222 ह 
ग्रधिकांश भाग योजना य विकास पर व्यय होता है । व्यवस्यित प्राबादी प्रायोजग है 
सिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित, ग्रामों का सर्वेक्षण कराया जाना प्रावश्यक है विस्तु, 80 
गया है कि पंचायतें प्रायः सर्वेक्षण को झोर ध्यान नहों देती ॥ उन्हे पाहिए 20 
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रायधानों के तहत कम में कम बढें गोवा + व द्‌ 
प्रारम्भ कराने वी कार्यवाही करें ।$ ऐसा किया जाना वर्तेमात व मविध्य दोता 4 ह7 
सामगप्रद होगा । 
छा. विलृत धध्यरन हेदु राजम्दात कायदशारों, भ्ु्टावतब एद मसप पविविदश -रिवे बट घर 

-« - तामझ बुस्तर दधदणोकनोद है ३ व्रडशशइ-पशरता वरादत, जदपुर $ 


आवादी|9) 


सामान्य जानकारी के लिए पंचायत सामान्य नियमों में, आबादी भूमि वे सम्बन्ध 
में निर्धारिस कतिपय प्ररूप तथा राश्यादेशों को श्रागे उद्धरित किया जा रहा है । 
निपम 25 के प्रधोन रसे जाने वाला रजिस्टर 
(फार्म संख्या 49) 
प्रावादी भूमि के विक्रय फा रजिस्टर 
पंचायत पंचायत समिति जिला वर्ष 98 


क्र मिसल मिसल मिसल जमोन. निणेय ग्राज्ञा. विशेष 
संख्या संख्याव खोलने को का विपय का विवरण की तारीख का संक्षिप्त टिप्पणी 











चर्ष तारोख सारांश 
2 $ 4 5 6 ४५ है 
नियम 260 फे प्रधीन प्रापत्तियाँ मांयने फा रजिस्टर 
(फार्म संख्या 50) 
प्रायादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में प्रापत्तियाँ मांगने का सूचना-पत्र 
ग्राम पंचापतत-+- ++  - +>+»>>पचायत समितिलनल न्‍|॑ . क्‍न्‍न्‍-- जिना।४* >> 


संख्या दिनांक: 6 हे भथ 





आपको एसद्द्वारा सूचना दी जातो है. कि श्वीनन-- हे अत 


यहद '४* निवासी तीन ना |« “हमें नोबे बवित भूमि को 
खरीदने के लिए पयायत व! धावेदस-वन्न दिया है (भूमि बा बर्चंन | 








यदि बिसी वो उपरोक्त भूमि बे: विद्यय के सम्दन्ध में कोई प्रापत्ति हो तो इस 

(छूजना-पत्र) वी तारीख में एक महीने ने भोतर प्रस्तुन करे । 
सरबपच के हस्ताद्षर 
नियम 27 के भधोन घादादो भूमि का दिक्ष्य-विलेश 
(पनुमूदो-+) 
प्रादादों भूमि का विश्वय-विलेस (दनामा) 

ध्रावादों भूमि जो क्रेता द्वारा, नोलामी में खरोदो गई है, के विक्य-विनेस क०े 
प्र्स्प 
पं यह विन्नय-विभेख दिनाइ ०-५ +---++को, एक इार राजस्थान दाद 
प्रपिनियम 953 (शाश्स्टान धचिविश्म संस्दा2] दर 955 ) हे ऋधो न सदा दिठ दा 
रदादिव के हुई सालों गथिननन विनय पंचाइड जो उस रचिलियम को दारा है *े 
शादणानी के पनुसार एक नियम निकाय है (जिसे इसमे दिह्च्य बढांशदा है) हथा 
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दूसरों झौर धरी-०-० नल बुझा लत चलन लनदनिवासी वन अधि 
(जिम्ते इसमें आगे क्रेता कहा गया है) के बीच लिखा जाता है। 


७ 


चूंकि हनन हनिननटनन न» 

() वह भूमि जिसका विवरण इससे संलग्न झनुसूची में है तथा इससे संलरन 
मानचित्र, जिसमें उसे लाल रंग से सीमांकित किया गया है में, भधिक विस्तार से वशित 
की गई है, उक्त विक्रेता में उसके प्रयोजनाथ निहित है । 


(2) चक्त भूमि विक्रेता की भोर से (श्री ७३ *०५५५००९५+५५५५००*०के 
भूमि खरोदने के लिए प्रस्तुत आवेदन के प्रनुसरण में) दिनांक * “४ सन्‌“*““ 
को विक्रय के लिए नीलाम पर चढ़ाई गई थो और उक्त खरीददार की 5००८०“ 
की योली सबसे ऊँची होने के कारण स्वीकार को गई थी तथा विक्रेता, पचायत के प्रस्ताव 
संख्या * ** “दिनांक द्वारा तथा" डडलकललललललून्‍न-+०+_-_ के; सादेश 
संख्या ०० "जा दिनांक! ““ द्वारा पुष्टि की जा चुकी है । 


(3) उक्त नीलाम राजस्थान पंचायत सामान्य तियम, 96। जेंसे ये आज 
दिनांक तक संशोधित हैं, के नियम"““«+«०““+““के अनुसार किया गया था; और 


(4) कता ने उक्त ""_न्‍_“ ““+श० की राधि विद्वोता के नाम जमा कर दी है । 

















झ्रत: झब इस विलेख द्वारा निम्नलिखित इकरार किए जाते हैं-- 


. उक्त नीलाम द्वारा विक्री के अनुसरण में तथा“ "०/ज»7० र० जो उक्त ब्रा 
द्वारा उपरीक्त रूप में दिए हैं जिनकी प्राप्ति (विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है) के 
प्रतिफल स्वरूप यक्त विक्रेता एतद्द्वारा उक्त क्रेता को इससे संलग्न भतुमुचो में विस्तार से 
बर्शित तथा इससे सलग्त मानचित्र में, जिसमें कि वह लाल रंग में सोमांडित बतताई 
गई है, भूमि पक्त क्रंता द्वारा ऐसे उपकरों (0८४८5) तथा करों (78:5) जो उसे पर 
विधिपूर्व 5 निर्धारित या मधिरोषित किए जायें के मूगतान को शर्ते के तथा /4872 
पंचायत अधिनियम 953 तथा उसके भझपोन बनाएं गए नियमों तथा उप-विपधियों जो 
उस समय सायु हों, द्वारा अधिरापित निवन्यनों के प्रधोन रहते हुए प्रर्थ स्वामी मे रुप में 
घारण छिए जाने के लिए हस्तातरित करता है । 

एतइद्वारा इकरार जिया जाता है कि पद, विश्ता जो इसमे एव दुघ्वे प्रशुख् हुए 
उरत विहूंता के उत्तराषिकारों तवा अभिहस्तारित शामिम हैं घौर पढ, शैगा रा 
इतदूपू्े प्रयुवत्र हुमा है, में उसके उत्तराधिकारी, श्रतितिधि तैचा 2872 के 
चत हैं । अनुमूची सथा मानसित्र जो संतस्त शिए जायेगे 77 तर हे: 
, उस पंचापस के प्रस्ताव मे ८८ाजादिताक * ४7% हटके झटरगे राए कह: है 


इ किये गये । 


है, में 
क्र 





प्रादादी/93 
(समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर) 
गी . है *हफिवरस्कक *ह लडिलकननन बब्कब न अल साक्षी 2,/ल्‍न्‍ननकन कर न्‍न्‍न्‍नर ०००५ ९९० *ह ०० कनट०ह ९९ ००० 


फ्रेता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया 
प्री [5 हक हहहडेककक हहहब+*% ५+००८०४५६% *%% साक्षी 2,55ल्‍₹ है हर्किनकनन नर हब हलहनक कह कननक्‍ १०% ० 


नियम 27 के भ्रधोन प्रावादी भूमि की पट्टा घहो 
अनुसूची-5 
आबादो भूमि पट्टा बही 





मे पंचायत” “ पंचायत समिति“ ““जिला" “वर्ष 498 


प्र सिसल पंचायत को प्राज्ञा स. विक्रय-विलेश ध्यक्षि जिसने सरपंच हिप्पणी 
संस्था तारीख ओर उच्च की प्रतिलिपि विक्रय-विलेख के 


अ्रधिकारी, यदि कोई पर हस्ताक्षर हस्ताक्षर 
हो, की प्राज्ञा की किए 
संख्या तथा तारीख 
या मल 22255.. 22: 2023 आ -3 अ जज 2-82 0 > जल मर अ हम लक दे 2 लश्कर 
2 |. 4 ०! 6 7 


अध्याय--5 
रास्ते, सुखाचार व सीमा विवाद 


4. रास्तों व सुखाचार सम्बन्धी विवाद का निपटारा-ग्रामोणा क्षेत्र के मिवाप्तियों 
की मुख्य धन्चा खेती होने से कॉश्तकारों को इंसे व्यवसेय के रूप में प्रपनाना चाहिये 
किन्तु टूटती हुई सामाजिक व्यवस्था, संयुक्त .परिवार प्रणाली का विधटन, भूमि पर 
श्राबादी के बढ़ते भार, भूमि के उत्तराधिकार, विक्रय या भ्न्य कारणों से विभाजन ने 
कृषि को अनाधिक बना दिया है । बैत्ते भी भारितोय कृषि का भाग्य वर्षा पर निर्भर हो 
से का्ंतकार इस घन्धे पर सर्वथा निर्भरें नहीं रह पांती । सामाजिक मूल्यों में निरम्त॑ः 
हो रहे परिवतंत भी उसे मजदूर कर रहे हैं कि वह भ्रन्य घन्धे अपना कर उदर पूर्ति वे 
संधिन जुटावे । है *अ 
कपि कं संम्पीदित करने के लिए लेत तक पहुँचने, हें बेल, बैलगाड़ी प्रादि 
लाने व ले जाने, उपज को खेलियान व घर तक पहुंचाने के लिए रोस्तीं की आवश्यकता 


उत्पन्न किये हैं, जिनका समाक्तन प्रावश्यक है । खेती के लिए रास्ता मुख्य साधन हाने से हि 
राजस्थान काश्तकारी अ्रधिनियम में ऐसे विवादों के निपटाने को शक्तियां तहसीलदार 
को दी गई हैं, जिससे वह संक्षिप्त जांच कर विवादों का तिप्टारा कर सके हे यह 
शक्तियां तहसीलदार के ताय-साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को भी दी गई हैं. जिसमे वे 
रो पटारा कर सकें। राजस्थान काश्तकारी प्रधिनियम की घारा 
25। में रास्तों व अन्य सुखाचार से सम्बन्धित विवादों के निस्तारण के सम्बन्ध में डिये 
गये प्रावधान इस प्रकार हैं :-- 


धारा 25! ; रास्ते तथा भ्रन्य निजी चुवाचार (25९४ ०॥(५) के 0423 
() उस दशा में जब कोई भूमिघारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार या श्रर 3 पु 
या अधिकार का उपभोग कर रहा हो, अपने उक्त उपभोग में बिना उसको सहमति दे, 


विधि निर्धारित प्रणाली से भिन्न तरीके से; पीड़ित किया जाये, तहसीलदार उक्त ली 
पीड़ित भूमिधारी के प्रावेदन पर तथा उक्त उपभोग एवं बाघा के 2208 पक 
जांच करने के पश्चात बाघा को हटाये जाने की या बन्द किये जाने की झौर 8 तर थत 
भृमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने की ग्राज्ञा दे सकेगा, चाहे उक्त ितारिया 
उपभोग किये जाने के विरुद्ध तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई प्रधिकार स्यापित् 


जाये । 


रास्ते, सुखाचार व सीमा विवाद/95 


>... (2) इस धारा के अन्तगत पारित कोई आज्ञा, किसी व्यवित को ऐसे श्रधिकार 
7 संखाचार को स्थापित करने से इन्कार नही करेगी जिसके लिए वह सक्षम सिविल 
प्रायालय में नियमित रीति से वाद प्रस्तुत कर सकेया । 


' ब्यास्या 

उबत घारा में प्रयुक्त भाषा अपने भ्राप में स्पष्ट है कि इस घारा के अधीन केवल 
ऐसे ब्यवित को सहायता मिल सकती है जो जोतधारक या काश्तकार हो तथा वह परम्परा 
रूप में रास्ता था अन्य सुखाचार के अधिकारों का प्रयोग कर रहा हो भ्रौर उसके ऐसे 
प्रघिकारों के प्रयोग में उसकी सहमति के बिना व्यवघान उत्पन्न कर दिया गया हो 
कानूनी तोर पर तैयार किये गये ग्धिकार अभिलेख में श्रभिलिखित तथा किसी कानून 
हारा स्पप्ट रूप से मान्य रास्ते के अधिकार; सुखाचार या अन्य अधिकार से सम्बन्धित 
मामले इस धारा की परिधि में नही आते, उनसे सम्बन्धित अधिकारों के लिए काश्तकारी 
ग्रधिनियम की सगत घारा के भ्रघोन तथा अन्य सक्षम सिविल न्यायालम में घोषणा का वाद 
प्रस्तुत करना होगा । इस धारा के अधीन झाने वाले मामले काश्तकार विशेष को रूढ़ि, 
परम्परा या सुखाचार के रूप में व्यक्तिगत अधिकार प्रदत्त करते हैं। सावंजनिक रास्ते 
या सार्वजनिक रूप से उपयोग किए जाने वाली युख सुविधाप्नों के सम्बन्ध में इस घारा 
के भ्रघीव पनुतोष प्राप्त नहों किया जा सकता । 


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सम्बन्ध, मोटे तौर पर काश्तकार के काश्त- 

कारी अंधिंकार तथा इस अधिनियम में वर्णित भ्रन्य अधिकारों की सुरक्षो से है। यह्‌ 

धारा काश्तकार के कृषि कार्य के निमित्त उपलब्ध पारम्परिक अधिकार व सुखाचार 

सम्बन्धी प्रावधान करती है । ऐसे अधिकार वे सुखाचार स्पष्ट तौर पर रेकाई में झ्रभि- 

लिखित नहीं होते किन्तु, सम्बन्धित काश्तकार जोत के सुविधापूर्वक उपभोग के लिए 

परम्परागत रूप से ऐसी सुविधाम्ों का लम्बे समय से उपभोग करता है । ऐसे सुखाचार 

कालान्तर मे प्रधिकार मे बदल जाते है । किसी व्यवित द्वारा ऐसे सुखाचार या रास्ते के 

उपभोग में वाधा उत्पन्न की गई है तो ऐसे उपभोग को प्रमाणित कर देने पर उसे इस 

घारा के अधीन व्यवघान को हटवाने के लिए प्रार्थना करने का अधिकार होगा । 
02%» 
हि इस धारा के भ्रघीन कार्यवाही के लिए निवेदन किए जाने से पूर्व जोतघारक को, 
यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि :-- विश 

वह ऐसा घजनुतोप प्राप्त करने का.पात्रू है | ३१% ॥ है, के 

। ४ - “2. + वह ऐसे प्रधिकार व सुखाचार का उपभोग कर रहा है ।, ! तप“ 

' 3. छमके ऐसे अधिकारों के उपभोग में उसकी सहमति के -बिना व्यवधान 

5: 27. उत्पन्न किया गया है। :*+ ०७ फ «६ ४६ +० «६ + न्‍ 
. 4. ऐसा दरयबंधोन किसी कानूनों प्रावधानों के भनुसार नहीं किया गया 

पीड़ित जोतघारी द्वारा भावेदन करने पर तहसीलदार मां ग्राम पंचायत, जंसी 

भी थिति है, के द्वारा सक्षिप्त जो चकर < व्यवंघान को हटाने, राकने या ट्रर करने के झादेश 


५ 


>- पंचायत को आवेदत कर सकता है। सार्वजनिक रूप 


ह 


96/पंचायत॑ एवं भूमि व्यवस्था 


दिये जावेंगे तथा भावेदक को ऐसे प्रधिकार व सुखाचार वापस उपलब्ध कराए जायेंगे। 
इस धारा के प्रघोन को जाने वाली कार्यवाही संक्षिप्त होने से तहसोलदार या गम 
पंचायत के आदेश से पीड़ित व्यक्ति को सक्षम न्यायालय में ऐसे झदेश के विरद्ध श्रपी 
स्वत्व 4 ध्धिकारों के सम्बन्ध में भप्रिम कार्यवाही करने में कोई रोक नहीं होगी । 


राजस्थान काश्तकारी भ्रधिनियम की घारा 25] के श्रधीन आदेश देने के अधि- 
कार तहसीलदार में निहित हैं, किन्तु राज्य सरकार ने भ्रधिसूचना दिनांक 7698! 
से इस धारा को उप-घारा (3) में वशित श्रधिकारों में से केवल रास्तों के विवाद 
निस्तारण संबंधी तहसीलदार के अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिये । तत्पश्चातू एक अत्य 
अधिसूचना, दिनांक 25 सितम्बर, 982 से, पूर्व प्रधितूचना को निरस्त कर तहसीलदार 
वे ग्राम पंचायत दोनों को घारा 25] में वर्णित समस्त प्रधिकार देते हुए, प्रक्रिय का 
निर्धारण किया गया । इस धारा के अधीन प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हैठु निर्धारित 
प्रक्रिया के भ्रनुस्तार समस्त प्रावेदन पत्रों को तहसीलदार, इस हैतु रखे जाने वाले रजिस्टर 
में दर्ज करवाकर सम्बन्धित पंचायतों को निस्तारण हेतु भेजेगा । सम्बन्धित पंचायत, 
प्रकरण का नित्तारण इसको प्राप्ति के 45 दिन में करेगो । इस भवधि में उप्तका निस्तारण 
नहीं करने पर उसको भ्रधिकारिता समाप्त हो जायेगी तथा ऐसे मामले तहसीलदार 
को वापस भिजवा दिए जावेंगे । 45 दित की निर्धारित अवधि में निर्णय नहीं किए गए 
मामले यदि पंचायत द्वारा तहसोलदार को कापस नहीं मिजवाये जावें तो तहसीलदार उन्हें 
पंचायत से मंगवाने के लिए प्रधिकृत है । ग्राम पंचायत द्वारा वापस मिजवाये ग्रएं मा 
तहसोलदार द्वारा मंगवाए गये मामलों का निस्तारण तहसीलदार द्वारा उनकी प्राप्ति कै 
30 दिन की अवधि में किया जावेगा। ग्राम पचायत द्वारा प्रारित अदिश के विरद्ध 
अपील, जिला कलेक्टर को की जा सकेगी 


इस धारा को कार्यवाही संक्षिप्त है। इसके अधीन पारित आदिशों सें काशतकार 
या जोतधारक को अस्थाई अनुतोष प्राप्त होता है। ऐसे आदेशों से पक्षकारों के अधिकार 
प्रभावित नहीं होते । अधिकारों को घोषणा के सम्बन्ध में सक्षम न्यागालय में दावा 
पेश किया जा सकता है! सार्वजनिक सुविधा या सार्वजनिक रास्ते के उपभोग सम्बन्धी 
अधिकार के मामलों में इस धारा के श्रघीन आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा पतन 
यह धारा केवल निजी सुखाचार या रास्ते के उपभोग के निजो ग्रधिकारों के होते 
प्रावधान करती है। ऐसे झधिकार व सुखाचार स्पष्ट तौर पर अभिलिधिंत नहीं हो 
यदि काश्तकार अ्रपनी जोत के सुविधापूर्वक उपभोग के लिए परम्परागत र्प से 8 
सुविधा का सम्बे समय से प्रयोग करता श्रा रहा है तो उसके ऐसे उपयोग एवं सुाचा 
में उसकी सहमत्ति के बिना व्यव्घान नहीं किया जा सकता । व्यवधात उतक् करने 
व्यक्ति के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति अनुतोष श्राप्त करने के लिए सम्बन्धित तहसीलदार 
से उपभोग में भाते वाले दास्ती या 
अन्य सुखाचार को वाबत इस घाय के अन्तर्गत अनुत्तोष प्राप्त नहीं किया जा सका । 
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आदादी छषेत्र में स्थित सावजनिक रास्तों के सम्बन्ध में पंचायर्ते, राजस्थान 
पंचायत प्रधिनियम के प्रावधानों के प्रनुसार व्यवस्था कर सकती हैं । इस संदर्भ में पंचायत 
अधिनियम वी घारा 24 [7) मे प्रावधान किया हुप्रा है कि पंचायतों के लिए निर्धारित 
बलव्यों के प्रलादा पंचायत ऐसे प्रन्य कर्तव्यों एवं कृत्यों का पालन करेगी जो उसे उस 
समय प्रभावों किसी प्रन्य कानून के द्वारा सौंपे गये हों । इसो त्तरह वह प्रावधान पंचायत 
प्रधिनियम की धारा 26 में, जो कि पंचायतों को प्रशासनिक शक्तियों से सम्बन्धित हैं, 
के सण्ड (2) ये (3) में किया गया है। इस घारा के खण्ड (2) के भनुसार ग्रा्त 
पंचायत किमी भवन के स्वामी या प्रधिमोगी से करिश्तो आम रास्ते प्रथवा नाली पर से 
भ्िष्रमण हटाने वी भ्रपेष्ा कर सकतो है त्तथा खण्ड (3) के प्रनुसार ग्राम पंचायतों को 
हिसी सार्धजनिक मार्ग, पुलिया या पुन को प्रासपास के खेतों को कम से कम नुकसान 
पहुँचाते हुए चौड़ा करने, सोलने, बढ़ा करने या उनमें अन्यया सुधार करने के भ्रधिकार 
दिये गये हैं। इन प्रावधानों को क्रियान्विति में पंचायतों को जुर्माना करने की शक्तियाँ, 
पार! 27 में दो गई हैं। सा्वंजनिक मार्गों या सुखाचारों के सम्बन्ध में पचायत, सामान्य 
नियम की भनुसूची तृमीय के मद "सावेजनिक निर्माण कार्य” में भी ऐसे कार्यों का उल्लेस 
दिया गया है । इस तरह उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि सावंजनिक मार्गों के सम्बन्ध 
में पचायतें, राजम्पघान पंचायत अधिनियम के अधोन कार्यवाही कर सकती हैं। निजी 
सुखाचार व रास्तों के सम्बन्ध में पदायत भ्रघिनियम के भ्धीन कार्यवाही न होकर, 
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 25] के अधघोन की जावेगी । ग्राम पंचायतों 
को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को उपरोक्त धारा के भधीन ऐसे भ्रधिकारों का 
प्रयोग करने के लिए राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 25 सितम्बर, !982 से 
अधिकृत किया गया है। पचायतें इस प्रकार दी गई शक्तियों का प्रयोग पंचायत प्रधि- 
तिथम वी धारा 27(7) के प्रनुसरण में कर सकती हैं । 
ग्राम पंचायतों को दिये गये उपरोक्त अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्धारित 
प्रक्रिया के भनुसार, निजी रास्तों एवं सुखाचार से सम्बन्धित विवाद के प्रार्थना-पत्र का 
निर्णय, उसकी प्राप्ति के 45 दिन में कर देना चाहिये। इस झवधि को समाप्ति के 
पश्चात्‌ पंचायत द्वारा किया गया निर्णय वध नहीं माना जावेगा-- (भगव नराम बनाम 
ग्राम पंचायत खरवाना 988 ग्रार.आर.डी. 28) । किसी खातेदार के रास्ते के उपभोग 
के प्रधिकार में किए गए ध्यवधान को हटाने का ग्राम पंचायत को भ्रधिकार है । इस मामले 
में तहसीलदार को उसके श्रधिकारों से वंचित करते हुए राजस्व विभाग की अधिसूचना 
दिनांक ]7 जून, 96 द्वारा ग्राम परचायतों को रास्ते सम्बन्धित विवादों के निस्तारण 
हेतु दिये गये श्रधिकारों ' को उच्च न्यायालय ने वेघ माना है--(मोहनलाल बनाम मर 
]987 भ्रार.ग्रार.डी 403) । काश्तकार द्वारा इस घारा के प्रधीन किसी अन्य काश्तकार 
के खेत में होकर भपने खेत पर जाने सम्बन्धी अनुतोप की प्रार्थना की जा सकती है। 
सार्वेजनिक मार्ग जिसे भू-प्रवन्ध विभाग द्वारा तैयार किए गए रेकाडं में दिखलाया गया है 
का उपभोग किया जा रहा हो, के सम्बन्ध में किसी जोत विशेष के स्वामी को इस धारा के 
अधीन अनुतोप नहीं दिया जा सकता--(श्रीराम वनाम ग्राम पंचायत हमीरवास 975 
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आर. प्रार, डी. 40) ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश में जिन खेतों के बोच से रास्ते 
का प्रधिकार चाह गया है उनके ख. नें. अंकित त॒ करना, झादेश को गेर कानूनी नहीं कर 
देता । संग्रत तथ्यों का उल्लेख, मौके पर दैग्ार किए गए नवशे-तथा जिनके सेत में रास्ता 
था उसका उल्लेख़, तथा-पक्षकारों के नाम होने,से, ग्राम प्रंचायत द्वारा पारित आदेश को 
सही माना गया--(सुरजाराम बन[म हरदेवराम 976 आर, आर. डी. 590) एक ग्राम 
पंचायत स्लै अन्य ग्राम पंचायत: को प्रकरण अ्न्तरित करने के आवेदन पर छोम़ प्रमाण 
पाए जाने की दशा में का्यवाहों कर अन्तरित किया जा सकता है--(धन्नाराम बनाम 
कृम्माराम 98] झार. भार. ड़ी. 456) काश्तकारी अधिनियम की घारा 25] के अधीन 
आने वाले विवाद का निर्णय भू-राजस्व अधिनियम की धार 9] के अप्लीन नहीं किया 
जा सकता. क्योकि द्वोनों श्रधिनियम तथा विवादों की प्रकृति भिन्न भिन्न हैं:--(975 
आर.ओआर.डी. 406) । इस धारा के तहत की जाने वाली कार्यवाही संक्षिप्त होने से ऐसे 
विवादों का, निपटारा शीघ्र ही किया जाना चाहिये। ग्रथ[ सम्भव स्थानीय ज़ांच,भी की 
जानी न्नाहिये । ऐसी जांच दोनों पक्षों के सामने की जानी ज्लित होगी॥ सौके का नवशा 
तथा गवाहों के बयान दर्ज़ .कस्ते हुए “मौके की रिप्लोर्ट्र तैयार की-- जानी -चाहिमे। मौके 
के निरीक्षण की सूचना मिलने के पश्चात्‌ पक्षकारों के, अम्नपस्थित :रहुते पर परत्य अप्स्थित 
प्रतिष्ठित व्यक्तिभो के सामने-ऐसी जांच पूरी की जाःसकती है। . ; - 5 5७ ०४, 
- « 2, सीसा विवाद कू निपद्ारा->राजस्प्रात्ञ पंचायत, अधितियम [953 के प्ध्याय 
3 में पंच्नाग्रतों की ग्क्तियां, कर्तदय, छृत्य तथा ,प्रशासन्‌ सम्बन्धी प्रावक्षान-किये गये हैं। 
प्रधिनियम्त की घारा 24 (7)- से यह व्यवस्था है कि पंचायत, ऐसे प्रन्य कर्तव्यों तथा 
झत्यों का पाल करेगी जो उसे तत्सम्य प्रभावी किसी अन्य कानुन के हार सोते गये.है ! 
इस धार! के अनुसरण में राजस्थान भू-यूजत्व झधितियम, 956 का धांस 28 क्के 
परस्तुक में वर्णित, सीमा विवाद से- सम्बन्धित मामलों का निस्तारण करने के प्रधिकार 
ग्रामन्‍पंचायतों को दिये गये हैं (. _, - -- - «६ नन्‍नन्‍- 
धारा 728 सोमा विवाद--सीमाप्रों से सम्बन्धित सीमा विवाद भू-मभिलेस, 
अधिकारी दाग धारा 8! में तिर्घारित रोति से निर्णात किये जायेंगे। 
, . परत; सैत्तों की सीमाम्रों से सम्बन्धित विवाद, के उतर सॉमनों्म मदद 
तहसौलदार को पह्दुत किए जायेगे भौर उसके दवा निपटाए जायेंगे, जहां ऐहो समा 
के बारे में कोई विवाद नहीं है। कित्तु स्पष्ट सोमा विल्ले के प्रभाव़े में ऐसा. ड्िदाद उठ 
को सम्भावना है | ...,. «०.,, . ._. ह, 053: « जा केक ४ 
दि याहया , .... . ७ -: निट्टि 
जा: री दो ,प्रेणी, के मामले वि्हिंत 
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- & इईस-धारा में.सीमः विवाद व सीमा.ज्ञान सम्बन्धी दो / के मर ता 
हैं। मूत्र धारा में सोमा को स्थिति से सम्दन्घित विवाद हे मामला की निपटा 8 
प्रावधान किया गया है. से भधिकार भू-प्रभिवेश्व भ्रषिकारों में.२निहित दे जी था 
झधितियम्‌ की घारा 4. में वणित संक्षिप्त जाँच. की प्रद्मिया भपनाकर हक ४ 
निस्व[रण, करेया | इस घाय के मु्त प्रावधानों के पनुसार छीमा के प्रत्तित्त व रत 
 'घत विवाद सोजूद है जबर्ि मारा के प्र॒ल्तुक -कै. प्रचुमाद, गीसा के. सुरम 


रास्ते, घुसाचार व सीमा विवाद/9! 


धास्तविक विवाद मौजूद नहीं होता किन्तु, सोमा चिद्ठों के श्रभाव में पड़ीसी काइतकारं 
में कभी भी ऐसा विवाद उत्पन्त हो सकता है। मविष्य में उत्पन्त हीने वाले सम्भाविः 
विवाद को संक्षिप्त जाँच द्वारा निपटाने को इष्टि से यह प्रावधान किया गया है। किसी 
भी काश्तकार था जोतधा रक को अआणंक्रा ही सकती है कि राजस्व प्रभिलेख में उसके 
नाम पर प्रंक्षित भूमि के किसी भाग पर किसो अन्य व्यक्ति मे जो कि पड़ौसी काइतकार 
है, बढ्जा कर लिया है। उसकी ऐसी भ्राशका निमू ल हो सकतो है, किन्तु भ्रपनो भूमि 
के हर इंच से लगाव हाने के कारण कोई भी काश्तकार अपनी भूमि पर किसो अन्य 
को काविज नहीं होने देगा । गलतफहमी यथा मौके पर सेतों के बीच स्पष्ट सोमा चिह्र 
नहीं होने के कारण ऐसी ग्राशंक्रा हो जाते की दंशा में उसका निराकरण तुरन्त हो जान 
च।हिये श्रन्यथा ऐसा विवाद उम्र रूप धारण बार सकता है जिससे पडो्तियों में मुकदमे 
बाजी की स्थिति उत्पन्न हो सकेती है | पंचायतं, जन प्रतिनिधियों की स्थानीय सस्था हैं 
के कारण उन्हे वास्तविरता को जानकारों होता है । जब दा पक्षा के बोच या दानों पक्ष 
को या उस ध्यक्ति को जिसे भपनी भूमि पर प्रन्य व्यक्ति द्वारा कजा कर लने को प्राशक 
हो उसे|उन्हे ऐसो शक्वा निवारण हेतु श्रावेदन करने का अश्रधिक्रार है। ऐस समावित्त 
विवादों के निराकरण हेतु सीमा ज्ञाद कशने के भ्रधिकार तहसीलदार का दिये गये हैं 
यहा यह स्पष्ट रूप से जात लेना चाहिये कि घारा 28 के मूल प्रावधाना के प्रनुसार 
विवाद के निस्तारण की शक्तिया भू-अमिलेख भ्रघिकारी को हैं जबकि परन्तुक में वणित् 
शक्तियाँ तहसालदार फो है । परस्तुक मे तहसोलदार को दी गई तथा उगके द्वारा प्रयोग 
की जा रही शक्तियाँ निश्चित सोमा व समयावधि के लिए राज्य सरकार की प्रधिमूचन 
सल्या प. 5(24) राज/ग्रुप-4/80/35 दिनाक 4 सितम्बर, 982 से तहसोलदार क॑ साथ 
सांथ ग्राम पचायतों को भी दी गई हैं । 


उक्त स्‍्रपिमूचना द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के भनुसार तहसीलदार, इस निममित्त 
प्राप्त भ्रावेदन पन्नों को इस हेतु रखे गए रजिस्टर मे दर्ज करवाएगा । इसके पश्चात्‌ इन 
आ्रावेदन पत्रों को सम्बन्पित ग्राम पंचायत को निपटारे के लिए मिजवाएगा | ग्राम पचायत, 
त्तहसोलदार द्वारा मिजवाए गए तथा सीधे प्राप्त हुए भावेदन पत्रों वा 45 दिन निरतारण 
फरेगी । यदि ग्राम पचायत भावेदन पत्र का उसकी प्राप्ति दे; 45 दिन में निपटारा करने 
में विफल रहती है तो उसबी प्रधिवारिता नही रहेगी तथा शेष रहे आवेदन पत्र सम्बन्धित 
तहसोलदार का वापस भिजवा दिए जायेगे । यदि पवायत पावेदन पत्रों का वापस नद्दी 
जजतो है तो तहसोलदार को उन्हे वापस मंगवा कर निपटाने की शक्ति होगी । ग्राम प॑घा- 
यन द्वारा निणित मामले की परोत्त सम्बन्धित कलेक्टर को की जा सर्ेगो। प्रयरिसूचना 
हि 9-]-83 से अपोल सुनने के प्रधिष्र सम्बन्धित उपसण्ड झ्धिकारियों वा दिए 
गए है । 


__._ सोमा ज्ञान हे संदर्भ मे राजस्व अभिनेख व नक्शा महत्वपूर्द दस्तावेज हैं। पपमि- 
सेस मे घनुझार सेत को सोमा कहा है दा सके वे अनुसार कहा होनी चाहिए रथा 
वास्तव में मौरे पर बहां स्थित है, इन दिन्दुओं को सोमा विवाद हे प्रमंग में देता जाना 


00/पंचायत एवं भूमि व्यवस्था 


भ्रावश्यक होगा | सीमा की व।स्तविक जानकारी - राजस्व अभिलेख तथा नवशे से हो 
सकेगी जो भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सर्वेक्षण व अभिलेख तैयारी कार्यवाही के दौरान तैयार 
किये जाते हैं। भू-प्रबन्ध कार्यवाहियां समाप्त होने के पश्चात्‌ ऐसे नक्शे तथा ग्रभिलेख 
पटवारी को दे दिये जाने पर वह कानूनी आदेशों व सक्षम न्यायालय के झादेशों तथा भूमि 
के अन्तरण, विक्रय आदि के आधार पर रिकार्ड को आदिनांक करता है। सीमा विवाद 
के निस्तारण व सीमा ज्ञान के प्रसंग में पटवारी द्वारा संघारित नवशा महत्वपूर्ण है । 

झावेदन पत्र प्राप्त होने पर यथासंमव दोनों पक्षों के सामने नक्शे के अनुरूप मौके 
की जांच व जानकारी को जानो चाहिये । सर्वप्रथम मौके पर उपलब्ध पुराने सीमा चित्लों 
को तलाशकर उनके आधार पर विवाद का निस्तारण किया जाना चाहिए। यदि पुराने 
चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हों दो राजस्व श्रभिलिख तथा नक्शे में दर्शायी गई स्थिति 
व सोमा के अनुसार खेत को नापकर भ्रावेदक को उसके खेत की सीमा का ज्ञान कराना 
चाहिये । 

पंचायतों को दिए गए भ्रधिकारों के सम्बन्ध में स्थिति बहुत स्पष्ट है। णहाँ 
सीमा की स्थिति या स्थान के सम्बन्ध में विवाद है उन मामलों में, ग्राम पंचायत की 
अधिकारिता नहीं होगी। पंचायत ऐसे मामलों में जहाँ सीमा के सम्बन्ध में कोई विवाद 
नहीं हो परन्तु समुचित सीमा चिह्नों के अभाव में ऐसा विवाद उत्पन्न होने की सम्भावना 
हो, विवाद का निस्तारण कर सकती हैं। आवेदन पत्रों का निस्तारण करने से पूर्व 
पंचायतों को श्रपनी पश्रधिकारिता के बारे में समाधान कर लेना चाहिए । 


भाग-2 


नियम 


राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनाथ भूमि 
का आवंटन) नियम, 970 


राजस्थान भू-राजस्व प्रधितियम )956 (राजस्थान प्रधिनियम ]5 सन्‌ 956) 
भो धारा 26 को उपधारा (2) के खण्ड (धथाा) सपठित धारा 0 द्वारा प्रदत्त 
भधिकारों दा प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्तांकित तिगम बनाती है, 
प्रपतू-- ह 


हद ० आम आई &2] 
. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ--(]) ये नियम राजस्थान भू-राजस्त 
(एप प्रयाजनाथं भूमि का प्रावदन) नियम, 970 कहलायेंगे ५ 7 | 
)(2) छलका विस्तार सम्पूर्े राज्य में होगा किन्तु राज्य सरकार राजपत्र में 
प्रधिमूदित कर ढिसी भी क्षेत्र को इन नियमों के लागू होने से निममु क्त कर सकती है : 
(3) ये राजपन्न में इनके प्रकाशन को तारोष से प्रभावशील होंगे । 
2. इन नियमों में जद तब पिपय प्रथवा प्रसंग द्वारा प्रन्यथा कपेक्षित न हो-- 
(7) "प्रधिननिषण' से तात्पये राजस्थान भू-राजस्व भ्रधिनियम, )936 (प्रधि- 
नियम सम्या ]5 सन्‌ 956) से है । 32 
(५) “सलाएशगर समिति” से सएपये इस नियमों केः नियम 3 के भ्र्धीन गठित 
डिश १।॥ ९ 


2/कृपि प्रयोजनार्थ भूमि का झ्रावंटन नियम, 4970 


7(#-्ख) "मुमिहोन कृषक से तात्पर्य राजस्थान का ऐसा निवासी जो सद्भावी 
कृपक या कृषि श्रमिक हैं भोर भूमि को स्वयं जोतता है या जोतेगा, और उसके जीविको- 
पा्जन का मुख्य साधन कृषि, कृषि से सम्बन्धित या क्ृषि-जन्य व्यवसाय हो तथा ऐसा 
व्यक्ति राजस्थान राज्य में कही भी कोई कृषि जोत धारण नहीं करता हो या उसके द्वारा 
घारित और उसे झावंटित भूमि को सम्मिलित करने से नियम 2 के अधीन निर्धारित 
न्यूनतम क्षेत्रफल से कम हो-- हु पल पी ए 
परन्तु, निम्नांकित वर्ग के व्यक्ति “भूमिहीन कृपक' की श्रेणी में नहीं माने जायेंगे, 
पर्थात्‌-- ५ 2008 ० रा 
(क) राज्य सरकार या वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठानों या फर्मो, का 
कर्मचारी या उसकी पत्नि और उस पर आ्ाश्चित बच्चे, लेकिन आकस्मिक या देनिक 
मजदूरी पर लगे हुए व्यक्ति इस हेतु कर्मचारी नहीं समझे जायेगे । | 

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसने अपने द्वारा. घारित या आवंदित सम्पूर्ण जोत्‌ या उसके 
किसी भाग को विक्रय या हस्तान्तरित कर, न्यूचतम निर्धारित क्षेत्रफल से कम धारण कर 
रहा हो । अर ः 2 उप की, 

(४) “पंचायत” से तात्पर्य राजस्थान पंचायत अधिनियम, 953 (श्रधिनियम 
संख्या 2। सन्‌ 953) के भ्रघीन स्थापित पंचायत से, है । * है 

(२) “पंचायत समिति” से ताल्वये, राजस्तात पंचायत समिति तथा जिला 
परिषद्‌ अधिनियम, 959 (अधिनियम, संख्या 37 सन्‌ (959) के प्रधीन अथवा गठित 


की जाने वाली पंचायत समिति, से है। 

(भ) धारा“ से तात्पयें श्रधिनियम की घारा से है... हे 

(शा) “छोटी पट्टी! से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा किसी जिले या जिले के भाग 
के लिये निर्घारित न्यूनतम क्षेत्रफल के ]|25 व भाग, से छोटा क्षेत्र 2( राजस्थान 60 
कारी अधिनियम !955, की अधिनियम 3) की बार 80 (क) सपठित, काइतकारी 
(राजकीय) नियमों के नियम 66 के संलरत अनुसूची में व्शित, से है । 

(शत) “क्राश्तकारी श्िनियम्‌ से तात्पयें * राजस्थान काशतकारी श्रधिनियम, 


955 (अधिनियम संख्या 3, ]955), सैहै। ., « है दे 
4 विस्तार नियमों राजस्थान_ उपनिवेशन अश्रधिनियम, 
3, नियमों, का बेस्तार--ईन निः द्वारा हल | 
954 (अधिनियम संख्या *27 सन्‌ !954) की घारा 2 के खण्ड (2) के भधीन उप - 
के रूप में घोषित क्षीत्रों को छोड़कर ओर राजस्थान काइतकारी झधिनियम, 
का "परी 5 के परन्‍्वुक में तथा धारा 5-क में अथवा उनके प्रधोन जारी की 
[सबूत पंल्म एक ८७०) राजस्व/युप-4[6। (44 जी. एस. झार. ॥, दिनांक है _प्रश्नेल 
- भर 3 अल लकी 
983 दा आर 4, 980 द्वारा सटेष्डडे "क्षेत्रफल” के स्थान पर प्रतिस्थात्रित । 
2. जी. एस. भार- 02 * 


डृषि प्रयोजनाथ भूमि का श्रावंटन नियम, 970|3 
ई किसी प्रधिसूचना में दर्शायी गई भूमियों को छोड़कर प्रन्य क्षेत्रों में कृषि प्रयोजनायं 
परक्रारी पडत भूमियों का आवंटन विनियमित होगा । 

4. इस नियमों के भ्रधीन ग्रावंटन के लिये झ्नुपलब्ध मुमि--इत नियमों के 
प्रधीन निम्नलिखित श्रेणी को भूमियाँ, कृषि प्रयोजनाथ ग्रावंटन के लिए उपलब्ध नही 
होंगी, अथत््‌-- 

(3) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 को घारा 6 में वशित 
भूमियाँ । 

(४) वायुयानों की उतराई स्थल के रूप में सी मांकित भूमियाँ 


(॥#) राजस्थान वन प्रधितियम 953 (अधिनियम संख्या 3 सन्‌ 953) 
को धारा 8 के प्रधोन संघटित ग्राम्य वनों के लिए भारक्षित भूमियाँ । 


(५) किसी ग्राम की झ्रावादी के साथ सगे हुये प्रथवा समीप, छोटे बाड़े या 
एलियानो के लिये प्रारक्षित भूमियाँ । 


3(५) प्रूसियों जो - 


(क) पांच लास या इससे प्रधिक की जनसंख्या वाले नगर के पोच मोल के 
ध्यास में, 


(गा) दो लाख या इसमे प्रधिक किन्तु, पचि लाश से कम जनमस्या वाते किसी 
पालिया बरदे थे; दो मील के व्याम में, 


(स) एड लाख या इसरो अपिगः विम्तु, दो साख ते कम जनसच्या बाते दिसी 
बास्ये मे; एफ मोल वे. ध्यास में, 


(ध) किसी भी धन्य नगरपालिदा बी सीमा मे, 

(४) बिद्तो रेलवे वो हृददन्दी से एड सो गण, या 

(थ) शिसों राशपथ भधदा पश्शों थाकररोट सहृइ दे मध्य मेंदोतों ओर 
पषास गज भी टूरी गे भीतर की भूमियाँ, 

_ (४) राजस्थान $ भू-राजस्य (लव क्षेत्र प्राबंटन) विप्रम, 962 के प्रधान, 

सवण छषों केः रूप मे घोषित मूमियाँ, धदवा 
पक (*म) भूमि छावंटन दे: दिम्टी विशेष नियमों दे भधोत, भावदत हेतु धारतक्षिक 
भमया। 


- 4/कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम, 970 


- राजस्थान काश्तकारो ग्रधिनियम को घारा 6 (॥) में व्शित भूमि में 
खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते । इस मिद्धान्त के अनुसार तालाब तल या पेटे की भूमि 
पर काबिज हो जाते या यदा कदा काश्त कर लेने के ग्राघार पर वादी को काश्तकार या 
खातेदार नहीं माना जा सकता--(सरकार वनाम जीवा 988 आर. झार. डी. 4) 

- गैर मुमकिन तलाई भूमि का श्रावंटन नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी भूमि 
इस नियम के अनुसार आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं है । ऐसी भूमि को किस्म परिवर्तन 
भी नहीं की जा सकती । उपखण्ड भ्रधिकारों केवल उसी भूमि को किस्म परिवतेन कर 
सकता है जो राजस्व रेकार्ड में गर मुमकिन दर्ज हो तथा नियम 4 के अन्तर्गत वर्णित 
श्रेणों में नहों आतो हो--(रामप्रताप बनाम जगन्‍ताथ झ्ार, आर, डी. 585) 

- नगर पालिका या नगर-सुधार न्यास क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि का झावंटन 
नहीं किया जा सकता किन्तु ऐसा कोई नियम नहीं है या इस नियम से यह तात्पय॑ नहीं 
है कि यदि नगर पालिका या नगर सुधार न्यास द्वारा ्नापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया जावे 
तो भूमि का आवंटन हो सकेगा। यह स्पष्ट है कि नियमों में जो भूमि श्रावंटन के लिए 
उपलब्ध नहीं है उसका आवंटन नहीं किया जा सकता-- (भागा वनाम राजस्थान सरकार 
988 श्रार. आर. डी. 308) 

- काश्तकारों अधिनियम को घारा 53 (]) के प्रयोजनाथथ न्यूनतम क्षेत्रफल 
पांच एकड़ तथा सिंचित भूमि होने पर 25 एकड़ होगा । 

5. सिवायचक पड़त भूमियों को सूची तैयार फरना - (!) तहसोलदार प्रतिवष, 
30 सितम्बर तक सरकारी पड़त भूमियों, सिंचित एवं भ्रस्िचित दोनों को ग्रामवार सूची, 
प्ररूप-] में तैयार करेगा ग्रोर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारों को प्रस्तुत करेगा जो पचायन, 
पंचायत समिति एवं तहसील कार्यालय में निरोक्षणार्य उपलब्ध रहेगी । 


(2) इस सूची को एक प्रति जिला वन भ्रधिकारी को भेजी हे प कि, गिने 
जिलों में कोई भूमि राजस्थान वन भ्रधिनियम, 953 (राजस्ष्यान अधिनियम, रे 3 सब्‌ 
953) की घारा 20 के झन्तगंत सुरक्षित वन घोषित की गई ही या कथित प्रधिनियम 
को घारा 29 के अन्तगंत भारक्षित वन या उसके लिए कोई अधिसूचना इस आशय * 5 
जारी कर दी गई हो, जिसमें किसी भूमि को उस जिले में सुरक्षित वन रखने हा रे निर्णय 
हो । .मण्डल बन अधिकारी इसकी प्राप्ति से 45 दिन को प्रवधि में अपनी टिप्पणी 
भेजेगा । 

व्याख्या 


- राजकोय सिवायचक भूमि जो अतिक्रमी के कब्जे में है यह प्रावंटन 
उपलब्ध मानो जावेगी किन्तु ऐसा आवंटन झादेश पारित किये जाते से पूर्व भरत 
द्वारा नियमन के लिए भ्रस्तुत प्रार्यना पत्र पर झादेश दिया जाना भावश्यक है-- 
बनाम महेश 988 भार. झार. डी. 302 तया यर्धमान वनाम सरवार 987 धार: ना 
डी. पेज 54) 


के तिए 
तहमी 
[ सुम्दा ६2.॥ 
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6. झपवर्जन तथा झारक्षण--[) नियम 5 के श्रघोन तैयार की गई पड़त 
भूमियों को सूचो में से उपखण्ड ग्रधिक्रारी नियम 4 में वर्णित श्रणणियों को भूमियां १(तथा 
अन्य भूमि जो सुरक्षित या प्रारक्षित बन का भाग हो, या वे भूमियां जिनके बारे में 
राजस्थान वन झधिनियम, ॥953 ( अधिनियम सख्या ।3 सन्‌ 953 ) की 
घारा 4 के ग्रधीन प्रधियूचना जारी हो गई हो, प्रपवर्जित कर देगा श्र यह देखेगा कि 
क्या सूचो में झंकित कोई पड़त भूमि, अधिनियम की घारा 92 के अधीन या अन्यथा 
चरागाहों के विस्तार के नि्मित्त ग्रारक्षित श्रथवा गाव को ग्राबादी के विस्तार के लिए 
अथवा किसी भ्रन्य सार्वजनिक प्रयोजनाथ अपेक्षित है और यदि ऐसा है तो वह सलाहकार 
समिति के परामर्श से उक्त प्रयोजन के लिए पड़त भूमियों में से उपयुक्त क्षेत्र भारक्षित 
कर देगा $ 

(2) (क) उपखण्ड अधिकारी, सलाहकार समिति की राय सहित, इस प्रकार 
ग्रारक्षित रखी जाने वाली भूमियो की सूची, उन समस्त भूमियों को उपदर्शित करते हुए 
जो राज्य सरकार की स्वीकृति से अस्थायी रूप से आरवटित की जा सकती है, कलेक्टर 
को प्रेंपित करेगा । 


(ख) जहां उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रस्तावों का कलेबटर अनुमोदन नही 
करे तो ऐसी भूमिया जा पृथक नहीं रखो जाये, इन नियमो के श्रधीन झावटन हेतु उपलब्ध 
होंगी । 

(ग) उपखण्ड भ्रधिकारी यह भो देखेगा कि गांव में शिक्षण संस्थाश्रों के लिए 
पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ओर यह भी कि १(पाठशाला के छात्रों हेतु खेल के मैदान तथा 
अन्य किसी भी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पर्याप्त भूमि छोड़ दी गई है) । 


3(3) अनुसूचित जाति झौर श्रनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि जो 
राजस्थान काश्तकारी क्‍्मधिनियम, 955 को घारा 75 के भन्तर्गत राज्य सरकार में 
निहित हो गई है, इन नियमों के प्रावधानानुसार क्रमश: अनुसूचित जाति व अनुसचित 
जनजाति के सदस्यों को ही भ्रावंटित की जावेगी । ३8 


7. झावंटन के लिये श्रावेदन-पत्र भ्रामन्त्रित करते हुए उद्घोषरपा जारी करना-- 
(क) निमम 6 में यथा उपदर्शित कार्यवाहो करने के पश्चात्‌, उपखण्ड अधिकारी ४(भूमि- 
हीन कृषकों से) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि झावंटन हेतु आवेदन-पत्र आमन्त्रित करते हुए 
प्रधिनियम की घारा 6व में दो गई रीति से प्ररूप-2 में एक उद्घोषणा जारी करेगा । 


. प्रधिसूचना सख्या एफ. 6 राजस्व|ग्रुप-4/75 जी. एस. पार. 86 (9) दिनाक 23.7.85 द्वारा 
जोड़े गये । 
2. जी. एस, भार. 23 दिनाक 7 5.76 द्वारा घन्त्र: स्थावित । 


3. राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का प्रावंटन ( सशोधव ) नियम. 979 दिनाक 
3. 2.79 द्वारा जोड़ा यया । 


4. जो. एस. धार 88 दिनांक 7..83 द्वारा प्रतिस्थापित १ 


6/कृषि प्रयाजनार्थ भूमि का भावंटन नियम, 970 


(ख) उद्धोषणा में आवंटन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए पद्धह दिन 
को कालावधि, जो उद्घोपणा के चिपकाने को तारोख से गिनी जायेगी, दी ,जावेगी । 

परन्तु उपस्ण्ड श्रधिकारी इस हेतु बुलाई गई श्रावंटन सलाहकार समिति कौ 
बैठक के श्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी, समय भूमि भ्रावंटन हेतु आवेदन-पत्र विचार 
स्वीकार कर सकता है। 

परन्तु, यह भी कि यदि राज्य सरकार जनहित में उचित समर तो उद्घोषणा 


के लिए निर्धारित अवधि में, जो कि आवंटन हेतु आ्रावेदन-पत्र आमन्त्रित किए जाने के 
लिए निर्धारित की हुई, किसी क्षेत्र के लिए, कमी कर सात दिवस तक कर सकतो है। 


8. श्रावंटन के लिए भ्रावेदन-पत्र का प्ररूप--(।) आवंटन के लिये आवेदन-पत्र 
प्ररूप-3 में प्रस्तुत किया जायेगा । 


(2) आवंटन के लिये श्रावेदन-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, !908 (908 का 
केन्द्रीय प्रधिनियम संख्या 5) के अ्घोन वाद-पश्न के रूप में सत्यापित किया जायेगा । ' 


(3) आवंटन के लिये प्रावेदन-पत्र उपखण्ड भ्रधिकारी को व्यक्तिगत रुप में 
प्रस्तुत किया जा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है । 

9. भ्रावेदन पत्रों फा रजिस्टर--उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक आवेदन कट 
उसकी प्राप्ति का दिनांक तथा समय अभिलिखित करेगा झौर समस्त झावेदन पत्रों को, 
प्रावेदन पत्रों के रजिस्टर प्ररूप-4 में, प्राप्ति की प्रविष्टि करायेगा । हे 

0. उपख़ण्ड भ्रधिकारी द्वारा जांच--उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक आवेदन नि 
अंकित प्रविष्टियों को वापिक रजिस्टर अ्रथवा प्रन्य तहसील अभिलेख रा हि मर 
प्रविष्टियों से सत्यापित करवायेगा और प्रावेदक की पात्रता तथा ग्रन्य मामलों के वारे में, 
ऐसी जांच करेगा, जो उचित समभे | न पं 

7. प्रावंदन के लिए पात्रत्ता तथा प्रायमिकतायें-- (4) भूमि, केवल ४8 
अधिनियम में यथा परिभाषित किसी भूमिहीन व्यक्ति को और जिस सोमा तक वह ४ 
हीन है, उस सीमा तक झावंटित की जायेगी । 

२( 2८» १८) ; झ्े 

कु तो वह 3 
(2) यदि, विशिष्ट भूखण्ड के लिए केवल एक हो झावेदक हो तो वह 
आवंटित कर दिया जायेगा । ञ्तो 
व धिक भझावे  त 
(3) यदि, एक ही भूखण्ड की अपेक्षा करने वाले एक से अ| आदि 
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की घारा 0] (4) में निर्धारित ति (4) है 
अनुसार उसे/उन्हें ग्रावंटित किया जायेगा, किन्तु उक्त अधिनियम की घारा । 


. राजस्थान राजपत्र भाग क्‍४-ग दिनांक 28..76 से प्रारम्म से ही विलोपित । 


कृषि प्रयोजनाथे भूमि का भावंटन नियम, 9 70/7 


जनुसार एक हो श्रेणी के प्रावेदकों के बोच परस्पर प्राथमिकता निम्नलिखित क्रम में 
हीगौ--- 

हे (क) युद्ध में मारे गये संव सशस्त्र सेना के सदस्य का विधिक उत्तराधिकारो 
ग्रयवा निर्योग्य सैनिक, या ? (एकीकृत ग्रामीण विकास योजना से लाभान्वित ब्यक्ति) । 

१(क-क) (भृमिहोन कृपक) जो उपखण्ड प्रधिकारों द्वारा बन्धनमुक्त कराया 
गया सागडी प्रमाशित हो, है हे 

(खत) प्रनुसूचित जाति प्रथवरा भ्रनुसूचित जतजाति का सदस्य जी भूमिहीन 
ध्यक्ति हो, 

(ग) बेरोजगार भूमिहीन कंपि स्नातक, 

(घ) कृषि श्रमिक जो 4(भूमिहीन कृषक हो) | | हे 

(ड) प्रनायुक्त १(0३०४-००एणांडढ०घ८4) भूतपूर्व सैनिक जो सेना से पांच वर्ष 
तह किसी स्तर की सेवा के बाद मुक्त किया गया हो, 

(च) भन्य १(भूमिहीन कृपक) जो कम झ्राय वाले हों, ऐसे व्यक्तियों को प्राष- 
मिकता दी जायेगी, 

(छ) सशस्त्र सेना १(या सोमा सुरक्षा बल) का पवायुक्त सैनिक जिसने 5 वर्ष 
से कम सेवा न की हो। ५(परन्तु राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी निर्धारित कर 
सकती है, सिर्फ जिन्हें ही राज्य के किसो भो विनिदिष्ट क्षेत्र में श्रावटन किया जा 
सकेगा) । 

व्याख्या 

- काश्तकारी प्रधिनियम की घारा 42 के उपबन्धों के उल्लधन में झनु सूचित जाति 
के सदस्य से क्रय की गई भूमि का विक्रय निरस्त किया गया । ऐसे क्रय व निरस्तीकरण के 
भाघार पर आवंटन में प्राथमिकता नही दी जा सकती (984 श्रार, आर. डो, 358) 

- इन नियमों के तहत भूमिहीन व्यक्तियों को ही मूसि झ्ावंटित की जा सकती 
है। भूमिहोद की परिभाषा, राजस्थान काश्तकारी भ्रधिनियम की धारा 5(26) में दी 
हुई है। ग्रावंदिती के खाते मे दर्ज भूमि को आधार माना जाना चाहिये ! उसके खाते की 
भूमि में सयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों का कितना हिस्सा है, इस पर विचार किया 
जाना चाहिए--(भवानों शंकर बनाम कृष्णलाल 988 श्रार. झार. डी. 48) राजस्थान 
काइतकारी प्रधिनियम के प्रनुतार भ्रनुसूचित जाति द जनजाति की भूमि किसी सवर्ण को 
अन्तरित नहीं की जा सकतो । ऐसा होने पर घारा 75 के प्रघोन कृतता व विक्रेता दोनों 
को बेदखल कर मूमि सरकार में निहित होगी और ऐसी निहित भूम्रि के श्रावंटन में 
भ्नुसूचित जाति व जनजाति को प्रायमिकता मिलेगो । 


अिलननक»>-+न्ज+नजन दे क क 

4. जो एस भार, 24 दिनांक 6.6.8॥ द्वारा प्रतिस्यावित 

2. जोएस.प्रार. 258 (53) दिनांक 4.3.76 द्वारा प्रन्त: स्थापित । 
3, जी.एस.प्रार, ]5 दिनांक .6.75 द्वारा भन्तः स्थापित । 

4. जो एस.घार. 88 दिनांक 7..83 द्वारा प्रतिस्थापित । 


6/कृषि प्रयाजनार्थ भूमि का झ्ावंटन नियम, 970 


(ख) उद्घोषणा में आवटन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए पद्धह दिन 
को कालावधि, जो उद्धोषणा के चिपकाने को तारीख प्ले गिनी जायेगी, दी,जावेगी। 


परन्तु उपखण्ड श्रधिकारी इस हेतु बुलाई गई झ्रावंटन सलाहकार समिति को 
बैठक के प्रारम्भ होने से पूर्व किसी भी, समय भूमि आवंटन हेतु आवेदन-पत्र विचाराय 
स्वीकार कर सकता है । 


परन्तु, यह भी कि यदि राज्य सरकार जनहित में उचित समर तो उद्‌धोषणा 
के लिए निर्धारित अवधि में, जो कि आवंटन हेतु श्रावेदन-पत्र आमन्ध्रित किए जाने के 
लिए निर्धारित की हुई, किसी क्षेत्र के लिए, कमी कर सात दिवस तक कर सकती है । 


8. झ्रावंदन के लिए श्रावेदन-पत्र का प्ररूप--() आवंटन के लिये आवेदन-पत्र 
प्ररूप-3 में प्रस्तुत किया जायेगा । * 


(2) आवंटन के लिये प्रावेदन-पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता, 08 (908 का 
केन्द्रीय ्रधिनियम संख्या 5) के भ्रघोन वाद-पश्न के रूप में सत्यापित किया जायेगा । 


(3) आवंटन के लिये भ्रावेदन-पत्र उपखण्ड श्रधिकारी को व्यक्तिगत झुप में 
प्रस्तुत किया जा सकता है या पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है । 

9. भ्रावेदन पत्नों का रजिस्टर--उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक 00082 हर 
उसकी प्राप्ति का दिनांक तथा समय अ्रभिलिखित करेगा झौर समस्त प्रावेदर पत्री क+ 
श्रावेदन पन्नों के रजिस्टर प्ररूप-4 में, प्राप्ति की प्रविष्टि करायेगा । हे 

0. उपछण्ड श्रधिकारी द्वारा जांच-उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक ओर न 
अंकित प्रविष्टियों को वापिक रजिस्टर अ्रथवा अन्य तहसोल अभिलेख मे बारे मं 
प्रविष्ठियों से सत्यापित करवायेगा और आवेदक की पात्रता तथा अन्य मामलों के 
ऐसी जांच करेगा, जो उचित समझे । हे वि 

रे ः श्र मे ः हर कीईतकीरं 

], श्रावंटन के लिए पात्रता तथा प्राथमिकतायें-- (। भूमि, केवल बह भू 
अधिनियम में यथा परिभाषित किसी भूमिहीन व्यक्ति को और जिस सोमा तर्क वह 
हीन है, उस सीमा तक आवंटित की जायेगी । 

7( ८ २ २९) ध 

(2) यदि, विशिष्ट भूखण्ड के लिए केवल एक ही आवेदक 
भ्ावंदित कर दिया जायेगा। 

धिक प्रा्वेदर् होगी 

(3) यदि, एक ही भूखण्ड की अपेक्षा करने वाले एक से अधिक मिकृता् 


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 0 (4) में निर्धारित बता (४) डर 
अ्रनुसार उसे/उन्हें प्रावंदित किया जायेगा, किन्तु उक्त प्रधिनियम की धर 


प्रारम्भ से दी विश्ोषित । 


हो तो वह मे 


ह720 2 222 
]. राजस्पान राजपत्र माग ४-म दिनांक 28-.76 से प्रा 
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जनुसार एक हो श्रेणी के आ्रवेदकों के बोच परस्पर प्रायमिकता निम्नलिखित क्रम में 
ट्रीगी-- 

है (क) युद्ध में मारे गये संघ सशस्त्र सेना के सदस्य का विधिक उत्तराधिकारों 
प्रथवा निर्योग्य सेनिक, या ? (एकीकृत ग्रामोरा विकास योजना से लाभान्वित व्यक्ति) । 

४(क-क) (भूमिहोन कृपक) जो उपलछण्ड अधिकारी द्वारा बन्धनपुक्त कराया 
गया सागड़ी प्रमाणित हो, हे 

(ख]) ग्रनुसूचित जाति प्रथवा प्रनुसूचित जनजाति का सदस्य जो भूमिहीन 
व्यक्ति हो, 

(ग) बेरोजगार भूमिहीन कंपि स्नातक, 

(घ) कृषि श्रमिक जो 4(भूमिहीन कृषक हो) | ५ ५ ५" 

(ड-) प्रनायुक्त ?()३०-0०एण्मांड्झघ०7०6) भूतपूर्व सैनिक जो सेना से पांच वर्ष 
तझ किसो स्तर की सेवा के बाद मुक्त किया गया हो, 

(च) भ्रन्य १(भूमिहोन झृषक) जो कम झाय वाले हों, ऐसे व्यक्तियों को प्राथ- 
मिकता दी जायेगी, 

(छ) सशस्त्र सेना ४(या सोमा सुरक्षा बल) का ग्रनायुक्त संनिक जिसने 5 वर्ष 
से कम सेवा न की हो। (परन्तु राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी निर्धारित कर 
सकती है, प्ि्फ जिन्हें हो राज्य के किसो भो विनिदिष्ट क्षेत्र में प्रावंटन किया जा 
सकेगा) । 

व्याख्या 

- काश्तकारो प्रधिनियम की घारा 42 के उपबन्धों के उल्लघन में श्रनुधु चित जाति 
के सदस्य से क्रय की गई भूमि का विक्रम निरस्त किया गया । ऐसे क्रय व निरस्तीकरण के 
आधार पर आवंटन में प्राथमिकता नही दी जा सकती (984 आर, झार, डी, 358 ) 

- इन नियमों के तहत भूमिहीन व्यक्तियों को ही मूमि ध्रावंदित की जा सकती 
है । भूमिहोन की परिभाषा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की घारा 5(26) में दी 
हुई है । झावंदिती के खाते मे दर्ज भूमि को आधार माना जाना चाहिये । उसके खाते की 
भूमि में सयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों का कितना हिस्सा है, इस पर विचार किया 
जाना चाहिए--(भवानों शंकर बनाम कृष्णलाल 988 झ्ार. भार. ढी. 48) राजस्थान 
काइतकारी भधिनियम के भनुसार भनुसूचित जाति व जनजाति की भूमि किसी सवर्ण को 
अन्तरित नहीं की जा सकतो । ऐसा होने पर घारा 75 के अघोन क्रेता व विक्रेता दोनों 
को वेदखल कर भूमि सरकार में निहित होगो और ऐसी निहित भूमि के झावंटन में 
भनुसूचित जाति व जनजाति को प्राथमिकता मिलेगी । 





]. जी एस पार, 24 दिनांक 6.6.8] द्वारा प्रतिस्थापित । 

2. जीएस.घार. 258 (53) दिदाकः 4.3.76 द्वारा प्न्तः स्थापित । 
3, जी.एस.प्रार. ।5 दिनांह .6.75 द्वारा धन्तः स्थापित । 

4. जी एस धार. 88 दिनांक 7..83 द्वारा प्रतिस्थापित ॥ 
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६2. झावंटन की सान्ना--आवंटन की जाने वाली भूमि की मात्रा !0 एकड़ से 
अधिक नहीं होगी, किन्तु शर्त यह हाथो कि क्रिस्तो भो दशा में, इन नियमों के श्रघीन 
झ्रावंटन किया जाने वाला क्षेत्र तथा झावटिती द्वारा पहले से घारित क्षेत्र ग्रथवा उसके 
काल्पनिक हिस्से सहित, यदि भूमि संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारां धारित हो, !0 
एकड़ से अधिक नहीं होगी । नियम (3) (क) के अधीन आने वाले मामलों को छोड़कर 
किसी अ्वयस्क के पक्ष में कोई भी आवंटन नहीं किया जायेगा । यथा संभव, आवंटन की 
जाने वाली भूमि 5 एकड़ से कम नहीं होगी यदि ऐसी भूमि प्स्चिचित है, - 

परन्तु, (3) भूतपूर्व बीकानेर खण्ड, बाड़मेर जिला, सिवाना तहसील के प्रतिरिक्त 
3(तहसील शेरगढ़, फलौदी मौर ओसियां के 40 ग्राम जो जोधपुर जिले के हैं भर अनु- 
सूची- में श्रकित हैं, के अलावा) झोर जँसलनेर जिले के बारामी क्षेत्र में जो सिंचाई 
परियोजना में नहीं बाते हैं, अधिकतम क्षेत्र जो इन नियमों के अन्तर्गत श्रावंदन किया 
जावेगा वह 75 बीघा से भ्रधिक नहीं होगा । 

(४) इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ, एक बीघा भूमि को 5|8 एकड़ के बराबर 
माना जायेगा ) 

2 स्पष्टीकरए--इस नियम के प्रयोजनार्थ एक एकड़ सिंचित भूमि को, दो एकड़ 
अ्सिचित भूमि के बराबर समझा जावेगा ।] 

व्याख्या 


--इन नियमों के श्रधीन श्रावंटन की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई है । नियम 
2 के श्रन्त्गंत सामान्य आवेदकों को भूमि ग्रा्टटित किए जाने का श्रावधान है, जित्ती 
उच्चतम सीमा 0 एकड़ है, किन्तु यह भी उपवन्धित है कि जहां तक संभव हो, # एक 
से कम भूमि का आवंटन नहीं किया जावेगा। ऐसे झ्ावंटन गैर खातेदारी अधिकारों के 
अधीन होंगे । नियम 9 के श्रधीन, छोटी पट्टी व टुकड़ों के, किये जाने वाले झ्रावेटन 
खातेदारो भ्राधार पर किए जावेंगे, जबकि अतिक्रमण के मामले, नियम 20 के प्रादपार्ना 
के प्रनुसरण में नियमित किए जायेंगे । नियमन को स्पष्टतया झ्रावंटन मानते हुए ऐसे 
आवशदितियों पर वे सभी शर्ते व निर्बन्धन लागू किए गये हैं जो कि एक सामान्य प्रावंटिती 
पर लागू होंगे । 

--भूमि की कमी के कारण आवंटन की न्यूनतम सीमा 5 एकड़ की सामास्यतया 
झनुपालना नहीं हो पाती, फलस्वरूप क्‍भ्पसण्डों का वर्मा होने के साथ-्साय आंटी 
को धाथिक इकाई उपलब्ध नहीं होने से, उसके वास भूमि होते हुए भी, वह प्रूमिहीन 
कृषक ही रह जाता है। झावंटिती को कृषि जन्य झन्य उद्योगों के विकास वी सार मा 
ध्यान देना चाहिये । नियम [2 व 20 में आवंटन/नियमन की सीमा के झन्तर को समा 


» . जी.एस.प्रार. 30 दिनांक 22..72 द्वारा भम्तः स्थावित 4 
2. जो.एस.भार. 56 दिनाँझ् 2 7.7व द्वारा जोड़ा यया । 
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किया जाना उचित होगा । नियम 2 में श्रावंटन की मात्रा [0 एकड़ तथा क्षत्रफल में 
] एबड को 5|8 बीघा के समान बतलावार स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, जबकि नियम 
20 में भ्रंकित बोघा के बारे में ऐसा कुछ स्पष्ट नही किया गया है कि निर्धारित बीघा 
विस मापमान बी जरीब का है, तथा ऐसे बीघा व एकड़ का झापसी भ्नुपात कया है । 
जिन क्षंत्रों मे सर्वेक्षण, 65 फीट मापमान की जरोब से हु है उन क्षेत्रों में इन नियमों 
के प्रमग में विशेष भ्रन्तर नही पडेगा, किन्तु 32 फोट या झन्य मापमान की णजरीब से 
मापित क्षेत्र में यह भन्तर बहुत ग्रधिक हो जावेगा । 

3. शभ्रावंटन सलाहुकार समिति के परामश्श से किया जावेगा--() समस्त 
आ्रावटन उपसण्ट प्रधिकारो द्वारा निम्नोक्षित सदस्यों से गठित सलाहकार समिति के 
परामर्श से किये जायेंगे, 


(3). राजस्थान विधान समा का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी भूमि 

स्थित है, 

(0). क्षेत्राधिवगर वाली पंचायत समिति का प्रधान, 

(॥) क्षेत्राधिकार वाली पंचायत का सरपच, 

(४). क्षेत्राघिकार वाली पचायत समिति का विकास भ्रधिकारी, 

(४) क्षेत्राधिकार वाली तहसील का तहसीलदार (>< 2८ २)! 

(भं) प्रचायत समिति द्वारा उसके सदस्यों में से नामांकित ऐसा व्यक्ति जो 

प्रनुसुचित जाति या भ्रनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, (भ्रौर)! 

( भा) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति जिसका मनोनयन ऐसे क्षेत्र विशेष 

के लिये जनहित में श्रावश्यक समझा जावे । 

2(परन्तु, बन्धक मुक्त सागड़ी जो भूमिहीन कृषक है, के भू-प्रावंटन हेतु भ्राप्त 
प्रावेदन-पन्न॒ पर उपखण्ड श्रधिकारी भ्रावश्यक जांच कर, जैसा कि बहू उचित समभे, 
सलाहकार समिति की राय के बिना झ्रावंटन कर सकता है।) 

3(2) उपखण्ड प्रधिकारी, भू-आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों को बैठक 
की तिधि, समय व स्थान की सूचना कम से कम एक सप्ताह के नोटिस द्वारा देगा । 
सूचता के साथ कथित बैठक में झावंटन के लिए प्रस्तावित पड़त भूमि को सूची संलग्न 
होगी । सूची में प्ररूप-] के स्तम्भ ] से 6 त्तक में अपेक्षित विवरण अंकित होंगे । 

(3) बंठक की तारीख की सूचना, सम्मन की तामील के लिये, राजस्थान 
राजस्व न्यायालय नियमावलो भाग-। में निर्धारित रीति से, की जायेगी, परन्तु, यदि 
तामील, सम्मन तामील कराने वाले के जरिये संभव न हो तो सूचना, पोस्टल सर्टिफिकेट 
के श्रधीन या पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी । 


. जी. एस. धार. 9 दिनांक 7.6.76 द्वारा संशोधित/प्रन्तःस्थादित । 
2. जी एस. शघार. 53 दिनांक 5.,76 द्वारा जोड़ा सया$ 
4. जी. एस. झार. 23 दिनांक 7.5.76 द्वारा प्रतिस्यापित । 


0[क्ववि प्रयोजनार्थ भूमि का झावंटन नियम, 970 


(3-क) बैठक की कार्यवाही के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा । 
2(परन्तु, यदि सलाहकार समिति की बैठक, कोरम के भ्रभाव में स्थग्रित की गई 
हो वो स्थग्रित वंठक के लिये कोरम, दो सदस्यों का होगा ।) 


१ (4) भू-आवंटन उसी ग्राम में किया जायेगा, जहां प्रस्तावित भूमि स्थित है। 


उपखण्ड अधिकारी तथा सलाहकार समिति के सदस्य झ्ावंटन हेतु प्रत्येक ऐसे 
ग्राम का दौरा करेंगे। सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भू-प्रावंटन को बैठक का समय, तिथि 
व स्थान की सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जायेगी । सम्बन्धित ग्राम पंचायत को 
सूचना के साथ राजकीय पड़त भूमि जिसका बैठक में झ्रावंटन किया जाना है, की सूची 
संलग्न की जावेगी तथा इसमें प्ररूप-। के स्तम्भ | से 6 तक में अपेक्षित विवरण ग्ंकित 
होंगे । 

2(परन्तु यह कि सार्वबनिक हित में राज्य सरकार यदि ऐसा किया जाना 
आवश्यक समझे तो यह निर्देश दे सकेगी कि आवंटन के लिए होने वाली बैठक पंचायत 
मुख्यालय पर झ्रायोजित की जा सकेगी जिसमें झ्रावंटन के लिये प्रस्तावित भूमि स्थित है।) 


(5) सलाहकार समित्ति की बैठक की कार्यवाही के वृत, बैठक समाप्ति से पूर्व 
लिखे जायेंगे तथा उपखण्ड अधिकारी व सलाहकार समिति के प्रत्येक उपस्थित सदस्य 
द्वारा हस्ताक्षरित्त किये जावेंगे । 


4(6) श्रावंटन सलाहकार समिति के परामर्श से किया जायेगा। समिति के 
सदस्यों में मतभेद होने की भ्रवस्था में विसम्मति करने वाले सदस्य की राय अंकित को 
जायेगी । यदि, उपश्वण्ड अधिकारो, समिति की राय से असहमत हो, या समिति के सदस्यों 
में मतभेद हो तो मामला भ्रन्तिम भ्रादेशार्थ कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा । 


4. श्रावंटन की शर्तें--() इन नियमों के अधीन भूमि का आवंटन 0 वर्षों के 

परचात्‌ अन्ततः खातेदारी श्रधिकार प्रदत्त किये जाने के झ्रधिकार के साथ, गैर खातेदारी 

' पर किया जायेगा, बशर्ते कि श्रावंटिती इस अवधि में, जब तक खातेदारी अधिकार नहीं 
दे दिये जायें, ग्रावंटन की शर्तों व निबन्धनों का पालन करे । झावंटिती, काश्तकारी अधि- 
निभ्रम के श्रधीन, गैर खातेदार आसामी के समस्त अ्रधिकारों एवं दायित्वों के अधीन 


होगा । 
परन्तु, शर्ते यह भी है कि आवटिती, जिसको भूमि 43] दिसम्बर, रे तक] 
आवंटित की गई है वे भी उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पुर्व ही खातेदारी श्धिकार 
जी. एस. प्रार. 23 दिनाक 7.5.76 द्वारा प्रतिस्थापित । 

अधिसूचना सं० एफ. 6 (25) राजस्व/ग्रुप-4/दिनांक 8.4.8 द्वारा जोड़ा गया ! 


राजघ्व भाग 4 (ग) । दिनाँक .0.78 द्वारा जोड़ा गया । पक 
अधिसूचता क्रमांक प. 6 (8) राज. ग्रुप-4/75 दिनांक 24.6.87 द्वांरा विलोधित 3 


ही के 


कर 


हो 7 का 7 
कृषि प्रयोजनाथें भूमि का ध्रावंटन निया शणीए 


ई 9. उिब>* 


जलन: 
प्राप्त करने को सक्षम होगे, बगर्ते कि उनके द्वारा उस भूमि के राजस्व का 23 भु्नी, शेष 
अवधि के प्रत्येक वर्ष का जमा करा दिया जावे । 


7(परन्तु, यह भी कि भूमि का प्रावंटन 0 वर्ष की प्रवधि से पूर्व किसी भी स्तर 
पर कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जा सकेगा, यदि उस भूमि को सार्वजनिक भ्रयोजन हेतु 
आवश्यकता हो । 


परन्तु, यह भ्ौर भी कि ऐसे व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिये ऐसा 
प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश पारित नही किया जायेगा । 


(2) भूमि पर लगान, स्वीकृत लगान दर से झथवा यदि भावेदित भूमि का 
निर्धारण किया हुम्ना नही है तो प्रावटित भूमि के लिये ग्राम मे निम्ततम श्रेणी की 
बारानी भूमि की दर से भोर ग्राम को चाही या नहरी सिचित भूमियों के लिये ययाध्यिति 
चाही या नहरी दर से आवंटन के प्रयम वर्ष से लगान सदेय होगा । 


(3) घावटिती को आवटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50१ भाग को 
भौर शेप क्षेत्र को दूसरे वर्ष मे काश्त करना होगा । 


परन्तु, तहसीलदार द्वारा यह भवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी यदि प्रकास्प- 
मिक बारणों से जिन पर भावटिती का कोई निमन्त्रण नहीं होने के कारण निर्धारित 
प्रवधि में भूमि जोतने में प्रसमर्थ रहा हो । 

(4) उपणण्ड प्रधिषारी द्वारा, *(या नियम 2॥ द्वारा निरमित नियमों के 
प्रधीन) तहसीलदार द्वारा किये गये, किसी भी झ्ावंटन को या तो स्वप्रेरणा से या छिसी 
स्यक्ति के धावेदन पर रह करने वी कलेबटर वो शवित होगो । 


यदि, प्रावटन कपट ([78०४) या दुग्यंप्रदर्शन (१487ए7६3८४५७४०४) द्वारा प्राप्य 
किया गया ही, या नियमो के: विरद्ध विया गया हो अथवा/यईि प्रावटितों न ग्रावटल को 
शर्तों मे मे बिसी भो शर्ते बात भग किया हो $ 

पएरातु, बिसी ध्यक्ति पर प्रतिवुल प्रभाव शलने दासा ऐसा बोर्द भो आदेश तने 
स्यक्ति का सुनवाई का धदसर दिये बिना पारित नहों रिया जायेगा । 


(5) आवटित भूमि पर विद्यमान बु भो तथा स्थायी निर्माणों, ददि कोर्ट ही, का 
मूल्य भौर राश्तवारी अधिनियम बी घारा 80 तथा 8] के दहुधीन बने लियमों दारा 
निर्पारित दरो से भूमि पर सट्ट दुक्षो बा मूल्य राज्य सरकार की देगा । 
(6) शाहैदारी झपिषार प्राप्त बरने से पूब शावेदितों, गश्वशारों प्रधिनिर्म 
बय पधारा 5 राष्ट (9) द्वारा दया परिभादित “मुघार', जवाशूद, रस या निदामगढ़ 
प्रतिरिक्त शोई घन्य स्थादो सद्तिर्माद या भदनों गा निमारा नहीं ढ रेटा । 
. शी. एस. घार ॥0 दिशिाब २6 0 78 द्वारन इनक स्दापिल । 


राहपर ६ (९) () एसाइाशइ दिगाढ 28 ]2 74 ट्रःर) छ-ल स्थिर 
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(7) जयपुर की ]0 मील की परिधि के भीतर स्थित भूमि के मामले में, आबं- 
टिती 5 रुपये 25 पैसे प्रति बीघा की दर से वृक्षों का मूल्य भो भ्रदा करेगा । 

(8) राज्य सरकार द्वारा मुआवजे का भुगताव किए बिना भूमि का प्रुनग्रंहण 
किया जा सकेगा, यदि-- 


(क) प्रावंटन की शर्तों के अनुसरण में उस पर कृषि नहीं की गई है और 
समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है; 

(ख) गैर खातेदार भ्रासामियों पर लागू होने वाले काश्तकारो अधिनियम्र के 
प्रवधानों के उल्लंघन में ऐसी भूमि उप-पट्ठे पर दो गई है, या अन्तरित कर दी गई है; 

(ग) यह पाया जावे कि आवदिती, भूमिहीन कृषक नहीं था; 

(घ) आावंटिती, नियम के खण्ड 5 में निर्देशित मूल्य तथा वापिक लगाने के 
सामयिक भुगतान में, चूक करता है, भ्रथवा 

(डः) आवंटिती, प्रावटन नियमों के उल्लघन में भूमि पर निर्माण कार्य करता है। 


7(9) ऐसी दशा में जब आवंटित भूमि घास युक्त भूमि है या कठाव में पाने 
वाली है तो आवंटिती को, कृषि विभाग के यथा अधिकृत अ्रधिकारी द्वारा जब भी निर्देश 
दिये जायें भू-संरक्षण का्ये करना पड़ेगा । 

व्याख्या 

- जोहड़ पायतन श्रौर घरागाह भूमि के कुछ हिस्से के आवंटन के विरुद्ध ग्राम- 
वासियों ने इस नियम के अन्तर्गत, मिरस्त करने के लिए, झ्रावेदन किया । प्रतिरिकत 
जिलाघीश ने आवंटित भूमि का कुछ भाग जोहड़ पायत॒न व चरागाह्‌ दी हुए भी आवेदन 
को खारिज कर दिया । राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी ग्रामवास्तियों का लोकस-स्टेण्डाई 
नहीं मानते हुए अपोल खारिज कर दी । राजस्व मण्डल द्वारा व्यवस्था दी गईं कि चरा- 
गाह के झ्रावंटन को विरस्त कराने का ग्रामवार्सियों को पूर्०ो अधिकार है। उठ्त सीमा तके 
आवंटन निरस्त किया गया--(984 आर. आर. डी. [88) 2 $ 

- आवंटन के लिये श्रधिनियम की घारा 92 व 79 (3) के ग्रन्तगंत वन मूर्मि 
का वर्ग परिवर्तन करने को आवश्यकता नहीं है ! नियम 4 (2) के श्रनुसार, आवेदन 
झादेशों से भूमि का वर्ग स्वतः हो परिवतंन हो जाता है--(4977 श्ार, झार- डी. 673 
यू. पी.) अप व 

- समस्त पड़त (0४००००४८०४) सरकारी भूमि जो नियम 4 में नहों आर्तो, | 
आवंटन किया जा सकता है । गेर मुमकिन भूमि, जिसका लगान निर्धारण नहीं दम 
प्राबंटन आदेश होते ही उसका भूमि वर्गीकरण स्वतः बदल जाता है, इसके लिए अ 
पादेश जारी करने वी झावश्यकता नहीं रहती--(985 झार, आर. डी. 74) 


आना उछ एक दिनांक विम्पायित 
]. अधिसूचना एफ.6 (90) राज/ग्रुप-4|8/4 जी.एस धार. ४ 7-4-83 द्वारा प्रतिर्षो: 


कृषि प्रयोजनाथ भूमि का प्रावटन नियम, 970/3 


- भमि ग्रावंटन व नियमन के लिए, प्रावंटन नियमों के नियम 20 के प्रन्तर्गत 
प्रार्थना न करने वाला व्यक्ति, कलेक्टर द्वारा ग्रावटन निरस्त न करने के आदेशों के विरुद्ध 
राजस्व अपील प्राधिकारी को प्रपील प्रस्तुत नहीं कर सकता। ग्रावंटन कार्यवाही में 
अधिकारों का प्रधिनिरंय (&००४८००४०) नही होता, इसके लिए नियमित वाद प्रस्तुत 
करना प्रावश्यक है-- (984 ग्यार. आर. डो. 695 ) 

- सरवारी कमंचारी द्वारा पूर्व स्वोकृति प्राप्त किये बगेर कराया गया प्रावंटन 
निरस्तनोय है--(974 प्रार. श्रार. डो. एन. यू. सो. ।33 ) 

- राजस्व रेकार्ड में गेर मुमकिन रास्ते के रूप में अकित भूमि, राजस्थान 
कफाएतकारी श्रधिनियम, 955 को घारा 6 (']) के ग्रस्तगंत आते से, भावंटन नियम 
]970 के नियम 4 के अनुसार आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं हो सकती । काश्तकारी प्रधि- 
नियम की धारा 6 (४) के प्रावधान ग्राज्ञापक हाने से नियम 4 के प्रावधान भी 
प्राज्नापक हैं । ऐसी भूमि जो सार्वजनिक क्षेत्र प्रयोजन के लिए धारित की जातो हो, उसे 
सार्वेजनिक कार्य को नुकसान पहुंचाकर प्रावटन के लिए उपलब्ध नहों क्रिया जा सकता । 
ऐसो सा्वजमिक भूमि का भ्रावटन, किस्म परिवर्तन करके भी नही बिया जा सकता-- 

(984 प्रार. भ्रार. डो 750) 

« प्रभिलेस मे अभिलिखित गेर मुमकिन पोसर जो गाव के मवेशियों के! पानो 
पिलाने दे काम भ्राती हो, का आवटन नहीं किया जा सकता--(985 आर, प्रार. डी. 
760) । 





व्वास्पा 

- इस तियम वे भघोन ध्रावटन निरस्त कराने हेतु प्रायंना-पत्र प्रस्तुत करने बाते 
व्यक्ति को साक्ष्य अस्तुत करनी चाहिये--(श्याराम बनाम जगनोराम 988 आर, प्रार, 
डो. 39) 

+- इस नियम के घन्तगगंत जिलाधोश बे स्वयमेव तथा किसी व्यक्ति के आवेदन 
पर प्रायंटन निरस्त करने बे; अधिकार है। यदि जिलाधीश द्वारा शिसी व्यक्ति के प्रार्यना« 
पत्र पर कायधाहो की जाती है तो प्रायना-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कर्लथ्य है वि 
यह समस्त साध्य प्रस्तुत करे । साध्य के झभाव में जिलाघोश को प्रावटन निरस्त करने 
का प्रधिकार नहों है--(नन्दा बनाम भेरूमिह 985 प्रार. घार. शो. 595) 

- छातेदारी प्धिव्रार मिलने के पश्चात्‌ इस नियम के हहते, घावंटन निरस्त 
नहीं दिया जा सकता, चाहे घावंटन धोरशघटी से हो ब्दो नहीं करवाया गदा हो । याद 
खातेदारों भधिषार मिलने से पटले हो इस नियम गे हहत झावटन निरस्त मरने का 
प्रापता-पत्र प्राप्त होवर बरायंबाही शुरूबर दो गई है घोर ऐसे दार्यनता-रत बे लिरंद 
ऐने मे पहले हो घ्रावटिती ने खातेदारी अधिवार ब्राप्स बर तिये हो तो प्राइटन निरस्त 
विश जा सता है, बयोदि धघाइंटत निरस्त कराने को झारवाहो, सारेदरों धपदिशार 
मिलने में पहले हो धारग्न हो छुबो दो-- (सत्पदेव दनाम घामोसाव 956 घार, दःर. 
डो. 748) 


4/क्रपि श्रयोजताय भूमि का आवंटन नियम, !970 


- जब तक कोई विशेष परिस्थिति न हो जो कि कलेक्टर को आवंदन विरस्त 
करने के लिए बाध्य करे, लम्बी श्रवचि बीत जाने के पश्चात्‌ आवंटन निरस्त नहीं करना 
चाहिये- (मथुरालाल बनाम गोपाल 982 आर. आर. डी. 443 ) 

- आवंटन झ्रादेश के फलस्वरूप प्रभावित व्यक्ति ही ऐसे प्रांदेश के विरुद्ध प्रपी 
कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं--(दरियाब बनाम जयराम 982 श्रार आर डी. 65) 

“ इस नियम के अधोन आवंटन निरस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थवा-्पत्र को 
अधिकारों की घोषणा का वाद नहीं कहा जा सकता । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के 
सम्बन्ध में निजी अधिकार प्राप्त हों तो उप्ते ऐसो घोषणा कराने के लिए सक्षम न्यायालय 
में दवा प्रस्तुत करना चाहिए- (लूम्बा वनाम महेश 988 आर. आर. डी 320) 

- जिला कलेक्टर का यह दायित्व नहों है कि वह इन नियमों के अधोन प्रस्तुत 
प्रार्थना-पत्र की पुष्टि या समर्थन हेतु अपने स्तर पर साक्ष्य एकत्रित करे । किस्तु, श्रार्थी 
द्वारा भस्तुत साक्ष्य पर गौर वहीं कर उसके अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थता पत्र को 
खारिज कर देना, नियम विरुद्ध है । कलेवटर को, रिकार्ड पर जो साक्ष्य उपलब्ध है, उसके 
आधार पर निर्णाय देना चाहिये--(परूसाराम बनाम मणीराम आर. झार. डी 200) 

- उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आवंटन आदेश के विरुद्ध भ्रधितियम की 
धारा 75 (ख) के अन्तर्गत अपील अस्तुत न कर मपील को मियाद समाप्ति के परचातू 
आवंटन को निरस्त करने हेतु कलेक्टर को इस नियम के अ्रधीन भस्तुत प्रार्थना पत्र पर 
आवंटन निरस्त नहीं करने को स्थिति में ऐसा व्यक्ति “व्यथित प्रक्षकार” नहीं माना जा 
सकता | उसे कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ प्रपील अस्तुत 
करने का कोई अधिकार नहीं है--(लूम्वा बनाम महेश 988 आर. भार. डी. 320) 

- राजस्व मण्डल रिवीजन याचिका को ग्रहण करने के लिए इस प्राधार १ 
पस्वीकार नहीं कर सकता कि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 970 के विधम 

4(4) के धधीन कसेक्टर द्वारा पारित झ्ादेश के विरुद्ध घारा 75 व 76 में उपलब्ध 
झपील की सुविधा का उपयोग नहीं किया गया--[ग्रामबासों नया गाव बनाम भूयानाथ 
988 भार. श्रार. डो. 272) 

5. प्राबंदन का झ्रादेश--() आवंटन का पादेश व्रित होते ही। उपाय 
अधिकारो-- 

(क) मौके पर उपस्थित पटवारी को उसी समय, आवश्यक मूचना देगा, प्रौर ॥॒ 

(ख) पटवारी को, आवंटित भूमि का प्लावंदटितों को तत्काल कब्जा सौंरने के 
निर्देश देया, 

(ग) घावंटन झादेश की तारोस से एक माह के भीतर आवंडित प्रति तप, 
आवेटिती को नहीं दिये जाने पर वह कलिवटर को प्रावेदन करेगा जो प्रादेंश का परत 

६ 5 उसे सक्षम प्राधिकारों द्वारा स्यग्रित न कर दिया दया हा । 


कृषि प्रयोजनाथ भूमि का ग्रावंटन नियम, 970/45 


3(2) प्रावंटन का ग्रादेश-प्रर्य 5 से होगा और भूमि के झनुरेख (777००) सहित 
उसकी एक प्रति, आवदिती वो दो जायेगी । 


(3) प्रावटन के पन्द्रह दिइस की कालावधि में आवटित भूमि का बावंटिती 
बो भौतिक कब्जा ([05%5$67) दिया जायेगा तथा उसे प्ररूप-6 में पांच रुपये शुल्क की 
अदायमों पर एक सनद जारा को जायेगो, जा कि शोपेक प-भू-राजस्व, (3) विविध- 
वा विदिध' में जमा की जावेगी । 


6. पंचापतों तथा पंचायत समितियों को भूमि फा भावंटन--इन नियमों में 
भौर बिसी बात से अन्तविष्ट होते हुए भी, पचायतो एवं पचायत समितियों को, आवेदन 
करने पर निम्नाबितत शर्तों पर भूमि आवर्टित की जायेगी । 


(बा) पंचायत समिति--कलैक्टर की अनुशपा पर राज्य सरकार के राजस्व 
विभाग द्वारा, पचास एक्ट भूमि तक झावटित की जायेगी । 


(छ) पंचायत-प्रावटन-सलाहकार-समिति के परामर्श से उपख्रण्ड ग्रधिकारी 
द्वारा दस एवड़ तक भूमि भावटित को जायेगी । 


इस नियम के प्रधोन आवटित समस्त भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिये 
किया जावेगा, लगान, स्वीकृत लगान दर से चुकाया जायेगा श्रौर उससे होने वाली आय 
का उपयोग क्षेत्र के सुधार एवं विकास के लिए किया जायेगा । 


]7, सरकार द्वारा प्राबंटन--इन नियमों मे और किसो भी बात के अन्तर्विप्ट 
होते हुए भी सरकार के राजस्व विभाग को, अधिनियम की घारा 0] के उपबन्धों श्रौर 
नियम 4 में अन्तविष्ट श्रावंटन की शर्तों के भ्रघीन, किसी भो व्यक्ति को भूमि झरावंटन 
करने की शक्ति होगी । 


प8. छातेदारी ग्रधिकार प्रदत्त करमा--(।) उपखण्ड श्रधिकारी स्वप्रेरणा से 
श्रावंटन की तिथी से दस वर्ष पश्चात्‌ आवंटिती को खातेदारी अधिकार प्रदत्त करेगा, 
वशर्ते कि आवटिती ने इस अवधि के दौरान आवंटन की शर्तों व निबन्धनो का पालन 
किया हो । 


(2) ऐसा झावंटिती जिसे [3] सितम्बर ]978 तक]? भूमि का आवंटन किया 
गया है दस वर्ष समाप्ति से पूर्व खातेदारी भ्रधिकार प्राप्त करना चाहता है तो वह इस 
हेतु तहसीलदार को आवेदन कर सकता है । यदि तहसीलदार सन्तुष्ट हो कि आवंटिती ने 
प्रावंटन करने की तारीक्ष तक आवटन की समस्त शर्तों व निबन्धनों का पालन किया है, 


उसे, नियम 4 () के परन्तुक मे विहित प्रीमियम जमा कराने पर, खातेदारी प्रधिकार 
प्रदत्त करेगा । 





. पभ्धिसूचता स. एफ. 6 (25) राज ग्रुप-4 दिनांध 7--83 द्वारा प्रतिस्थापित । 
2 अधिसूचना क्र प. 6 (8!] ग्रप-4/75 दिनाक 24-6-87 द्वारा विज्ञोषित । 


है 


पि 


6|हषि प्रयोजनार्थ भूमि या प्रायंटन नियम, 970 


9. श्रात्ताम्रियों के रोतों के साथ लगी हुई पड़त भूमि की छोटो पह्टियों या खण्डों 
फा भावंदन--पूर्वेंगामी नियमों में भ्रन्तविष्ट किसी भी बात के होते हुये भी किसी पाते- 
दार आसामी की जोत के साथ लगी हुई भूमि की छोटी पट्टी या सण्ड का ऐसे प्रासामी हारा 
प्रावेदन किये जाने पर उपसण्ड अधिकारा द्वारा सलाहकार समिति के परामण्श से खाते- 
दारो झाधार पर उसे भ्रावंटन किया जा सकेगा और प्ररूष 5-क में प्रावटन भ्रादेश की 
एक प्रति, 5/- रुपये फोस वसूल कर, आवदिती को दी जा सकेगी और निर्धारित फीस 
प्राप्त होने पर नामास्तरण स्वीकृत किया जायेगा । परन्तु, 


(४) ऐसी छोटी पट्टी अथवा सण्ड की भूमि, चरागाहू भूमि या शमझान भूमि 
या बन्रिस्तान या खेल के मंदान प्रथवा किसी सावंजनिक प्रयोजन के लिए श्रवाप्त भूमि के 
रूप में प्रभिलिखित नहीं की गई हो । 

(४) छोटी पट्टो या खण्ड जो एक से अ्रधिक खातेदार आसामियों के खेतों के 
साथ लगी हुई हो, ऐसी पट्टी या खण्ड के भ्रावटन के लिए, ऐसे आसामियों में से किसी 
एक के द्वारा झ्रावेदद करने पर, भूमि का नीलाम किया जायेगा और ऐसे नीलाम में 
बोली, साथ लगे सेतों के, ऐसे खात्तेदार आ्ासामियों त्क ही सीमित रहेभी जिनके भूखण्डों 
की उचित अनुवृद्धि के फलस्वरूप वे ग्राकार में अधिक संहत या समुचित (८००/००) 
हो सके और ऐसी छोटी पट्टी या खण्ड, उपबन्धों के श्रघीन उच्चतम बोली लगाने वाले 
को दिया जायेगा | 

(४) ऐसे झआासामियों द्वारा पूर्व घारित भूमि एवं ऐसी आवेदित भूमि की छोटी 
पट्टी या खण्ड के क्षेत्रफल को मिलाकर ऐसे काश्तकार के लिये लागू निर्धारित अधिकतम 
क्षेत्रफल से, श्रधिक नहीं हीगी भ्रीर (२ २६ 2८)? 

(४४) झ्ासामी स्वीकृत लगाने दर से, ऐसी छोटी पट्टी भ्रथवा खण्ड के लिए 
लगाम अथवा यदि भूमि का लगान निर्धारित न हो तो निकटतम भूमि की निम्मतम 
बारानी दर से लगान संदाय करने के लिये सहमत हो जाये : (तथा पड़ौस की बारानी 
भूमि की निम्नतस दर का 20 गुना प्रीमियम या, यदि भूमि नीलाम की गई हो तो 
नीलाम के समय निर्धारित प्रीमियम की राशि दोनों में से जी भी अधिक हो ।) 


20. अ्रतिक्रमियों को भुसि श्रावंटन--१() इन नियमों में प्रन्तविष्ट किसी भी 
बात के होते हुए भी सरकार के विशिष्ट अथवा सामान्य भनुदेशों के 00060 
अधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से श्रतिक्रमी द्वारा आधिपत्य में लीग 
ऐसी भूमि से उसे बेदखल करने के बजाय उसे ऐसी भूमि रखने के लिए अनु हा 
सकेगी, यदि वह भूमिहीन कृषक है और ऐसे झतिक्रमी के पास इस भूमि सहित कि 


3. दिनांक 22--77 को आ्रावधान जोड़ा गया तथा 25-7-76 को भशतः विलोषित किया गया | 
2. जी. एस. झार. 23 दिनांक 7-5-76 द्वारा अन्तःस्थापित । 
3. जी. एस. भार. 56 दिनांक 2-7-77 द्वारा प्रतिस्थापित । 


क्षवि प्रयोजनार्थे भ्रूमि का ग्रावंदन नियम, 970|7 


जिसको प्रावंटित किया जा रहा है, मिलाकर कुल 75 बीधा बारानी, भूतपूर्व बीकानेर 
डिवोजन, बाड़मेर जिले में (सिवामा तहसील के प्रतिरिक्त), जैसलमेर जिला तथा 
जोधपुर जिले को तहसील शेरगढ़, फलोदी एवम्‌ ओसियाँ, (सिवाय 40 प्रामों के जिनके 
नाम परिशिष्ट । में है) जो सिंचाई परियोजना में नहीं हों तथा राज्य के किसी भी प्रन्य 
भाग में हो तो 5 बीघा तक तथा ग्रावंटन की गई भूमि उन नियमों के नियम 4 में निर्दिष्ट 
श्रेणियों में महों ग्राती हो 

(2) नियमन पर ऐसा अतिक्रमी इन नियमों में उपबन्धित ग्रावंटन की शर्तों से 
चाधित होगा और उसे खातेदारो पभ्रधिकार उसी प्रकार भ्रजित होगे, जमे कि उसे इन 
नियमों के अधीन भ्रावटन हुप्रा हो । 

स्पप्टोकरश्य -(!) इस नियम के प्रयोजनार्थ एक बीघा, 58 एकड़ के बराबर 
माना जायेगा । 

(2) इस नियम के प्रयोजनाथं एक दीघा घिचित भूमि, दो बीघा प्रसिधित 
भूमि के वरावर मानी जायेगी । 

परन्तु यह कि जहाँ उपसण्ड भ्रधिकारी या तहसीलदार द्वारा किया गया 
नियमन, कपट या दुष्यंप्रदर्शन से या नियमों के विपरीत करवाया गया हो तो कलेक्टर को 
स्वप्रेरणा से या किसी के भावेदन पर ऐसा नियमन निरस्त करने बी शक्ति होगी । 

३१(20-%) आवंटन का प्रादेश, प्ररूप-5 (ख) में होगा। भूमि के मानचित्र 
सहित उसको एक भ्रति ध्रतिक्रमी का दी जायेगी भोर प्रतिश्मी मे 5|- फीस यमूल की 
जायेगी, जो शोपंब-]% भू-राजस्व (3) विविध-४व-विधिध' में जमा को जायेगी । 

व्यासय्या 

- नगरपालिया क्षेत्र में स्थित भूमि, नियम 4 के अनुसार प्रावंटन के लिये उप 
लब्ध न होने से ध्रावटित नही को जा सकतो-- (978 आर. धार. डी. 473) 

- तहसीलदार ने नियम 20 के अन्तगेत, सलाहशार समित्रि से परामर्ग डहिये 
बगेर हो, धतिक्रमी बेः बब्जे को नियमित कर दिया, जिसे जिलाधोग ने निरस्त कर 
दिया। जिलाधीश के घादेशों के विरद किया गया पुनरादइलोशन इस घाघधार पर निरस्त 
दिया गया कि तहसोलदार मे भषिदार सेत्र से परे जाकर नियमत की कार्य दादी को 
है--(98। आर. भार. डी. 29) 

» इस नियमों से उपदन्पित होने दे: दारए झूमि पर रूप्दो प्रददि से बादविक 
अतिडमी के: आवटन[नियमन के प्रदरण पर, भावटन सलाहशार समिति को विस धन्य 
भा] धावटन बरने से पहले, विचार करना चाहिये । झतिक्मों गे ढरुब्जे को म्ि बा वहत 

(ए+०८८शघ८७) भूमि मान बर घन्य को स्‍झाउटित दरना नियमों एडन्‌ किया दि! को 
मशा मे: दिपरोत है--(985 धार, धार. डी. 33) 


छत! रस्दा प. (63) राज|दो 7] दिटाइ 9-7-72 दारा शहर बपत 9 
जी. एस. धार, 37 टिगाब 9 सिन्‍प्टर, !977 ट्वारः इन्‍्क्क्दादित 4 
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- अतिक्रमित भूमि का नियमन नहीं हो सके तो, सलाहकार समिति की राय 
लेने की झावश्यकता नहीं है । समिति की सलाह लेने की आवश्यकता उसी दशा में होती 
है जब भ्रतिक्रमित भूमि इस नियम के अन्तर्गत नियमन योग्य पाई जावे-- (भर्या बनाम 
सरकार 988 झ्रार, आर. डी. 308) 

- लम्बे समय से ग्रतिक्रमी वतलाकर नियमन चाहने वाले प्रार्थी को प्रतिक्रमण 
का संत्तोषप्रद प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है | ऐसा न करने पर उसे नियमन कराने का 
अधिकार नहीं हैं-- (रूपा बनाम छगनलाल 987 आर, आर. डी. 422) 

- नियमन कराने के लिए इन निमयों के प्नुसार, भूमिहीन व्यक्ति द्वारा धारित 
तथा अतिक्रमण की हुई भूमि 45 बीघा से अधिक नहीं होनी चाहिये--(जगन्ताथ बनाम 
सरकार 986 आर. आभार, डी. 52) 

- विवादग्रस्त भूमि के झ्रावटन/नियमन हेतु श्रतिक्रमी को उपल्ण्ड प्रधिकारी 
झथवा सलाहकार समिति को आवेदन करना चाहिये। आवेदन नहीं करने पर नियमत 
का प्रश्त उत्पन्न नहीं होता । मियमन नहीं किये जाने के आ्राघार पर ग्रन्य व्यक्ति को किया 
गया आवंटन निरस्त नहो किया जा सकता- (लूम्बा बनाम महेश 2988 प्रार, प्रार, 
डी. 302) | 
72[, निरसन व व्यावृत्तियाँ--राजस्थान भू-राजस्व (भूमि का कृषि प्रयोजवा" 
आवंटन) नियम 957 जैसे कि वे समय समय पर संशोधित हुये, एतद्‌ द्वारा निरह 
किये जाते हैं । है 
किन्तु, शर्ते यह है कि यह निरसन, इनके भ्रन्तगंत दिये गये आदेश, की गई कार्य 
वाही के परिणामों के प्रभाव या प्राप्त कोई अधिकार, झधिपत्य या विशेषाधिकार गे 
उनसे झ्रजित कोई लाभ या हुईं विपरीत कार्यवाहियाँ, हानि या उसके सम्बन्ध में की गे 
जांच सत्यापन या कार्यवाही को, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा । 

अनुसूची 
कि [देखिये नियम 2 व 20) 

तहसील श्रोप्तियां फे दो फसलो ग्रामों की सुची-- 

4. डबरा 2. पंचला खुर्दे 3. जेलूगांगादी 4. घोवाड़ा 5. बादला 6. बालरावां 
|. विजवाड़िया 8. टितवारी 9. बाड़ी 0. माघविया ॥, चोपासनी चारानी 

2. कोटड़ा 3. राजसानी 4. रामपुरा 35. मिसर कुटारी 6. मिसर । चघैबरडी- 
याली 7. मिसर कोटवाली 8. क्िमसेरिया कला 9. जूद 20. पिमारियां सुर 
2. गांगानो 22. मायद 23. उम्मेद नगर 24. खारी सुर्द 25. बनवाना 26. लाश 
कला 27. कीलवा खुद 28. कीलवा कला 29. बावड़ो 30 टेटड़ा 3. मेबावा है? | 
32. सेचाकी सुई 33. बीरारी 34. सांवत कुझ्रां सूर्दे 35. सांवत कुआं कर्सा 36. सारा 
पुर्दे 37. सेड़पा 38. लवारा का 39. सोपला कला । 
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22(दूषि प्रयोजनाथ भूमि का ावदग नियम, !970 
प्रस्ष 5 
दिसिये नियम 5 (2)] 
राजकीय पड़त भूमि का प्रायंटन प्रादेश 
. श्रावंटिती का माम-- श्री/भी म ति/कुमा री '** 
पुत्र/पृत्री 
तहसील" 


2. श्रावेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख और समय जैसा कि राजकीय पड़त 
भूमियों के आवंटन हेतु आवेदन पत्रों को पंजिका, प्ररूप-4 के स्तम्भ सं. 3 में अभिलिखित 
है । 





3. आवंटन भादेश की तारीख तथा स्थान 

(3) ग्राम का नाम 

(४) राजकीय अनाधिवासित भूमियों की 30 सितम्बर [9.*““तक संशोधित 
सूची, प्ररूपन में धरणित प्रविष्टि का संदर्भ 

(78) आवंटित भूमि का खसरा संख्या 

(४) आावंदित भूमि का क्षेत्रफल बीघों/एकड़ में 

(५) भ्रूभि वर्गीकरण 

(५) सिंचाई के साघन, यदि कोई हों, विवरण सहित । 

5. कुओं, विद्यमान स्थायी निर्माण और भूमि पर उप्ये हुए वृक्षों, यदि कोई हों, 
की कीमत जैसा कि नियम 4 (5) में उल्लिखित है, तिथि सहित जब झावंटितीं का 
भुगतान करना है । 

6. संदेय वाधिक लगान 

7. भाव॑ंदन की शर्ते -- 

(4) आवंटन, गैर खातेदारी काश्वकारी पर, जिसके साथ देस वर्ष की समाप्ति 
पर श्रन्तव: खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के अधिकारों सहित किया गया है, वंशत कि 
इस श्रवधि में आवंटिती, आवंटन की शर्तों व निबन्धनों का पालन करे। जेब तक 
खातेदारी अधिकार प्रदत्त न हो, तव तक झावंटिती को राजस्थान काश्तकारी प्रधितियम, 
955 के अघीन गैर खातेदार आसामी के सभी भ्रधिकार भ्राप्त होंगे तथा समस्त दायितवो 
के अधीन होगा । 

(2) यह झावंटन निमम !4 (2) के अनुसार भूमि पर देय स्वीकृत लगान को 
दर से वाधिक लगान संदाय करने की शर्त पर है। वापिक लगान प्रत्येक वर्ष तारील 
* २48०४ ०३३७४ ३९००३०६००/ ९ को या इससे पहले अदा किया जायेगा ! 


कृषि प्रयोजनाथ्थ भ्रूमि का भावंटन निषण, )970[23 
(3) प्रावंटितो, भ्रावंटन के वर्ष में भूमि का कम से कम 50 प्रतिशत भाग काश्त 
करेगा भौर शेप क्षेत्र द्वितीय वर्ष में । 


(4) ब्रावंटिती, सातेदारी अधिकार भ्रजेन होने से पूर्व कोई स्थायी निर्माण या 
भवन, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की घारा 5 के खण्ड (9) में यथा परि- 
भाषित सुधार की श्रेणी में प्राने वाले होज, कुप्मा या आवासीय मकान के भतिरिक्त, 
नहो बताएगा । 

(5) राज्य सरकार के पक्ष में, 

(क) आवंटन की शर्तों के अनुसार भूमि काश्त नहीं करने तथा उसका उपयुक्त 
उपयोग नही करने पर, 

(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के गेर खातेदारों पर लागू उपबस्धों के 
उल्लंघन मे, झ्िकमी काश्त पर दिये जाने तथा अन्तरण कर दिये जाने प्र, 

(ग) आवंटिती के राजस्थान काश्तकारो अधिनियम के भ्रन्तमंत्‌ भूमिद्ीने व्यक्ति 
नही पाए जाने पर, धार 


(घ) प्रावटितो द्वारा नियम 4 (5) में वरशित मूल्य या वाधिक लगान का 
समय पर सदाय करने मे व्यक्तिक्रम पर, 


(ड) श्रावंटिती द्वारा आवंटन नियमों के उल्लंघन में भूमि पर निर्माण कर 


लेने पर, 

भूमि, बिना किसी मुवाश्रजा का भुगतान किए निहित होने के दामित्वाघीन 
होगी । 
उपखण्ड भधिकारी की मोहर हस्ताक्षर 





उपखण्ड भ्राष 





प्ररुषप 5 (क) 
(देखिये नियम 9) 

राजशोय पहत भूमि (लगी हुई छोटो धट्टिपों या सच्डों) का प्रावंटन का धादेश 
. आवंटिती का माम-*“ 

भायू' /५०++०५»«»+** | 'निवासी* 
2. आवेदन प्र प्राप्त होने की तारीख तथा समय 
» प्रावंटन के आदेश की तारोख तथा स्थान 
4. आवंदित भूमि का विवरण 





प् 


24|क्षि प्रयोजनाथ भूमि का आवंटन नियम, 7970 


() ग्राम का नाम 

(7) प्ररूप- में उल्लिखित 30 सितम्बर, 9 
राजकीय पड़त भूमियों की सूची प्रविष्टि का संदर्भ - 

(7) आवंटित भू-खण्ड का खसरा संख्या 

($५) क्षेत्रफल बीघा/एकड़ में 

(५) भूमि का वर्गीकरण 

5. नियम (5) में उल्लिखित कुए और स्थायी ढांचों और भूमि पर खड़े वृक्ष 
की कीमत एवं तारीख, जव आवंटिती द्वारा भुगतान किया जायेगा 

6. आसामो द्वारा पहले से घारित भूमि का विवरण 

7. देय वाधिक लगान 

8. परन्तुक (8) के भ्रधीन की गई नीलामी का विवरण यदि कोई हो 

9. आवंटन की शर्तें 

(यह आवंटन, आ्रावंटन नियमों के प्रावधानों से शासित है । नियम 9 की ओर 
विशेष ध्यान श्राकपित किया जाता है ।) 


“““ तक संशोधित 









उपखण्ड अधिकारी की मोहर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर 
दिनांक हल्‍क० %०% ++००९%*००७४३० ०० 
प्ररूप-5 (ख) 
(देखिये नियम 20) 
झतिफ़मी द्वारा प्रधिवासित राजकीय भूमि का धावंटन प्रादेश 
. झावंटिती का नाम : श्री/श्रीमती कुमारी ““ 
पिता का नाम" 

निवास स्थान“ 


तहसील “*“ 
2. प्रावंटन आदेश की तिथि एवं स्थान लो 
3. मावंटिती द्वारा बतौर पतिक्रमी, पूर्व से श्रधिवाप्तित भूमि का विररण 


( | ) ग्राम का साम-।नबहजववव०२+०*न्‍न्‍ऊ_«ब्_-«« 


(॥) प्रतिक्रमित क्षेत्र का विवरण-- हि 
क्षेत्रफल-**>*०++ ० भूमि वर्गोकरण हा 


(70) प्ावंटिती द्वारा भ्रूमि के म्नाधिकृत प्रधिमोग की समयावधि 


डृषि प्रयोजबीर्थे भूमि का मावंटन नियम, 970/25 


(४) प्ायंदिती के आधिपत्य की खण्ड (प्र) में उल्लिखित भूमि,को सम्मिलित 
करते हुए कुल भूमि 

(४) नियम 4 (5) में उल्लिखित कुए और स्थायी ढांचों भ्ौर भूमि पर खड़े 
वृक्षों को कौमत एवं तारीख, जबकि प्रावटिती द्वारा भुगतान किया जायेगा । 

4. आवंटन की छर्ते -- 

(।) भावंटन, गैर सातेदारी काश्तकारी श्राधार पर जिसके साथ दस वर्ष की 
ममाप्ति पर प्रन्ततः खातेदारो प्रधिकार प्रदत्त करने के अधिकारों सहित किया गया है, 
बचतें कि इस भ्रवधि में प्रावटिती, प्रावंटन की शर्तों व निवन्धनों का पालन करे, जब तक 
खातेदारी घ्धिकार प्रदत्त न हों, तब तक आवटितो को राजस्थान काइतकारी अधिनियम, 
955 के भ्रघीन गैर सातेदार आसामी के सभी भ्रघिकार प्राप्त होंगे तथा समस्त दापित्वों 
के भ्रधीन होगा । 

(2) यह पावंटन नियम ]4 (2) के झनुसार भूमि पर देय स्वीकृत लगान दरों 
से वापिक लगान संदाय करने को शर्त पर है। वापिक लगान प्रत्येक वर्ष तारीख-*+«-««-« 
को यथा इससे पहले झ्दा किया जावेगा ! 

(3) आवंटिती, खातेदारी अधिकार भर्जन होने से पूर्व कोई स्थायी निर्माण या 
भवन, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की घारा 5 के खण्ड (9) में यथा परि- 
भाषित सुधार की श्रेणी में भाने वाले होज, कुआ या झावासीय मकान के अतिरिक्त, नहीं 
बनायेगा । 

(4) राज्य सरकार के पक्ष में, 

(क) आवंटन की शर्तों के श्नुसार भूमि काश्त नहीं करने तथा उसका उपयुक्त 
उपयोग नहीं करने पर, 

(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के गैर खातेदारों पर लागू उपबन्धों 
उल्लंघन में शिकमी काश्त पर दिये जाने तथा श्रन्तरण कर दिये जाने पर, 30000 

(ग) झ्रावंटितो के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्मंत भरूरि त्त् 
नहीं पाये जाने पर, अमिहीन व्यक्ति 

(घ) आवंटिती द्वारा नियम 4 (5) में वित मूल्य या वाधिक लगाने 
समय पर सदाय करने में व्यतिक्रम पर, न रा 
हि (ड) आवंदिती द्वारा प्रावंटन नियमों के उल्लंघन में भूमि पर निर्माण कर लेने 

मि बिना किसो का निहिः कं 
होगो ैमि बिना किसी मुवाप्रजा का भुगतान किए, निहित होने के दायित्वाधोन 


उपखण्ड प्रधिकारी की भोहर हस्ताक्षर उपसण्ड भ्रधिकारी 
दिनांक-++«>««-««.०.५...... 


26/वालाब पेटा भूमि का आवंटन नियम, 96] 


प्ररूप-6 
(देखिये नियम !5 (3)) 
सनद का प्ररूप 
चू कि, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनाय भूमि का आवंटन) नियम, 970 
तथा भावंटन श्रादेश में वर्णित शर्तों व निवन्धनों के अधीन श्री 


पुत्र '०००००२० ००००० झायु 
भूमि आवंटित की गई है-- 









को निम्म विवरणरी 


अतः तत्स्वरूप यह सनद श्री“हन्‍धन+ «० “«»को कथित नियमों रे 
नियम 5 (3) के प्रनुतरण में जारी को जातो है 
. तहसोल व जिला का नाम 
2: सम को नाम ननेनन्‍क>> 
3, फसरा संख्या ** ० ७००० ०० ७६ +७+०७#९%७७ »«* «8 ५ ५०५ *००५ + #+++ ७ ००००० ०९% 
मु क्षेत्रफल नर लिनिललनन्नन न * *नन्‍न्‍ननन+«+०« 2९०९००+ ०३०९०००५०००००० ६४% 
(एकड़ में ) 


5. भूमि वर्ग लननरनननसक हनन कक न नकल र हनन न्‍न्‍नल्‍ «५९ «० 
6. स्वीकृत कुल लगान”“ न 
7. निर्धारित कुल लगान/ानटी ला) 


उपसण्ड भ्रधिकारी की मोहर उपसण्ड अधिकारी के हरताशर 








राजस्थान मु-राजस्थ (तालाब पेटा भूमि का रोती हैतु भायंटन) 
नियम, 96व 


3) हागा 
राजस्थान भू-राजस्य भ्रधिनियम, 956 की धारा 26] को उपपारा (2) 


प्रदर्त शवितयों का प्रयोग करते हुए राग्य सरकार एतद्द्वारा लनिम्तलिपित लिध्म अल! 
है, प्रधोति-- 

१. संक्षिप्त शोर्दश एवं प्रारम्म- () में नियम राजस्थान प्र 
देशा भूमि का सेतो हेतु प्रावटन) विषम, 96] शदसापद । 

(2) दे, दुरस्तु प्रमाव में घादेंगे । ५2५३ 

2. श्वाश्या-इन नियमों में जद तश दिप्य अथवा ्रगय दा रा झरदपा! परत 


"राजद (7767 २ 


में हो- बणजिदक, [956 है है 


(4) “प्रधिनिदर्शा में ताहपईे, राजस्थान मन्राजस्य धर 


तालाब पेटा भूमि का झ्रावंटन नियम, 96/27 


(2) 'उपसष्ड' से तात्पय, भूमि के ऐसे टुकड़े से है जो क्षेत्रफल में राजस्थान 
काश्तकारी प्रधिनियम, 955 की घारा 53 की उपधारा ([) के प्रयोजनार्थ राज्य 
सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्षेत्रफल से कम हो । 


(3) 'मूमिहीन व्यक्तित' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो ध्यवसाय से 
सद्भावी कृपक हो तथा खेती करता हो या जिससे व्यक्तिश खेती करने की युक्तियुक्त रूप 
मे प्रपेक्षा वी जा सकती हो, भौर जो अपने स्वयं के नाम पर या उसके संयुक्त परिवार के 
किसो सदस्य के नाम में कोई भूमि घारण नहीं करता हो, भथवा कोई भ्रपखण्ड धारण 
नही करता हो । 

(4) "तालाब पेटा भूमि' से तात्पयं तालाव अथवा नदी के पेटे में स्थिति उन 
भूमियों के प्रलावा, ऐसी सरकारी भूमि से है, जिसमें काइतकारी प्रघिनियम की घारा 6 
के सण्ड (॥) में राजस्थान राजस्व विधि विस्तार प्रधिनियम, 957 (प्रधिनियम सम्या 
2 सन्‌ 957) के हारा संशोघन होने के पूर्व खातेदारी प्घिकार प्राप्त हो गये पे तथा 
गेर खातेदारी प्रधिकार पर घारित भूमि के भलावा भय भूमि से है । 

(5) 'काश्तकारो सपिनियम' से तात्पर्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 
955 (भ्रधिनियम सरया 3 सन्‌ 955) से है । 

(6) अधिनियम या बाश्तकारी झधिनियम में परिभाषित शब्द तथा भ्रमिव्य- 
क्तियों के, जहां कही इन नियमों मे प्रयुगत्र है वही अर्थ होंगे जैसा कि उन्हें अधिनियम में 
परिभाषित किया गया है। 

33, उद्पोपषणा छारो करना तथा प्रावंटन के छिए भावेदन पत्र धाम त्रित करना- 
उप-खण्श घपित्गरी, जहां तालाब पेटा पाश्त भूमि, जल के याहर निकल आती है पौर 
निश्चित तारीख तक पेती के लिए उपलब्ध है, ऐसी तारोरा के सात दिन पूर्पष और अन्य 
मामलो में तारीस, जिसवने ऐसी भूमि बा जल बे: बाहर निवसना तथा धरात्रटन के लिए 
उपलब्ध होगा सम्भाथ्य है, से सात दिन पूर्व सेतो के लिए ऐसो भूमि दे प्रावटन है 
भूमिहीन व्यक्तियों से जो उस ग्राम मे: निवासी हैं जिसमे तालाब या नदी स्थिति है या 

जा उसी तहसोल के समोपरध प्राम मे; निवासी हो, प्रावेदन पत्र आमन्चरित करने हल 
प्रधितियम को पारा 6 में निर्षारित रीति से उद्घोष्य जारी करेगा । ऐसी उद्घोषणणा 
को प्रति तहसोल व प्राम पंचायत बे: नोटिस बोई एर मो बिएशाई जादेदी । 

विस्तु, यदि राज्य सरबार आवश्यक समर्भ तो घष्िसूचना से कथित उद्थोपदा 
एवं प्रावेदन पत्र घरामन्चित बरने बी भवि को गम कर सहजठो है 





4 पादेदग पत्र प्रस्तुत रूरने वो पधि तथा उधतरी दिदय बस्त-[] ) प्राइंटन 
ऐपु पावेदन पत्र उद्योएणा डारी होने वे एक सघ्ताट के झनदर प्म्दव डिये जप । 
(2) धावेदश को घनिदादें रूए से रपध्टत: कघन बरता आहत 
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(3) कि वह उसी ग्राम का निवासी है, जिसमें ऐसी नदी या तालाब स्थिति है 
या उसी तहसील के अन्य ग्राम, जो कि ऐसे ग्राम के निकट हो, का निवासो है। 

(४) कि वह इन नियमों के भ्र्थान्तर्गंत भूमिहीन व्यक्ति है । 

(7४४) कि उसके पास खेती के लिए कोई कृषि भूमि उसके स्वयं के नाम या उसके 
संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम से नहीं है, या कि उसके पास जो भूमि है, वह 
काइतकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम क्षेत्र से कम है, प्रौर 
यदि उसके पास भूमि हो तो उसका पूरा विवरण देना होगा, अर्थात खसरा संख्या, क्षेत्र 
फल तथा भूमि वर्ग । 

(7४) कि वह सरकारो कर्मचारी नहीं है, तथा 

(५) कि वह वचन देता है कि यदि उसे भूमि झावंटित की जाये तो वह स्वयं 
भूमि काइत करने की स्थिति में है । हु 

(3) श्रावंटन के लिये प्रस्तुत समस्त आवेदन पत्रों का सत्यापन सिविल प्रक्रिया 
संहिता, 908 के प्रधीन वाद पत्र के सत्यापन को तरह किया जावेगा । 

5. रजिस्टर में ग्रावेदन पत्रों की प्रविष्टि तथा उपखण्ड प्रधिकारी द्वारा जाँचि-- 
उपखण्ड अधिकारी प्रत्येक आवेदन पत्र पर उसकी श्राप्ति की ठीक तिथि तथा समय 
अंकित करेगा तथा तत्प्रयोजनार्थ संघारित रजिस्टर में श्रावेदन पत्रों की प्रविष्टि करेगा 
भौर प्रावेदन-पत्रों में दिये गये विवरणों की वापिक रजिस्टरों में हुई विशिष्टियों तथा 
तहसील के भ्रन्य अभिलेखों से जांच करेगा, तथा आवेदक की पाश्रता झौर प्रस्य सम्बन्धित 
मामलों के सम्बन्ध में ऐसी जांच, जो वह उचित समझे, कर सकेगा । 

6. श्रावंटन के लिए बरीयता फ्रम--() यदि भूखण्ड विशेष के लिए केवल एक 
ही झ्ावेदक है और कोई दूसरा नहीं है और यदि वह इन नियमों के अधीन प्रावंदन के 
लिए पान्न है तो वह उसे भ्रावटित कर दिया जायेगा । 

(2) यदि एक ही भूखण्ड के लिए एक से अधिक ग्रावेदक हों तो वरीयता द्रम 
नीचे लिखे झनुसार हो गा-- 

($) यह व्यक्ति जिसने मूखण्ड विशेष को, पूर्ववर्ती वर्ष में जोता था, 

(४) वह व्यक्ति जिसके पास भूमि बिल्कुल नहीं है, 

(४) वह व्यक्ति जिसके पास अपक्षण्ड है, मै 

(५) वह व्यक्ति जो झनुमुचित जनजाति या पनुसूचित जाति या विधड़ी जाति 

का है। 

रिन्‍्तु, शर्ते यह है कि यदि भन्‍्य पात्रताएं समान हों तो मामला मार्य पत्र द्वारा 
तय किया जायेगा । बिन्‍्तु, शर्ते यह भी है कि ग्राम के निवासी व सम्रीष के ग्राम है 


. जो.एग.घार. 75 दिनांझ 28..8 द्वारा दिगम 3 समोधित ठचा विद्रम 4 के ठा जिश्त (२) 
का शब्इ () प्रतिस्दातित । 
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लिवासो दोनों के बरोयता में होने की दशा में ग्राम के तिवासों को समोप के निवासी के 
मुशावले में प्राथमिकता मिलेगो । 

व. ब्राबंटन, सलाहुबगर समिति के परामर्श से होया-उपसण्ड अ्रधिकारी द्वारा 
क्षाबंटन, राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनाय भूमि का आवंटन) नियम, 970 के 
प्रघोन तहमील के लिए गठित परामगदात्री समिति के परामर्श से किया जायेगा, तथा 
उन वर्णित नियमों के प्रावधान लागू होंगे । 


गह. ब्राधंटन किये जाने याले क्षेत्र को सोमा--इन नियमों के भ्रधोन प्रत्येक सफल 
प्रावेदक को अधिवतम भ्रावटन किया जाने वाला क्षेत्र पाच स्टेण्डड्ड बीघा से अधिक नहीं 
होगा । भावटित भूमि तथा उसके द्वारा पूव से घारित भूमि सहित भूमि का योग दस एकड़ 
में प्रधिक नहीं होना चाहिए । 


9. झ्रावंटन की शर्ते>कोई प्रीमियम वसूल नहीं किया जावेगा तथा लगान 
निम्नानुमार बसूल किया जायेगा-- 

(3) जहां ऐसी भूमि के सम्बन्ध में लगान निर्धारित किया जा चुका है, उस दर 
पर जो गत भू-प्रवन्ध में उसके लिए स्वीकृत की गई हो, तथा 

(0) जहाँ ऐसी भूमि के सम्बन्ध मे लगान, निर्धारित नहीं किया हुआ है, उस दर 
पर जो गत भू-प्रबन्ध में उक्त भूमि के समान पड़ोस या ग्राम में स्थित महरी या तालाबी 
या कछार या खातली भूमि, ययाध्यिति, के लिए स्वोकृत किए गए लगान के समान । 

(2) भूमि गर खात्तेदारो भ्राघार पर १ (पांच वर्ष) के लिए आवदित की जाधेगी, 
तलइचात्‌ उक्त भूमि इन नियमों के भ्नुसरण में पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध होगी । 

परन्तु, तालाद जिनके सम्बन्ध में कलेबटर यह अनुभव करे कि भूमि का झ्रावटन 
पांच वर्ष के स्थान पर एक वर्ष के लिए क्रिया जाना चाहिए, कलेवटर द्वारा श्रावंटन की 
अवधि कम करदी जावेगी भौर ऐसा करते समय वह इसके कारण लिखित में श्रंकित 
करेगा तथा आवेदन पत्र भ्रामन्त्रित करने को उद्घोषणा में ऐसी अवधि का उल्लेख किया 
जायेगा । 

3(3) भूमि के पानो में डूबी रहने की श्रवधि का लगान, उपनियम (2) के 
भनुसार संदेय लगान का केवल पच्चीस प्रतिशत वसूल किया जायेगा | पूरा लगान केवल 
उसी झ्रवधि का वसूल किया जायेगा जिस श्रवधि में भूमि पर वास्तव में खेती की गई हो । 


व्याख्या 

प्रावंटन में ग्रामवास्तियों त्तया निकटवर्ती प्राम के निवासियों एवं अनुसूचित जाति 
ब जनजाति के सदस्यों को वरोयता दी जायेगी। पूर्वत्र्ती यानी गत वर्षों में किए गए 
भ्रावंटन की नियमों में निर्धारित भ्रवधि समाप्त हो जाने के पश्चात्‌ ' राजस्व अधिकारियों 


], जी. एस. घार, 75 दिनांक 28-8-8] द्वारा यथा संशोधित । 
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द्वारा आवंटन न करने को दस में यदि आवंटिती काविज रहकर वाश्त करता रहता है तो 
उसके विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की घारा 9] के ग्घीन कार्यवाही नहीं की जागेगो और 
न शास्ति हो लगाई जावेगी तथा सामान्य दर से लगान वसूल झिया जावेगा । यदि घारा 
9 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तो वह वापस की जावेगी तथा शात्ति है 
रूप में वसूल की गई राशि का समायोजन आग्रामी वर्षों के सयाव में किया जावेगा। 
राजस्व विभाग ने पत्रांक्र प. 6 (39) राज|2/85 दिनांक [3.5.86 व 2.687मे 
ऐस्ते मादेश जारी किए हैं। जिस व्यक्ति ने नियमानुसार आवंटी के रूप में भूमि पर दाल 
को है उसे झावंटन में प्रायमिकता दिए जाने का प्रावधान है । काशत का शाला 
नियमानुसार आवंटन की गई भूमि के झावंटी द्वारा को गई काश्त से है। अतिश्मी गो 
उपरोक्त परिपत्नों के अधीन किसी प्रकार को राहत नहों दो जायेगी। गैर मृधतित 
व्लाडी” के पेटे को भूमि पर यदा-कदा काश्त कर लेने पर बादी को सावेदारी अधिगा 
उत्पष्न नहीं होते ।? 

0. प्रपोत--फोई भी व्यक्ति जो उपसण्ड अधिकारों के प्रायंटन प्रदेश मे 
भसन्तुष्ट है भपवा जिसका आवेदन पत्र सारिज कर दिया गया है यह ऐसे झारेश वे तीस 
दिन के प्न्दर उक्त भादेश के विरुद्ध कलेक्टर को झपील प्रस्तुत कर सरता है 

]7. मिरसम--राजस्व विभाग के परिपत्र संस्या प. 6 (256) राजी 
दिसांक 20 जनवरी, 959 द्वारा तालाब पेटे में स्थित राजकीय भूमि के सेती हैवु घर 
फे सम्बन्ध में जारी झषिशायी अनुदेशों को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है 


राजस्थान भू-राजस्व (प्रामीण क्षेत्रों में ग्रायासीय श्रणया याशिग्पिर 
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(2) इनका प्रसार, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 955 (9:5 का राज- 
स्थान अधिनियम 3) की धारा 66 की उपघारा () (क) के श्रघीन रहते हुए नगर- 
पालिका क्षेत्र में ग्रामे वाले तथा परिघीय ग्रामों को छोड़कर पूरे राज्य के ग्रामों पर होगा। 


(3) ये तुरन्त प्रभावशील होंगे । 


2. परिभाषाएं--() जब तक विषय या सन्दर्भ से कोई बात विपरीत न हो, 
इन नियमों में, 

(क) "प्रधिनिषम” से तात्पयं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 (956 
का राजस्थान भ्रधिनियम, 5) से है, 

(ख) “बारिज्पिक प्रयोजन” से तात्पर्य किसो ट्रेंड प्रथवा कारबार के लिए 
किन्‍्हीं भवनों के उपयोग से है भ्रौर इसमें उनका अंशत: वाश्ज्यिक प्रयोजनों के लिए 
उपयोग सम्मिलित है, 

(क) "सरकार" प्रौर “राज्य” से तात्पय क्रमशः राजस्थान सरकार प्रौर 
राजस्थान राज्य से है, 

(ड:) “नपरपालिफा क्षेत्र” से तात्पयें किसी स्थानीय क्षेत्र से है जिसके लिए 
राजस्थान नगरपालिका प्रधिनियम, 959 (959 का राजस्थान प्रधिनियम 38) के 
अधीन एक नगरपालिका परिपद्‌ भ्रथवा नगरपालिका बोर्ड का गठन किया गया है, प्रथवा 
जिसके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार द्वारा नगर विकास न्यास भधिनियम, 959 (959 
बग राजस्थान भप्रधिनियम 35) के भ्रघोन सिविल सर्वेक्षण करने या मास्टर प्लान बनाये जाने 
के आदेश दे दिये गये हैं प्रथवा नगर विकास न्यास का गठन हो गया है भौर इसके अन्तर्गत 
थ्राई किसी छावनो प्रयवा प्रधिसूचित क्षेत्र से है, तथा 

(च) “परिधीय प्राम” से वह ग्राम प्रभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका क्षेत्र की 
सोमा से आधे मील को दूरो के भोतर स्थित है, 

ग[ (छ) “सोसाइटी” से तात्पयं राजस्थान सहकारी समितियां भधिनियम, 953 
(राजस्थान अधिनियम 4 सन्‌ ॥953) के अघोन गठित भोर पजोहत गृह निर्माण 
सहकारी समिति से है । 

(2) उन शब्दों एवं वावयांशों का जो इन नियमों में पारिमापित नहीं जिये गये 
है, इन नियमों में जहाँ गहो भी वे अयुक्त हुए हैं, वहों प्रथ॑ लगाया जायेगा जेसा प्रधि- 
नियम में उनको दिया गया है। 


3. कृषि निप्त प्रयोजन जिनके: लिए भूपि बता उपयोग रिये जाने के स्वोर्क्ाः 
नस प्र ; 4 तिदो 
जा सकेगो--() इन नियमों केः धन्य उपदस्धों वे दघोन रहते हुए हषि भूमि का न 
लिसित हे: लिए उपयोग सिया डा सवेगा-- हे मर कफ कल 





. धष्ियूबना प. 6 (44) राज.|4/79|27 दिवाइ 20 6.87 दारा जोड़ा गशा 


30/ग्रामीण क्षेत्रों में मूमि का संपरिवर्तत नियम, 97] 


द्वारा आवंटन न करने की दशा में यदि आवंटिती काबिज रहकर काश्त करता रहता है हं 
उसके विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम की घारा 9] के अघीन कार्यवाही नहीं की जायेगी बौ' 
न शास्ति ही लगाई जावेगी तथा सामान्य दर से लगान वसूल किया जावेगा । यदि धार 
9] के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तो वह वापस की जावेगी तथा शासित हे 
रूप में वसूल की गई राशि का समायोजन झागामी वर्षों के लगान में किया बावेगा। 
राजस्व विभाग ने पत्रांक १. 6 (39) राज|2/85 दिनांक 3.5.86 व 26.87 मे 
ऐसे श्रादेश जारी किए हैं। जिस व्यक्ति ने नियमानुसार आवंटी के रूप में भूमि पर काले 
को है उसे आवंटन में प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान है | काश्त का तालव 
नियमानुसार आवंटन की गई भूमि के श्ावंटी द्वारा की गई काश्त से है। अतिक़मी की 
उपरोक्त परिपत्रों के अधीन किसी प्रकार की राहत नहीं दी जावेगी। गैर मृत 
«नाडी” के पेटे की भूमि पर यदा-कदा काश्त कर लेने पर वादी को खातेदारी अधिगर 
उत्पन्न नहीं होते ।? 


0. श्रपोल-कोई भी व्यक्ति जो उपखण्ड अधिकारी के प्रार्वटन रे 
श्रसस्तुष्ट है ग्रथवा जिसका आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया है वह ऐसे मदिश हैं 
दिन के ग्रन्दर उक्त आदेश के विरुद्ध कलेक्टर को अ्रपील प्रस्तुत कर सकता है । 


]. निरसन--राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या प. 6 (256) 28 
दिनांक 20 जनवरी, 959 द्वारा तालाब पेटे में स्थित राजकीय भूमि के सेती हैंतु मर: 
के सम्बन्ध में जारी अधिशाषी अनुदेशों को एतद्द्वास निरसित किया जाता है । 


राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में श्रावासीय भ्रथवा वाशिग्यर 
प्रयोजनार्थ कृषि भुसि का संपरिवर्तत) नियम, 97 
घितियम ।2) 
राजस्थान भू-राजस्व श्रधिनियम 956 (956 का राजस्थान 24278 ही 
को धारा 260 की उपघारा () के खण्ड (क) शौर घारा 90-क के साथ रि झूम 
26] की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँतथा इसके पी कं है 
बनाने वाली श्रन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, 2 तर, की 
झावासीय प्रथवा वाणिज्यिक श्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के संपरिवर्तत £# 
द्वारा निम्नलिखित नियम बनातो है--अर्थात्‌ :-- ४९ 
नाम राजशयाते $ 


. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ--(!) इन तियमों का ना टरदि ईमि 
राजस्य (ग्रामीण क्षेत्रों में भावासीय प्रमवा, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिएड 
संपरिवर्तेम) नियम, 97] है । 


]. 4988 घार. घार. डो. 6 


वासीय अथवा वापिज्यिक 
शिग श्रावेदक हारा निश्चित रुप से 
प्दीय: भ्रि 


ति नहा ले यो सक्षेगी-- किसी कृषि 
म्नलिक्ित प्ृमि को संपरि 


रकतेंन किय्ये जाने 


प्रामौण क्षेत्रों में भूमि का संपरिवर्तत नियम, 97[33 


(ग) राजस्थान भू-राजस्व (सहकारी समितियों को भूमि का श्रावंटन ) नियम, 
]959 

(घ) राजस्थान भू-राजस्व (डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म्स को भूमि का बावंदन) 
नियम, 958 

(४) राजस्थान भू-राजस्व (गौशाला को भूमि का प्रावंटन) नियम, 957 

(च) राजस्थान भू-राजस्व (कि प्रयोजना्थ तालाब पेटा भूमि का आवंटन) 
नियम, 96] 

(छ) प्रधिनियम की घारा 02 के अघीन सरकार द्वारा बनाये गये प्रस्य किसी 
नियम, प्रधिसूचना प्रथवा अ्रादेश के प्रधीन 


(3) वह भूमि जिसके सम्बन्ध में राजस्थान भूमि भर्जन भ्रधिनियम, 953 
(953 का राजस्थान प्रधिनियम, 24) की धारा 4 के प्रधीन नोटिस जारी किया गया 
है प्रथवा उसमें कोई कार्यवाही लम्बित है ॥ 
(4) वह भूमि जो रेलवे सीमा पथवा राष्ट्रीय मार्ग के ॥00 गज के भीतर 
स्थित है। 
(5) वह भूमि को सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघारित किसी 
सड़क के 50 गज के मोतर स्थित है । 
व्याख्या 
इस नियम में ऐसी भूमि वंय उल्लेख है जिनका इन नियमों के प्रधीन संपरियर्त न 
नहीं किया जा सकेगा । विशिष्ट नियमों के प्रधीन प्लादंटन की गई, प्रतिदन्पित सोमाप्रों 
में स्थित तथा जिसके सम्बन्ध में भूमि प्रदाप्ति भधिनियम के पघ्धीन कार्यवाद्दी चल रही 
हो, ऐसी भूमि बा इन नियमों के अधीन संपरिवर्तन नहीं किया जावेगा । केख्वीय भूमि 
भवाप्ति प्रधनियम 894 को प्रदेश मे लागू किया जाकर राजस्थान भूमि भवाप्ति पधि- 
नियम निरसित कर दिया गया है। प्रत: भूमि भवाप्ति के मामत्तों में प्रव केस्द्रीय अधि- 
नियम के प्रावधान लायू होगे। 
6. स्वोकृति के लिए घावेदन--() यदि कोई खसातेदार काश्तकार भपनोी जोत 
(नियम 5 में वख्त भूमि से भिप्त भूमि) के एक भाग पर धावासोय गृह का संप्रिर्माण 
अथवा किसो वाशिज्यिक प्रयोजन के: लिए उसका उपयोग करना चाहें तो वह उस 
तहसोल वे; तहसी लदार को, जिसमे वह गांव है तथा जिसमें श्रवेदर बी जोत स्थित है, 
प्ररूप “कः” में दो प्रतियो मे प्रावेदन प्रस्तुत करेगा । 
(2) ऐसा आवेदन-पत्र धावेदक द्वारा सिविल ब्रक्रिया सहिता, 908 (903 
डा वैज्ट्रीय ्पिनियम 5) के झधोत वादपत्र के रूप में सत्यापित शिया जादेगा । 
(3) यदि आवेदन-पत्र ब्यक्तियत रूप से ४स्नुत शिया जाये हो घ्रादिदक को ऐसे 


प्रावेदन-पत्र मे प्राप्ति शी रसोद दो जादेगी, जिसमे घादेइन-पत्र द्रास्ति गो टारोस व 
समय परित किया जादेया । 


34 ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का संपरिवर्ततन नियम, 977 


7. श्रावेदन-पत्नों का रज्िस्टर--नियम 6 के प्रधीन प्रस्तुत आवेदन-पत्रों की 
प्रविष्टि प्ररूप “ख” में रखे जाने वाले एक रजिस्टर में की जायेगी । . 

8. भ्रादेदन-पत्रों की संवोक्षा--(!) नियम 6 के अधोन प्रस्तुत किसी प्रावेदत- 
पत्र के प्राप्त होते के 30 दिन के भोतर उसमें दी गई विशिष्टियों के सही होने की पुष्टि 
के लिए, सुसंगत राजस्व अभिलेख से संवोक्षा की जायेगो, और स्वयं तहसीलदार द्वारा 
इसकी जांच की जायेगी भ्रथवा वह यदि उचित समझे, आवेदक की पात्रता और अन्य 
संगत मामलों के बारे में जांच व रिपोर्ट करने के लिए अपने किसी अघीनस्थ राजस्व 
श्रधिकारी अथवा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को इसे भेज सकेगा । ते 

(2) आ्रावश्यक जांच के पश्चात्‌ अथवा उपनियम () में निर्दिष्ट रिपोर्ट प्राप्त 
होने पर, तहसोलदार स्वीकृत देने के लिए उप-खण्ड अधिकारी को मामले की सिफारिग 
करेगा ग्रथवा कारण दर्ज करते हुए भ्रावेदन पश्र को झस्वीकार कर सकेगा । 

9. प्रावेदन-पत्नों का निपटारा--() नियम 8 के उपनियम (2) के प्रधीव 
तहसीलदार की सिफारिश प्राप्त होने पर, २ (उपखण्ड अधिकारों) ऐसी भोोर जांच, जिसे 
वह ठोक समझे करने के पढचात्‌, आवेदन मंजूर करने अथवा नामंजूर करने के प्रावश्यर्क 
श्रादेश जारी करेगा। भ्रवेदन-पत्र नामंजूर करने की दशा में वह इसके कारण 
अभिलिखित करेगा । 

(2) उपतियम () के अधीन आदेश देते पर, श्रागे की कार्यवाही करने भर 
किये गये भादेश को आवेदक को सूचित करने के लिए 7(उपखण्ड प्रधिकारी) की 
तहसीलदार को वापिस भेजेगा । ४ न 

(3) तहसीलदार, 7(उपखण्ड अधिकारो) द्वारा दिये गमे 22 के बारे में 
और मामले में आगे की गई कार्यवाहो के बारे को, आवेदन-पत्रों के रजिस्टर में, मावशर 
प्रविष्टियाँ करेगा । 

0, स्वीकृति की शर्लें--इन नियमों के अ्रयोव कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए हरे 
भूमि के उपयोग की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर ही दी जायेगी-- को 

() आवेदक नियम 2 में विनिदिष्ट प्रोमियम की रकम राज्य सरकार 


अदा करेगा पे के रि विर्मणि 
(2) आवेदक आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए मवत को वि» 


सनद जारी करने के पश्वात्‌ हो करेया ॥ में बह- 
(3) मावेदक इस प्रकार स्वीकृति प्राप्त भूमि पर संल्रिर्माण कराने झ 
कारिता रखने वाली पंचायत भ्रयवा पंचायत समिति की विधियों, उप-विधियों ते वर 
कोई हों, आबद्ध होगा । 
(4) पट्टेदार भत्ननों के सन्निर्मास्स, संघारण मरम्मत, 
के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की घारा 99 के अ्रघीन बनाये 
से भावद्ध होगा 


रीयल किक जज अर जम 
(. अधिसूचना प. 6(4) राक/4|79|27 दिनांक 26-6-87 द्वारा प्रतिस्थापित । 


गिरा देने भर विस्तार 
गिरा दे गये लिया 


ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का संपरिवर्तत नियम, 97/35 


(5) इन नियमों के प्रधीन भूमि के संपरिवर्तन की स्वीकृति पर, ऐसी भूमि में 
प्रावेदक के समी सातेदारी ग्रघिकार, जिनमें राजस्थान काइतकारी अधिनियम, 955 
(955 का राजस्थान अधिनियम 3) के ग्रधीन खुदकाश्त के श्रधिकार, यदि कोई हों, 
सम्भितित हैं, समाप्त हो जायेंगे यौर भूमि राज्य सरकार में भार मुक्त रूप में निहित हो 
जायेगो और ऐसे निहित होने पर जोत के उम्र भाग के बारे में कोई भू-राजस्व देय नहीं 
होगा । 


]. संपरिवर्तन के लिए क्षेत्र का विस्तार--भूमि का अधिकतम क्षेत्र, जो इन 
नियमों के प्रधोन कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन किये जाने हेतु स्वीकृत किया 
जा मबे गा, एक हजार वर्म गज प्रथवा आवेदक की खातेदारी जोत के कुल क्षेत्र का [/50 
भाग जो भो बड़ा हो, होगा । 


2. प्रोमियम-- (]) प्रावासीय श्रथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भूमि के 
संपरिवर्तन के लिए 500 वर्ग गज या श्रावेदक की कृषि जोत के /50 भाग जो भी बड़ा 
हो, क्षेत्र तक कोई प्रोमियम वसूल नही किया जायेगा । 

(2) उप नियम (]) में नि्घधरित सीमासे अधिक, क्षेत्र का उपयोग करने के 
लिए प्रावासीय प्रयोजनों के लिए 2/-२० प्रति वर्ष गज और वारिएज्यिक प्रयोजनों के 
लिए 6/- २० प्रति वर्ग गज को दर से प्रीमियम देय होगा । 

परन्तु, उप नियम (॥) में विनिदिष्ट सीमा से अधिक, 500 वर्ग गज तक की 
प्रधिकतम सीमा तक, बीज भण्डार, पशु-गृह चारा-गृह, कृषि यंत्रों के स्टोर के लिए 
सन्निर्माण कराने के लिए ऐसा कोई प्रीमियम सदेय नहीं होगा । 

परन्तु, यह और कि ये निबन्धन रिजर्वायर, कुण्ड या पानी-टेंक और इसके कौच- 
मैंठ क्षेत्र के सन्निर्माण पर लागू नही होगे । 

१(परलन्तु भनुसू चित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से वसूलीय संपरि- 
वर्तेन प्रभारों की दर आधी होगी ।) 

व्याख्या 

इस नियम में 500 वर्ग गज या आवेदक की कषि जोत के ]/50 भाग जो भी 
अधिक हो के लिए कोई प्रोमियम वसूल न किए जाने का प्रावधान किया हुमा है | यह 

प्रावधान राजस्थान काइतवगरी धप्रधिनियम में वशित “सुघार” से सम्बन्धित प्रावधानों 
के अनुरूप हैं। जेमा कि नियम | के उप-नियम (2) में उपवन्धित है कि ये नियम, 
राजस्थान बाश्तकारी प्रधिनियम की धारा 66() के उपबन्धों के भधोन रहते हुए लागू 
होंगे । स्पष्ट है कि उक्त प्रधिनियम के अघीन बने राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) 
नियम, 955 के नियम 25-क से 25-छ के प्रावधान ऐसे सपरिवर्तव पर लाग्र होगे। 
नियम 25-इ (0) के अनुसार जोत के ]/50 भाग के संदर्भ मे भ्धिकतम संपरिवतनीय 





. अ्रधितृदना प. 6(7 )ल/4|7/दार्ट|30 दिनाक 29.8.88 द्वारा जोड़ा गया। 


34/पग्रामीण क्षेत्रों में भुमि का संपरिवर्तत नियम, 97! 


7. आवेदन-पत्रों का रजिस्टर-नियम 6 के अधीन प्रस्तुत आवेदन-प्रों की 
प्रविष्टि प्ररूप “ख” में रखे जाने वाले एक रजिस्टर में की जायेगी। . 

8. श्रावेदन-पत्रों की संवीक्षा--() नियम 6 के अधोन प्रस्तुत किसी ग्रावेश- 
पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भोतर उसमें दी गई विशिष्टियों के सही होने की पुष्टि 
के लिए, सुसंगत राजस्व अभिलेख से संवीक्षा को जायेगी, और स्वयं तहसीतदार दवा 
इसकी जांच की जायेगो अथवा वह यदि उचित समभे, आवेदक की पात्रता और अब 
संगत मामलों के बारे में जांच व रिपोर्ट करने के लिए अपने किसी ग्रधोनत्य रजछ 
ग्रधिक्ारी अथवा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को इसे भेज सकेगा । पर 

(2) श्रावश्यक जांच के पश्चात्‌ अथवा उपनियम () में निर्दिष्द रिपोर्ट प्रात 
होने पर, तहसोलदार स्वीकृत देने के लिए उप-खण्ड अधिकारी को मामले की सिफ़राणि 
करेगा अथवा कारण दर्ज करते हुए श्रावेदन पत्र को अस्वीकार कर सकेगा | 


9. श्रावेदन-पत्रों का निपटारा--() नियम 8 के उपनियम (2) के ४ 
तहसीलदार की सिफारिश प्राप्त होने पर, १(उपखण्ड अधिकारी ) ऐसी श्रौर जांच 0: 
बह ठीक समभे करने के पश्चात्‌, झ्रावेदन मंजूर करने प्रथवा नामंजूर करने के गरवश 
आदेश जारी करेगा। आवेदन-पत्र नामंजूर करने की दशा में वह इसके काए 
अभिलिखित करेगा। बंबाही करते बोर 

(2) उपनियम () के अधीन आदेश देने पर, भागे की कार्यवाही कर कार 
किये गये भ्रादेश को आवेदक को सूचित करने के लिए ?(उपखण्ड प्रधिकारी) गा 
तहसीलदार को वापिस भेजेगा । गो के गोरे 

(3) तहसीलदार, 7(उपखण्ड प्रधिकारी) द्वारा दिये गये मा 
ओर मामले में आगे की गई कार्यवाहो के बारे को, आवेदन-पत्रों के रजिस्टर मैं 
प्रविष्टियाँ करेगा । 


ं (0 
0. स्वोकृति की शर्ते--इन नियमों के प्रघीन कृषि भिन्न प्रयोजतों के तिए। 
भूमि के उपयोग की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर ही दी जायेगी-- 
() आवेदक नियम 2 में विनिदिष्ट प्रीमियम की रकम राह 
अदा करेगा। गे मत ही कि 
(2) आवेदक आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए मवन 
सनद जारी करने के पश्चात्‌ हो करेगा । है 
(3) आवेदक इस प्रकार स्वीकृति प्राप्त भूमि पर संप्लिम' वि 
कारिता रखने वाली पंचायत अयवा पंचायत समिति की विधियों, उप 
कोई हों, भावडध होगा । पर प्रौर कि 
(4) पद्टेदार भन्रनों के सन्निर्माण, संघारण मरम्मत, गिरा देने बनाये मय कि 
के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा श्रधिनियम की घारा 99 के अधीन बवी 
से झावद्ध होगा । 


ज्य तार 


कराने मे 7! 


. अधिसूचना प. 6 (4) राक|4|79|27 दिनांक 26-6-87 द्वारा प्रतिस्यापित 


ग्रामीश क्षेत्रों में भूमि का संपरिवर्तन नियम, !97/35 


(5) इन नियमों के भ्रधीन भूमि के संपरिवर्तन की स्वीव्ृति पर, ऐसी भूमि में 
भ्रावेदक के सभी सातेदारी प्रधिकार, जिनमें राजस्थान काइतकारी अधिनियम, !955 
(955 का राजस्थान भ्रधिनियम 3) के झ्धीन खुदकाश्त के अ्धिवार, यदि कोई हों, 
सम्मितित हैं, समाप्त हो जायेंगे और भूमि राज्य सरकार में भार मुक्त रुप में निहित हो 
जायेगो और ऐसे निहित होने पर जोत के उस भाग के बारे में कोई भू-राजस्व देय नहीं 
होगा । 





]. संपरिवर्तन के लिए क्षेत्र का विस्तार--भूमि का अधिकतम क्षेत्र, जो इन 
नियमों के प्रधोन कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन किये जाने हेतु स्वोकृत किया 
जा सकेगा, एक हजार वर्ग गज प्रथवा ग्रावेदक की खातेदारी जोत के कुल क्षेत्र का /50 
भाग जो भी बड़ा हो, होगा । 


६2. प्रोमियम--() प्रावासीय प्रथवा दाशिज्यिक प्रयोजन के लिए भूपिके 
संपरिवत्तत के लिए 500 वर्ग गज या भ्रावेदक की कृषि जोत के ।/50 भाग जो भी बड़ा 
हो, क्षेत्र तक काई प्रोमियम वसूल नही किया जायेगा । 


(2) उप नियम (]) मे निर्धारित सीमा से अधिक, स्षेत्र का उपयोग करने के 
लिए प्राबासीय प्रयोजनों के लिए 2/-र० प्रति वर्ष गज प्रोर वाणिज्यिक प्रयोननों के 
लिए 6/- २० प्रति वर्ग गज को दर से प्रोमियम देय होगा । 

परन्तु, उप नियम (]) में विनिर्दिप्ट सीमा से अधिक, 500 यगे गज तक को 
प्रधिवतम सीमा तक, थीज भण्डार, पशुन्‍्यृह घारान्गृह, इष्नियंत्रों के स्टोर के लिए 
सन्निर्माण कराने के लिए ऐसा कोई प्रीमियम सदेय नहीं होगा । 

परस्तु, यह ओर कि ये निबन्पन रिजययिर, बुष्ड या पानी-टेड और इसके बेच- 
मैंट क्षेत्र दे सस्निर्माण पर लागू नही होगे । 

(परन्तु पनुमूचित जाति या अनुनू बित जनजाति के व्यक्तियों से बगूलीय गपरि- 
बर्तन प्रभारों बी दर भाधी होगो ।) 

स्याएया 

टूस नियम में 500 वगे यज या आवेदश बी हृषि जोत बे (/६0 भाग जो भी 
अधिक ही केः लिए शोई प्रोमियम दसूल न शिए जाने का प्रादघान दिया हुआ है । पद 
प्रावपान राजरपान बाइतबारो। धरर्धानिएम में बॉएत “सुधार” से सम्दस्धित धावघानों 
दे; अनुरूप है। जेसा कि नियम] के उप-निदम (2) में उरदन्धित है किये जिदम, 
राजस्थान बाशठशारों सधिनिसम गो धारा ८6(]) हे उपदन्धों के धघ्धीन गहने हुए सार 
होगे ।रपप्ट है गि उत्त घधिनिएम मे अपन दने राजस्थान बागरशारो (राजस्व माप म््‌ | 
नियम, (955 हे नियम 25-॥ से 25छ डे ध्ादधान ऐसे मपररिइरेन पर साय हने ॥ 


नियम 25-४8 (0) बे अनुसार जोत दे ]/50 भाग दे संदर्भ झे ररदिददय शर्यारदरननप 


ठि५०)६२?७ि;”जततणत!ः:ी-ी.-न 


. घटा ए 6(7)रू/4|7/र:2/३0 दिरइ ६१ ६.६३ हार शेोटः रुए- 9 


क्षेत्र के सम्बन्ध में लगाए गए प्रतिबन्ध के अनुसार हो संपरिवत्तन किया जा सक्ेगा। 
संपरिवत्ंन आदेश पारित समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 
4955 के प्रावधानों की क्रियान्विति भी घुनिश्चित की जानी चाहिए। 

[42-क. गह निर्मारा पहकारी समितियों दारा धारित भूमि का संपरिवततंन-- 

(4) समिति भी श्रावासीय भौर किसी भी आनुसांग्रिक था प्रासंगिक 
वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के संपरिवतन की पात्र होगी । 

(2) अ्रधिकतम क्षेत्र जो कि रजिस्ट्रोझृत पृह निर्माण सहकारी समिति का 
कोई सदस्य धारण कर सकेगा वह किसी पंचायत क्षेत्र में ।,000 वेग मीटर से अधिक नहीं 
होगा । 

(3) संपरिवतंन कराने की इच्छुक समिति आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी जिसके 
साथ संपरिव्तन कराये जाने के लिए ग्रवेक्षित क्षेत्र का रेखांक होगा जिसमें कुल क्षेत्र क 
कम से कम 40%; क्षेत्र सड़कों, विद्यालयों, चिकित्सालयों और भ्रन्य लोक उपयोगिताप्रं 
के लिए स्पष्ट रूप से आरक्षित किया गया हो। 

(4) आवेदक हारा आवेदन पत्र को उसी कार सत्यापित किया जायेगा जिस 
प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता 4908 (4908 का केन्द्रीय अधिनियम, 5) के अधीन वाद- 
प्न को किया जाता है । हे 

(5) संपरिव्तन अुल्क, खण्ड (3) में उल्लिखित क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए 
संपरिवतंन कराये जाने के लिए अपेक्षित सम्पूर्ण क्षेत्र के सम्बन्ध में संदेय होंगे । है 

6) समिति राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में प्रावासीय एवं वाणिज्यिक 
प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवंटन, संवरिवतंन एवं नियमितीकरण) नियम 98] की 
अनुलुची-ा के साथ पठित अनुश्नू ची-। में सूचोबद्ध निकटतम नगरपालिका के दम 
विहित न्यूनतम सामान्य संपरिवर्तन प्रभार के 30 प्रतिशत की दर से संपरिवतंन प्रभा 
जमा करायेगी | री 

(7) संपरिवर्तन के लिए आवेदन अधिकारिता रखने वाले उप-खण्ड भ्रधिका 
को इन नियमों से संलग्ल लत “क में तीन प्रत्ियों में किया जायेगा। प्रावेदन-त्र 
अस्तुत करने के पृ प्रत्येक समिति खण्ड (6) के उपवन्धों के श्रनुसार संप्रिवतंन धुल्क 


भार चालान और जिस रीति से स्व-निर्धारण किया गया है, उसका कथन करते ह्र्ए्‌ 
समिति के अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित विवरण संलग्स किया जायेगा । बे 

(8) संपरिवर्तन की रकम जालान सहित राजस्व शीर्ष, “अ्रन्य कर रा हर 
(ध) भ्रन्य मर्दे-. (घ) विविध, (4) कृषि नुमि के भ्रावादी मृमि में संपरियतंन के जा 
फोस” के अधीन निकटतम उप-कोपायार या सरकारी लेन-देन करने वाले बैक में 
करायी जायेगी । 


4. प्रधिमूचना व. 6 (44) राज./4/79/27 दिद्ांक 20.6,87 द्वारा जोड़ा गया 


ग्रामीण क्षेत्रो में सूर्सि कारसंवरिवेतेन-नियर्म, 47॥37 
(9) उपखण्ड ग्रधिकारो द्वारा खण्ड (7) के, प्रघोंन प्रष्ति किये गये समस्त 
आवेदन पत्र प्ररूप “ख ख” में रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्द किये जायेगे । ०-०८. ८. 

(70) उपखण्ड श्रधिकारी प्रावेदन-पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह केभीतर 
उसको प्रति, अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत को उसके विचारों भ्रौर सिफारिशों 
के लिए पृष्ठांकित करेगा । 

(!) ग्राम पंचायत प्रावेदन-पत्र की ऐसी प्रति की प्राव्ति के 30 दिनों के भीतर 
अपने विचार भौर सिफारिशें उप-खण्ड ग्रधिकारी को भेजेगो । 

(।2) यदि, उपखण्ड प्रधिकारो को, खण्ड ([0) और (|]) में ज॑सा निर्देशित 
है, उसके पनुसार ग़म पचायत के विचार और सिफारिश प्राप्त न हों तो वह संपरिवर्तन 
के आवेदन पर नियमानुसार समुचित प्रादेश पारित करेगा । 

(3) उपखण्ड अधिकारी द्वारा खण्ड (7) के गधोन प्रस्तुत किये गये प्रत्येक 
आवेदन की पृथक-पुथक सवीक्षा और जांच, ऐसी रोति से की जायेगा जेसी वह ठीक 
समभे | वह प्रावेदन-पत्र को या तो खारिज कर सकेगा या नियमानुसार सपरिवर्तन का 
झादेश नियमानुसार पारित कर सकेगा । 


(4) उपणण्ड भ्रधिकारी द्वारा आवेदन खारिज कर दिये जाने की दा में 
समिति द्वारा खण्ड (7) के शभ्रधीन जमा करायी ग्रयो रकम ब्याज के बिना उसे तुरन्त 
लोटाई जायेगी । 


(5) सपरिवर्तन का ब्रादेश पारित कर दिये जाने की दशा में समिति या 
कोई सदस्य उपसण्ड ग्रधिकारी द्वारा तय की गई संपरिवततन शुल्क को शेप रकम जमा 
करायेगा। 


(6) सदस्य|समिति द्वारा, खण्ड (5) के अधोन सपरिवर्तन शुल्क की पूरी 
रकम का भुगताव होने पर उप-खण्ड झ्रधिकारी, सदस्य के हक में प्ररूप “ग” में सनद 
जारी करेगा। 


(7) समिति, भूमि के खातेदारी अधिकार सरकार को समर्षित कर देंगो 
भौर इस प्रकार समपित और सपरिवर्ततित भूमि पर तत्पश्चात्‌ कोई भू-राजस्व संदेय नहीं 
होगा । 

हे (8) उप-खण्ड ग्रधिकारी किसो चाही या नहरी भृभि के बारे में संपरिवर्तन 
का कोई आदिश राज्य सरकार के पूर्व भनुमोदन के विना पारित नहीं करेगा । 

(9) इस प्रकार स्वीकृत भूमि पर सन्निर्माणण करते समय समिति का सदस्य 
स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वालो पंचायत या पंचायत समिति की उप विधियों, 
यदि कोई हों, का पालन करेगा। 

(20) समिति का सदस्य भधिनियम को घारा 99 के भघोन, राज्य सरकार 
दढारा बनाए गए संगत नियसों का पालन करेगा जिनमें भवनों के संप्रि्माण, संघारण, 
तोड़ने, मरम्मत प्रौर विस्तार का विनियमन होता है ! 


38|ब्रामीए क्षेत्रों में भूमि का संपरिवर्तन नियम, 97] 


43. प्रोप्तियम फा भुगतान एवं सनद जारी करना-- ([ ) (उपखण्ड अधिकारी)? 
द्वारा नियम 9 के श्रधीन, आवासीय श्रथवा वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए आवेदक को 
उम्तको जोत् के भाग के उपयोग को स्वीकृति देने का भ्रादिश प्रारित करने के 30 दिन 
के भोतर आवेदक, (उप-खण्ड भ्रधिकारी ) द्वारा निर्धारित प्रीमियम की रकम का राज्य 
सरकार को भुगतान करेया । 

(2) प्रीमियम की रकम चालान से नजदीकी उप-कोप में या सरकारी कारबार 
करने वाले किसी बेंक में राजस्व शीर्ष “माप 0क्तथ प्रकार शत त/ंक (..) एव 
इ९75--(घ) ४४४८ (!) फ6६ #छ एजर्सञ्ंणा ते हव0ण्रपवां ते 0. 8040 
के अबीन जमा करायी जायेगी । ह 

(3) प्रीमियम को पूरी रकम का भुगतान करने पर, 3(उप खण्ड अ्रधिकारी ) 
आवेदक को प्ररूप 'ग' में सनद जारी करेगा । हर 

2४(3-क, शास्ति--आ्रवासीय या वारिएज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के 
बिना स्वीकृत्ति उपयोग और संपरिवर्तन के समस्त मामलों में शास्ति लगाई जावेगी भौर 
शास्ति की दर नियम !2(2) में वर्णित संपरिवर्तेन शुल्क के बरावर होगी | * 

4 बकाया को बसुली--इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध निकल: 
रही श्रीमियम भ्रथवा शास्ति की बकाया राशि अधिनियम के अधीन राजस्व भूमि की 
बकाया के रूप में वसूलीय होगी । 

35, (7) [& »& »%] हे 

(2) इन तियमों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार यां तो स्वयं का 
किसी व्यक्ति के श्रावेदन पर किसी भी मामले के, जिस पर ये तियम लागू होते हों, अंभि- 
लेख को मंगा सकेगी और ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह उचित्त समभझे-- के 

परन्तु यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश ढिये जाने का प्रस्ताव है वो ऐ 
व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना ऐसा आदेश नहीं किया जमेगा । 

टिप्पणी हि * 
राजस्थान भू-राजस्व श्रघधिनियम की घारा 75 व 76 में प्रथम व द्वितीय की 
के तथा धारा 83 में पुनरीक्षण के अधिकारों का वरणंन किया हुआ है । तियम 5(4) 
के अधीन राज्य सरकार के अपील सुनने के झधिकारों को अधिसूचना प. 6 (68) राज्य 
ग्रप-4|75 दिनाक 2-7-77 से विलोपित कर दिया गया है । किन्तु पुनरीक्षण के कर 
नियम 5 (2) के अधीन रख लिये गये हैं जबकि भू-राजस्व अधिनियम में ऐसे प्रधिता 
राज्य सरकार में निहित हीते हुए भी इन नियमों में रखा जाना भावश्यक नहीं ई्‌ 
राजस्थान भू-राजस्व (शहरी क्षेत्रों में कृपि भूमि का झ्ावासीय, वाणिज्यिक 27: 
संपरिवरतन एवं नियमित्तीकरण) नियम 98! के नियम 20 में वर््ित राज्य सरकार ञ 
पुनरीक्षण के अधिकार राजस्व मण्डल को अत्यायोजित कर दिये हैं। इस परिप्रेक्ष्य 


£ .  प. 6 (44) राज|4|7927 दिनांक 20 6.87 द्वार प्रतिस्थोषित 
प, 6 [40) राज-/ग्रप-4/86 दिनांक 27.5.88 द्वार जोड़ा गमा 


+ 


ग्रामीण झेत्रो में भूमि का संपरिवर्तत तियम, 97]/39 


में इन नियमों के भ्रन्तर्गंत ऐसे भ्रधिकारों का प्रावधान किये जाने का कोई ग्रौचित्य 
नहीं है । 
प्ररूप-फ 
(नियम 6 देखिये) 
ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रावासीय झौर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के 
उपयोग की स्वोकृति के लिए भावेदन 
प्रेषिती : 
त्तहसीलदार* 
तहसील" 
महोदय, 
राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रावासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के 
लिए कृषि भूमि का संपरिवर्तन) नियम, 97] के नियम 6 के साथ पठित राजस्थान भू- 
राजस्व प्रधिनियम, 956 []956 का राजस्थान अधिनियम 5] की घारा 90-क के 
ग्रघीन, नीचे दर्शाये अनुसार आवासीय यृह निर्माण/वारिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि 
भूमि, जिसकी विशिष्टियाँ नीचे दी गई हैँ, के उपयोग की स्वीकृति क॑ लिए इसके द्वारा 
प्राविदन करता हैं -- 
2. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :-- 
(0) प्ावेदक का नाम, विता का नाम और पता 58५० ४६७ ४१३०१ 
(४) भूमि की विशिष्टियां जिनके बारे में स्वोकृति अपेक्षित है 
(क) ग्राम एवं तहसील का नाम' के 
(ख) खेवट सख्या, यदि कोई हो ““ 
(ग) खसरा संख्या” 
(घ) क्षेत्र "तलब + न 
(ड) भूमि का वर्गीकरण-- 
(च) वाधपिक भू-रानस्व”“ 
(छ) भूमि का उपयोग जो गत तीन वर्षों की झवधि में किया गया 
(ज) खातेदार का नाम पिता के नाम सहित «“जावनननीनीनीनीतीनाति चनन न« 
(7) भूमि का वास्तविक क्षेत्र (वर्ग गज में) जिसे संपरिवर्तत किये जाते का 
प्रस्ताव है 
(४) प्रयोजन शिसके लिए भूमि बाग उपयोग किया जाता है, भर्यात्‌ गृह निर्माण 
भ्रयथवा वाणिज्यिक प्रयोजन 
3. मह कि ग्रावेदक संपरिवर्तन के लिए आवेदित भूमि का खातेदार[गर सातेदार 
काश्तकार है भौर भू-राजस्व प्रभिलेखों में उसो के नाम में है, जिस्तको सत्य प्रतियां इसके 
साथ संलग्न हैं । 
4. यह कि भूमि नगर/कस्दा परिधीय ग्राम[ग्राम--द_नहन्‍लन्न' लि ललललबन *+ 
तहसोल-ललनलललननननिननन जिला “लगाना “+-में स्थित है । 


जिला “५ *ललडहिडनिननिनन 5 















झामी या शेत्रों में भूमि का सयरिवर्रेत नियम, 97] [4 










प साम और उसके धिता छा नाम 
ग्पातिशा का नाम प्रौर दूरी 
मे वास्तविक क्षेत्ररत जिसे मंयरिवर्तन कराने का 


हुन वे लिए मदन वा संप्रिम' 

3. वि संपरिहर्गन हे किए प्रावेदित भूमि में समिति के खातेदारी भ्धिकार 
कै और राज्य प्रसिदेख में मुमि उमरे माम में है, जिसको प्रमाणित प्रतियाँ इसके साथ 
संलग्न है. । 

4 वि भूमिगाविग्राम पचायः 
* दला 7 


5. मै/हमे इसके द्वारा प्रमाधित करता हरिरते हैं कि ऊपर दो गयी सूचना मेरी/ 
#मारी जागबारी ओर विश्वास वे अनुमार सही है प्रोर इसके द्वारा भावश्यक रांपरिवतंन 
शुल्क बा भुगतान कर ने ओर उस शर्तों बा प्रालन करने के लिए जिन पर भ्ावासीय गृह/ 
वाणिग्यिर प्रयोजन दे भवन निर्माएष के लिए भूमि शो उपयोग की स्वीकृति दी गयी है, 
प्रपने आपको प्रायद्ध करता ए(गरते है 





सह्सीण 








ग्राणी "* समिति के अध्यक्ष/सचिय के हस्ताक्षर 


तारीख-लनन्‍नन्‍वननन न 


कृपया निम्नलिखित को सावधानीपूर्वक नोट कर लें :-- 
इस आवेदन के राथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाने चाहिएं । 
. ऊपर उल्लिखित राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां । 


2. स्वनिर्धारण के रूप भे जमा करायी गयी रकम के सम्बन्ध में कोपागार 
चालान की प्रति [नियम 2-क (6) देखिये] । 


3. भूखण्ड घारण करने वाली समिति के सदस्यों की सूची, पूर्ण विशिष्टियों 
सहित । 


4. सपरिवर्तन कराये जाने वाले क्षेत्र का रेखांक । 


40|प्रामोण क्षेत्रों में भूमि का संपरिवर्तेन नियम, 973 


. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई बृचना मेरी जानकारों 
और विश्वास के अनुसार सही है तथा आवश्यक प्रोमियम के भुगतान के लिए मैं स्वयं 
को एतद्द्वारा श्राबड्ध करता हूं मौर उन शर्तों से भी आबद्ध होता हूं जिन पर भूमि को 
यूह संन्निर्माए/वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु प्रयोग की स्वीकृति दी गई है 

साक्षी/ललनलिनि नल लिनननीनानी हनन बावेदक के हस्ताक्षर 

दिनांक 








प्ररूप “कक 
(नियम 2-क (7) देखिये) 
ग्रामीण क्षेत्रों में छृपि भूमि के म्रावासीय और वारिएज्यिक प्रयोजन रथ संपरिव्तन 
के लिए समिति द्वारा ग्रावेदव 
सेवामें, 
उपखण्ड अधिकारी, 


महोदय, 
मैं|हम नीचे वर्णित आवासीय गृह/वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए भवव विर्माण 
हेतु ऋषि भूमि, जिसकी विशिष्टियां इसमें नीचे दी ययो हैं, के संपरिवतन के लिए रावत 
भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में श्रावासीय या वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि मूर्ति को 
संपरिवर्तन) नियम, 97] के नियम [2-क के साथ पठित राजस्थान भू-राजस्व #' व 
नियम, 956 (956 का राजस्थान प्रधिनियम 5) की धारा 90-क के अधीत इस 
द्वारा आ्रावेदन करता हूँ/करते हैं-- 
2. अपेक्षित विशिष्टियां नीचे दी गयी हैं :-- 
(3) समित्ति का नाम और पूरा पता रे 
(आ) समिति के सदस्यों की सूची जिसमें उनके पूरे पते श्रोर श्रावंदित ई- 
की पूर्ण विशिष्टियाँ दी गयी हैं 
(४) उस भूमि की विशिष्टियां जिसके बारे में संपरिवर्तन अवैश्षित है; 
(क) गांव का नाम, पंचायत वृत और तहसील के नाम सहित 
(ख) गांव, खेवट संख्या, यदि कोई हो 
(ग) खसरा संख्या 
* (घ) क्षेत्रफल 
(&) भूमि का वर्गकिरण 
(च) वाधिक सू-राजस्व ४ का 
(छ) गत तीन वर्षों के दोरान भूमि किस उपयोग में ली गई 


ग्रामीण क्षेत्रो मे भूमि का संपरिदर्तेश नियम, 974/[4! 


(ज) सातेदार का नाम और उसके पिता का नाम 
(कर) निकटतमस नगरपालिका का नाम और दूरी 
(४) भूमि का वर्ग मीटरों में वास्तविक क्षेत्रफल जिसे संपरिवतंन कराने का 
प्रस्ताव है, 
(५) भूमि का उपयोग में लिए जाने का प्रयोजन श्रर्थात्‌ यृह या वाणिज्यिक 
प्रयोजन के लिए भवन का संक्निर्माण 
3. कि संपरिवर्तन के लिए झ्रावेदित भूमि में समिति के खातेदारी भ्रधिकार 
है और राजस्व प्रभिलेख में मूमि उप्तके नाम में है, जिसकी प्रमाणित प्रतियाँ इसके साथ 
संलग्न है । 
4 कि भूमि गांव|प्राम पंचायत--तत वन ले अत ननिनननननननननननन नमन लक अज भ 
तहसोल ++०० »+००+७++ « #$#०+रूख७ जिला डक >>++ २००० ०००० न्न्पें स्थित है 4 


5. मैं/हम इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं|करते हैं कि ऊपर दो गयो सूचना मेरी/ 
हमारी जानकारी ओर विश्वास के अनुसार सही हैं प्रौर इसके द्वारा झ्रावश्यक संपरिवतंन 
शुल्क का भुगतात करने और उन शर्तों का पालन करने के लिए जिन पर भप्रावासीय गृह/ 
बाणिज्यिक प्रयोजन के भवन निर्माण्स के लिए भूमि के उपयोग की स्वीकृति दी गयी है, 
प्रपने आपको भावद्ध करता हूं/करते हैं । 


साक्षी समित्ति के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर 





तारीख'“* 





कृपया निम्नलिखित को सावधानीपूर्देक नोट कर लें :-- 

इस आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किये जाने चाहिएं ॥ 

]. ऊपर उल्लिखित राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां ॥ 

2. स्वनिर्धारण के रूप में जमा करायी गयो रकम के सम्बन्ध में कोपागार 
चालान वो प्रति [नियम 2-क (6) देखिये] 

3. भूखण्ड घारण करने वाली समिति के सदस्यों को सूची, पूर्णा ” ” 5 
सहित । न हु 

- संपरिवर्तन कराये के 


दर 


42 ग्रामीण क्षेत्र में भूमि झा संपरिवर्तत मियम, 973 














प्रद्ध “खा! 
(नियम 7 देखिये ) 
झावासीय/वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग हेतु आवेदन का रजिह्दर 
तहसील-* रु **००१०३०१००७०७०३०४०३० ० ९००- जिला।* *०००००+७००० ९० ९+ ६००० ०७४ « 

क्रसं, भावेदक का नाम, आवेदन प्राप्ति. उस भूमि की विशिष्टियां जिसका संपरिवर्तत 

पिता का नाम, निवास, का समय व चाहा गया है 

व्यवसाय एवं आयु. _ तारीख धाम फ उस 

खसरा न॑ सत्तौनी का क्षेत्र क्षेत्रफल 
2 3 4 5 6 
न 3 कअ जम कट: वफादार की रन कक कक सब शिरकत: महक 
वर्गीकरण भू-राजस्व प्रयथवा लगान अन्तिष्र आदेश अभियुक्तियां 
7 8 9 १0 


४४४४४ कफ 5सफकसससससफकफफनअइअइसइ_इ इ नं लक नकलक्‍डस्‍ीछ७छञ२डी)- इन जा 5 


7[प्रहूप “खख”] 
(नियम 2-क 7 देखिये) 


प्रावासीय/वाणिस्थिक प्रयोजन हैतु भवन सन्तिर्माएं के लिए कृषि भूमि के संपरिवर्तत 
के प्रावेदनों का रजिस्टर 


वहुसी ललटटनलानन»»«्उपखण्ड-नरललन>>ननल9»>»ू» जिला“ व + टन तह वि ।। 


के. समिति. प्रावेदन की आ्राप्ति भूमि की विशिष्टियंं जिसका राजस्व अन्तिम व्पिएी 





सं, का नाम की तारीख और संपरिवर्तत चाहा गया या. प्रादेश 
समम अॉज+ः लगाने 
हैं खसरा खतौती क्षेत्रफल भूमि 
सं. रस वर्गीकरण 
0 
7 2 3 4 3 65 7. 8 9 4 


आज पी. सह अर. अल कद मन शी जीन जी आज पट पल डक नी कक टदलज लग अर अलीजज की र नये ले 3 अल 3अ- पक 2०४ 





3. भ्षिसूचना क्रमांक प. 6(44)रा3/4|79[27 दिनांक 20 6.87 द्वारा जोड़ा दया । 


ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का संपरिवर्तेत नियम, 97/43 


प्ररूप “गा 
(नियम 3 (2) देखिये) 
प्रादाप्तीय रान्निमणि/वाणिज्पिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के उपयोग को समद 


भ्रावेदन प्राप्त होने की तारीख प्लौर समय संपरिवर्तन किये जाने को 








श्यक्ति का नाम 
पिता के नाम जैसा कि भावासीय|वारिज्यिक प्रयोजन के. स्वीकृत भूमि की विशिष्टियो 
राहित लिए छुपि भूमि के उपयोग हेतु भप्रावेदन के कि 
रजिस्टर के स्तम्म 3 में भ्रभिलिखित है ग्राम का नाम सपा संख्या 
] है 5 4 
क्षेत्र बीघा मे भूमि वर्गीकरण प्रावासीय प्रपवा वाणिज्यिक प्रयोजन प्रादेश का सक्निष्त 
के लिए कृषि भूमि के उपयोग हेतु जिवरण 
स्वीहृति की तारीख 
5 6 7 8 
ठ्चंीियःा।++-+-+++.__>तन+ननह6ह6ब€..हत- 





प्रदप-/ग पा न्ब्न 
(नियम 2-क देखिये) | 
प्रादासीय[वाणिश्पिक प्रयोजन के लिए भदत के सप्तिर्माण के लिए ह वि भूति 
के संपरिवर्तत बी सगद 
सप्रिति ध्ावासीय|वाशिस्पिक प्रयोजन के लिए मदन के सस्तिर्माच संपरिव्तत के लिए रवीहत 
जग नाम के लिए शुपि भूमि वेः रापरिव्तन के प्रावेदनों ढेः रडिस्टर भूमि ढी विगिड्टियाँ 


में यथा घरभिलिखित स्‍्रावेदन दो प्राप्ति की तारोख अिनीनीननत-नन, 
काब रा साम समय से. 


प्रोर समय 
आता  औत+ातवतवत्नत74470००-.-५००००-........... 
| डे 3 4 

डलकडकजक्षपस्‍पा++++.3ऊ.......+...+__..3.3.3.3न्‍नवतहतऊलल्‍लठठहक्‍.लतक्‍.0"ै.तह808ह॥.... 
- 'अननन-ननन-+-नन--मन, 

सेतफ्ल, बई॑ भूमि प्रावाती4द या दानिग्दिश. प्रोरेश का अदग्य था अमित 

मोटरो मे बर्योदरथ प्रयोगन दे लिए दुदि भूमि शक्षिप्त शो मपारेदर्टर ४ 

के उपदोय के लिए दो दरी. विवरण जिए स्कीशएस दिवः 


, मान की जरीबों से किए गए भू-माप के अनुसार “बीघा” के क्षेत्रफल 


44/॑चूना भट्टा के लिए भ्रूमि का प्रावंटन नियम, 965 


राजस्थान मू-राजस्व (चूना-भट्टा के लिए राजकीय पड़त भूमि 
का श्रावंटन) नियम, 965 


राजस्थान भू-राजस्व भ्रधिनियम, 956 (अधिनियम संख्या-5 सन्‌ 956) की 
धारा 265 सपठित घारा ]02 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का श्रयोग करते हुए राज्य सरकार 
एतद्द्वारा चूना-भट्टा की स्थापना हेतु राजकीय पड़त भूमि के प्रावटन के लिए निम्न- 
लिबित नियम बनाती है, अर्थात्‌-- 

4. संक्षिप्त शोयक, नाम तथा आरम्भ--(4) ये नियम राजस्थान भू-राजस्व 
(चूना-भट्टा के लिए राजकीय पड़त भूमि का झ्ावंटन ) मियम, 965 कहलायेंगे । 

(2) ये तुरन्त प्रभावशील होंगे । 

2. भूमि को ध्रेशियाँ ,जिनको श्रावंटित किया जा सकेगा-भट्टों की स्थापना के 
लिए भूमि का, पट्टे पर झ्यावटन निम्बलिखित श्रेणियों की राजकीय पड़त भुृमि में से, 
जो तहसील के नियन्त्रण में हों, किया जा सकेगा, अ्र्थात्‌-- 

(7) अक्ृष्य भूमियाँ जिन्हें, गेर सुमकिन या ऊसर वर्गीकृत किया गया है, कब्रि- 
स्तान, चराई के मेदान या चरागाह भौर जोहड़ या नाड़ा और टांकों की पालों या तट- 
बन्धों के रूप में प्रयुक्त भूमि, जिनका पानी ग्राम के पशुओं के उपयोग में झाता है, प्रकृषष्य 
भूमि के रूप में वर्गीकृत होने पर भी उक्त रूपेण आवंटित नहीं की जायेगी, या 

गकिन्तु यह और भी कि शहर, कस्बा या ग्राम की श्रावादी के एक किलोमीटर 
के अद्धंव्यास में चूने का भट्टा स्थापित करने के लिए किसी भी श्रेणी की भूमि का प्रावंटत 
नहीं किया जायेगा । 

(४) जहां भ्रक्ृष्य श्रेणी में वर्गीकृत भूमि आवंटन के लिये उपलब्ध महीं है, हृपि 
अयोग्य भूमियाँ या बंजड़ कदीम सात वर्ष से अधिक पड़त या बंजड़ जदीद या पांच या 
छः वर्ष से पड़त के रूप में वर्गीकृत भूमियाँ, या 

(॥) जहाँ पू्ववर्ती सण्डों में वणित श्रेणियों की भूमियाँ उपलब्ध नहीं हैं, निम्न- 
तम बारानी वर्ग की भूमि, 

परन्तु, सिंचित भूषि जो चाही, नहरी या तालाबी के रूप में वर्गीकृत हो, किसी 
भी दशा में आवंटित भहीं की जा सकेगी । 

3. भ्रधिकतम क्षेत्र जो ब्रावंटित किया जावेबा--चूना भट्टा के लिए प्रावंदित 
किया जाने वाला भ्रधिकतम क्षेत्र एक बीघा से अधिक नहीं होगा । एक बीघा 5/8 एकड़ 
के समान माना जायेगा । 

व्याख्या 
इस नियम के अघीन झावंटित भूमि भ्रधिकतम एक बीघा होगी | विभिन्न माप 
में वर्ग ग्जा की 


]. जी. एस. आर. 8 दिनांक !8.6.79 द्वारा जोड़ा एवं प्रतिस्थापित किया गया। 


चूना भरट्टा के लिए भूमि की प्रावंटन नियम, 965/45 


इष्टि से भिन्नता होगी । यहां बीघा के साथ एकड़ का सम्बन्ध स्थापित कर स्थित्ति को 
स्पष्ट कर दिया है । एक एकड़ के क्षेत्रफल 4840 वर्गंगज का 5|8 भाग 3025 वर्ग गज 
होगा, जा स्पप्टनया शाहजहांनो जरीब से किए गए भू-माप को दर्शाता है । विभिन्न क्षेत्रों 
में श्रादंटन करते समय एस वात का विशेष ध्यान रसा जाना ग्रावश्यक है कि क्षेत्र विशेष 
का सर्वेक्षण किस मापमान की जरीब से किया गया है। भ्रू-माप में प्रयुक्त जरीब की 
लम्बाई के प्रनुमार इन नियमों के अधीन प्रावंटित क्षेत्र एक बीधा से अधिक हो सकता 
है, किम्तु क्षेत्रफल के लिहाज से 3025 वर्ग गज से झ्धिक नहीं होगा । 

4. पट्टे की प्रवाधि--पट्टं को प्रवधि प्रावटिती के विकल्प पर पुनः झागामी पांच 
वर्ष को प्रवधि के लिए नवोनीकरण के अधीन, पाँच वर्ष मे ग्रधिक नहीं होगी । 

5. किराया जो दिया जायेगा-- () एक बीघा भ्थवा बीघा के भाग का वसूल 
किया जाने वाला किराया (एक सौ रुपये) प्रति वर्ष होगा तथा भ्ग्रिम में प्रावेदन-पत्र 
के साथ, जब स्वीकृत हो जाये, तथा प्रत्येक वर्ष पट्टं की समाप्ति पर देय होगा । 

(2) अधिकार शुल्क या कोई प्रीमियम झथवा जल कर वसूल नहीं किया 
जायेगा । 

6. झ्ावंटन के लिए श्रावेदन का प्ररूप- इन नियमों के पभ्रघीन चूना-भद्ठा हेतु 
भूमि के झ्रावटन के लिए प्रावेदन-पत्र इन नियमों के संलग्न प्ररूप 'क' में, जिस तहसील में 
भूमि स्थित है, के तहसीलदार का प्रस्तुत किया जायेगा । 

7. प्रावेदन-पत्र की जाँच तथा निपटारा--() तहसीलदार, उस क्षेत्र जिसमें 
भूमि स्थित है, के पटवारी से प्रतिवेदन मंगवाकर तथा ऐस्ती जाँच करने के पश्चात्‌, जेसा 
कि वह उचित समभे, मामले को प्ररूप 'क' के भागना में अपनी सिफारिश के साथ 
कलक्टर को प्रस्तुत करेगा । 

(2) कलेक्टर झ्ावेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात या तो भ्रावेदन 
पत्र को भ्रस्थोकार करेगा भ्रथवा राज्य सरकार की अ्रधिसूचना सख्या एफ. 5(8) राज/ 
ख/65 दिनांक 24 2.65 द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों के भ्रघीन प्रावटन की स्वीकृति 
देगा । 

7(2-क) यदि श्रावंटन स्वीकृत किया जाये तो, इन नियमों के संलग्न प्ररूप 'ख' 
में आदेश जारो किया जायेगा तथा तहसीलदार को लगान वसूल करने व नियमों में 
निर्धारित शर्तों व निवन्धनों की पालना कराने को निर्देशित किया जायेगा । 

(3) इन नियमों के झधीन झ्ावंटन के लिए प्राप्त भ्रावेदन-पत्र का उसकी प्रात्ति 
की तिथि से एक माह के भन्दर निपटारा किया जावेगा । 

ध्य-क, (२ > ८) 

. प्रधियूबना संख्या 6(8) राजस्व|ख|65 दिनांक 4-7-66 द्वारा श्रतिस्थापित एवं जोड़ा गया। 
2. विभिन्न भावंटन संशोधत नियम 960 द्वारा बिलोषित । है 


46|चूना भट्टा के लिए भूमि का ध्रावंटन नियम, 965 


प्ररूप 'का 
(देपिये नियम 6) 
भागने 
सेथामें, 
कलेक्टर, जिला ४ वन ललननननन- 
ह्वारा--तहसी लदार, तहसील-“ललललन नीलम 


विषय--चूना-भद्टा हेतु भूमि के श्रावंटन के लिए राजस्थान भू-राजस्व [भटूठे 
के लिए राजकीय पड़त भूमि का श्ावंदन) मियम, 965 के ग्रधीत 
आवेदन पत्र 
महोदय, 
में, क, स, ग, पुत्र घ निवासी ग्राम“ -+““““तहसील*“««+“+एतद्द्वारा चूना- 
भद्ठा हेतु निम्नलिखित भूमि के श्रावंटन के लिये आवेदन करता हुँ-- 
. तहसील सहित ग्राम का नाम, जिसमें भूमि स्थित है । 
2. भूमि की खसरा संख्या । 
3. भूमि का वर्गीकरण तथा निर्धारित लगान, यदि कोई हो । 
4. चूने के भट्टे के लिए भ्रपेक्षित क्षेत्र । 


5. ग्राम की पश्राबादी से क्षेत्र की दूरी । 

मैं, चूने के भट्‌टे के लिए क्षेत्र आवंटित किये जाने की प्रार्थना करता हूँ भौर 
एतद्द्वारा उपरोक्त वशित नियमों द्वारा विहित शर्तों तथा निवन्धनों का पालन करने का 
बचन देता हूँ । आवेदन स्वीकृत होते ही एक वर्ष का अग्रिम किराया तुरन्त जमा करा 


दिया जायेगा तथा निश्चित किराया प्रत्येक वर्ष भ्रग्रिम में दिया जावेगा । 
झापका 


(क, ख, ग,) . 
भागनों 
मैंने, (मौका देखा) पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की, जो संलग्त है । 
झावेदन पत्र में वर्शित तथ्य सही/गलत हैं । सही तथ्य निम्न प्रकार हैं-- 





() " (2) «हल एिएिहिए 
(3) «“नननिनिनीननिनीनिनीतिगायी- 
निम्नांकित कारणों से आवेदन पत्र प्स्वीकार किए जाने योग्य हैं- 
मर ००००० 3. 
4. * 





चूना भट्टा भूमि के लिए भूमि का श्रावंटन नियम, 965/47 


मैं, सिफारिश करता हूँ कि झ्रावेदित भूमि का झ्रावंटन कर दिया जावे । भूमि 
श्र कुल क्षेत्रफल“ />त>++“ “तथा वायिक किराया"।““«“_“““होगा । 

यदि, प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है, तो प्रार्थी को एक वर्ष का किराया अप्रिम 
जमा कराना होगा तथा वाधिक किराया निर्धारित तिथि पर संदत्त करेगा । 


कलेबटर को प्रादेशार्थ प्रस्तुत है । 
दिन क्‌ "**०*«०«न्‍्न्‍्ब>-->ब्न>नबन्‍ग» ह्‌. तहसीलदार 
प्ररुप खा 
(देखिये नियम 7 (2-क) ) 
कलेयटर का प्रारेश 
विपय--घूना-भट्टा के लिए राजस्थान भू-राजस्व (राजकीय पड़त भूमि का घूना- 
भद्टा हेतु आवंटन) नियम, 965 
राज्य सरकार की विश्ञप्ति संख्या एफ. 6 (8) राज।स,प्रुप-[65 दिनांक 
24-2-965 से प्रदत्त प्रधिकारों व राजस्थान भू-राजस्व (राजकीय पड़ते भूमि का घूनां- 
मट्‌टा के लिए आवंटन) नियम, 965 के नियम 7 के उपनियमों के प्रावधानों के प्रन्तगंत 
हि नमन वशित भूमिकों 
गे निम्न शर्तों व निबन्धनों पर 









पूना-भट्टा के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता हें-- 

, भूमि का विवरण 

(|) नाम ग्राम व तहसोल (४) खसरा संख्या (४) मूमि वर्ग (/४) क्षेत्रफल 

2. किराया 00 रुपया प्रति बीघा था बीघा के भाग कै: लिए“ बना 
रपया भ्रति वर्ष होगा । 

3, प्रवधि' "“>वर्ष दिनांवान॥“०///+«>से प्रमावशील होगी । 

4. धावटिती एवं वर्ष का प्रप्रिम किराया तहसीम-“ -“““में इस भादेश बी 
तिथि के 3 दिन में जमा करायेगा तथा भविष्य का किराया जो ऊपर वणित है, प्रतिवर्ष 
दिनांक 'को सदत्त किया जायेगा । 

5. यदि किसो वर्ष का किराया वणित तिदि पर नहों चुकाया गद्य हो बह लगाने 
को दबाया दो भांति दसूली योग्य होगा तथा इस आवेदन प्रादेश को निरस्त जिया 
जाइर राजस्थान भू-राजस्द झषिनियम 956 की धारा 9] के अधीत काउंवादी प्रारम्भ 
थी जा सकेगी । 

















हस्ताक्षर बलेबटर हा डिना: 

. प्रतिलिति थी “हिला पुष्र "ाणाए ४ (घाइटियो) 2 द्टिजिदि हह्मीज- 

दार को प्ावश्यक बा य॑ दाही हेतु प्रेषित है। वह उपरोन्ध दरिटत रियादा वसूम करे हद 
झ्तों द विदर्पनों की धनुरासना सुनिश्चित करे 

दिनौब+-+++>«+«>+> 

रपान+-०-«०«>-«>>++ 








हूं. बतेइ्टर 


नि 


भू 


ष 


48|वीज गोदामों के लिए भूमि का झ्रावंदन नियम, !965 


राजस्थान भु-राजस्व (बीज गोदामों के निर्माणार्थ भूमि श्रावंटन एवं 
परिवर्तन) नियम, 965 


राजस्थान मू-राजस्व प्रधिनियम, ]956 (श्रधिनियम संख्या 5, सन्‌ 956) 
की धारायें 02 तथा 90 (क) झ्रौर घारा 260 की उपधारा (!) के खण्ड (क) के 
साथ पठित घारा 26] की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा 
इस विभाग की भ्रधिसूचना संख्या एफ. 6 (6) राजस्व (ख) ग्रुप-/64, दिनांक [9 
जनवरी, 965 के श्रधिक्रमण (50एथः्ट्इ्मंणा ) में राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्तलिखित 
शर्ते श्रधिकथित करती है जिन पर बह (पात्र सहकारी समिति द्वारा बीज गोदामों)7 के 
निर्माण के लिए सरकारी पड़त कृषि भुमियों का आवंटन करने या खातेदारी प्रधिकारों 
के भ्रघीन घारित कृषि भूमियों को भ्रकृषि भूमियों में परिवर्तत करने की श्रनुमति देने की 
इच्छा रखती है, अर्थात्‌-- 

. संक्षिप्त नाम--इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (बीज गोदामों के 
निर्माणार्थ भूमियों का आवंटन तथा परिवर्तेन) नियम, 965 है । 

2. परिभाषाएं--जब तक विपय भ्रथवा संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न ही, इन 
नियमों में-- 

(क) “प्रधिनियम” से तात्पयं राजस्थान भू-राजस्व 956 से है। - 

(ख) “सरकार” से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है । 

(ग) “पात्र सहकारी समिति” से तात्पयं ऐसी कोई कृषि सहकारी समिति 
से है, जिसका प्राथमिक कार्य कृषि उत्पादन व कृषि संसाधनों या उपभोक्ता 
वस्तुश्रों का विपणन हो । ! 

(घ) ऐसे शब्दों और पग्रभिव्यक्तियों के, जो राजस्थान भू-राजस्व पधिनियम, 
956 (राजस्थान अधिनियम 5, सन्‌ 956) अथवा राजस्थान कारत: 
कारी अ्रधिनियम, 955 (राजस्थान अधिनियम 3, सन्‌ [955) में 
परिभाषित शब्द शौर अभिव्यक्तियां इन नियमों में जहां कहीं भी प्रयुक्त 
हुई हों, उनका वही अर्थ लगाया जायेगा जो उक्त पधिनियमों द्वारा उरह 
दिया गया है । हु ह 

3. किस्म भूमि जो प्रावंटित की जायेगी या जिसे परिवर्तित करने की प्रशुमति 
दी जापेधी--यदि नजूल अथवा आबादी भूमि उपलब्ध न हो, तो बंजड़ झथवा ग्रे सुन 
के रूप में वर्गीकृत सरकारी पड़त कृषि भूमि का प्रावंटन.किया जा सकेगा भौर ये रे 
बारानी अथवा खातेदारी भ्रधिकारों के अ्रधीत घारित प्र्तिचित भूमि के परिवर्तक 
प्रार्थना की जाये, तो कलेक्टर ऐसे परिवत्तंन्‌ की स्वीकृति प्रदान करेगा । 


: ], जी. एस. झार. 78 दिनांक 3.!0.83 द्वारा प्रतिस्थापित । 


बीज गौदामों के लिए भूमि का प्रावंटन नियम, 965/49 


विस्तु, शर्त यह है कि यदि सिचित सरकारी भूमि का प्ावंटन प्रथवा खातेदारी 
अधिकारों के नवीन सिचित कृषि भूमि का परिवतंन भ्रपेक्षित हो, त्तो राज्य सरकार के 
राजस्व विभाग का पूर्व प्रनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। 

4. प्रधिकतम क्षेत्र जिसफा प्रावटन किया जावेया--श्रावश्यकताओं के श्रघोन 
रहते हुए, ऐमा प्रधिकतम क्षेत्र जिसका झावेंटन किया जायेगा अथवा जिसे परिवतंत 
करते की प्रनुमति दी जायेगी, ![ जो [500 वर्गभीटर) से जधिक नहीं होगा । 

5. प्रावंटन दे नियन्धन तथा शत-- 

(।) पात्र सहकारो समिति को सरकारी पड़त भूमि का प्रावंटन, कृषि भूमि 
की प्रचलित बाजार दर जो कलेबटर अनुमानित करे, मय निर्धारित लगान के तीस गुना, 
वसूल करने पर, किया जायेगा । 

(४) जहां सातेदारी भूमि को परिवर्तन करने की भ्रनुमति दी जाने की भ्रपेक्षा 
की जाये, तो ऐसी प्रनुमति, पातेदारी ग्रधिकारों का समर्पण करने पर ही दी जायेगी, 
तदुनुमार उक्त भूमि के स्वीकृत लगान दर का 30 गुणा राशि को दर से प्रोमियम वसूल 
करके आवंटन किया जायेगा । 

(॥) भूमि का केवल उसी प्रयोजन में उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये कि 
बह प्रावंटित की जाये भ्रथवा उम्र परिवर्तित करने की अनुमति दी जाये और ऐसे भवन 
का निर्माण, जिसके लिए कि उक्त भूमि झापंटित की गई हो अथवा उसे परिवर्तन करने 
बी भ्नुमति दी गई हो, स्वीकृति दी जाने से एक वर्ष के भोतर प्रारम्भ किया जायेगा। 
यदि स्वीकृति को तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाये तो 
भूमि पुनग्रेहीत को जा सकेगी । 

विन्‍्तु शर्त यह है कि ग्रावटन प्राधिकारी, सपुचित भामलों में ऐसी अवधि को 
भ्रौर आगे समय तक जो एक वर्ष से श्रधिक न हो, बढ़ा सकेगा। यदि भूमि का, ऐसे 
प्रयोजनाथ जिसके लिए बह श्रावटित की गई हो, उपयोग नही किया जाये, तो राज्य 
सरकार उसका एुनग्रेहए कर लेगी । 

(।४) आवंदिती पूर्ववर्ती प्रत्येक शर्त का पालन करने के लिए लिखित में एक 
वचन-पत्न निष्पादित करेगा । 

(५) कलेबटर द्वारा वीज गोदामों के निर्माणा अधिक से अधिक 99 वर्ष की 
अवधि के लिए भूमि पट्ट पर दो जा सकेगी । पट्टा विलिख ([.८६५८ #£20८८७५४१) प्ररूप-क 
में होगा । 

6. भू-राजस्व झथवा लगाने में छूट--इन निययों के प्रघीन भावंटित भयवा ऐसी 
भूषि जिसे परिवर्तत करने को पनुभति दे गई हो, के लिए राजस्थान भू-राजस्व झ्धि- 
नियम, 956 (राजस्थान प्रधिनियम 45 सन्‌ ]956) को घारा 90 की उपधारा (3) 
के भध्न्तगंत भू-राजस्व भथवा लगाने में छूट को मंजूरी सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा दी जायेगी, 
परन्तु शर्त यह है कि यक्त क्षेत्र उपयुक्त नियम 4 के प्रधोन निदिष्ट सीमा से भ्रधिक न हो । 


. जी. एम. भार, 78 दिनाक 3॥-0-83 द्वारा भ्रतिस्थावित । 


ह््ल्ष् 
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50/वीज गोदामों के लिए भुमि का आवंटन नियम, 965 


27, श्रावंटन/परिवतंन पर प्रतिबन्ध-- (4) निम्नलिखित भूमियों का इन तियमों 
के अधीन आवंटन या परिवर्तन नहीं किया जायेया-- 

(+ ) ऐसी क्रपि भूमि जिसका ग्राबंटन या परिवर्तंत किया जा चुका है या 
विशेष उद्दं श्य या विशेष शर्तों पर आवंटन हेतु ग्रारक्षित रखी गई है । 

(४) ऐसी भूमि जो कि रेलवे सोमा से 35 मीटर के भीतर स्थित हो । 

(78) ऐसी भूमि जो तिम्नांकित सड़कों के मध्य सीमा से-- 

(क) राष्ट्रीय उच्च मार्ग (!४४४०७७। मरां8/७३७) [00 मीटर 

(ख) राज्य उच्च मार्ग (5।४४० प्रा8४७४५) 50 मीटर 

(ग) जिला मार्ग (006 ०७१७) 30 मीटर 

के भीतर स्थित हो । 

(2) ऐसी किसी भूमि का श्रावंटन या परिवर्तन इन नियमों के श्रघीत राज्य 
सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहों किया जायेगा, जो कि कस्बा या शहर की ऐसी नगर- 
पालिका की सीमा के भीतर स्थित हो, जिसकी कि जनसंख्या पचास हजार से प्रधिक हो । 

8. निर्माण कार्य का उपविधियों के श्रनुरूष होना--बीज गोदामों का निर्माण, 
ग्राम पंचायत की भवन निर्माण सम्बन्धी उपविधियों के श्रधीन रहते हुये किया जाएगा। 


प्ररूय-क 
(देखिए नियम-5 (५) ) 
पट्टा-विलिख 





यह्‌ पट्टा-विलिख आज दिनांक हल >ल>>“नमाहु४ ४ को राजस्थान कल 
के राज्यपाल (जिसे इसके पश्चात्‌ “पट्टादाता” कहा जायेगा, जिस अभिव्यक्ति में जब न्‍ञ 
विषय या संदर्भ द्वारा अपवर्जित न हो, पद से उसका उत्तराधिकारी या उत्के से हि 
शुदा प्रभिहस्ताकिती सम्मिलित होंगे) एक पक्ष तथा" “(पात्र )+ सहकारी स जिस 
का नाम एवं पता (द्वितीय पक्ष) जिसे, इसमें इसके पश्चात पट्ट दार कहा जावेगा | गई 
अभिव्यक्ति में जब तक विषय या सम्दर्म द्वारा अ्पवर्जित न हो, उसके उत्तराधिकारी ए 
भ्रभिहस्तांकिती भी सम्मिलित होंगे, के मध्य किया गया है । कु 

अतः पट्ट दार ने, पट्टादावा को बीज गोदाम निर्माश के उददं एय से संलग्न फ 
के अनुसार राजकीय पड़त भुमि आवंटन हेतु, भावेदन किया है भौर झतः पढ्ादा' को 
रोक्त भूमि को निम्नलिखित शर्तों पर, जो कि एतद्पश्चात्त उल्लिखित है, उक्त भू| 
पट्टे दार को 99 वर्ष की भ्रवधि का पट्टा स्वीकृत करने हेतु सहमत है । 





. जी. एस. स्‍भार. 78 दिनांक 3-0-83 द्वारा प्रतिस्थापित । 
2. अभ्रषिष्तचना दिनांक 2--76 द्वारा जोड़ा गया । 


थीज गोदामों के लिए भूमि का प्रावंटन नियम, 965/5] 
पझतः बिलेख निम्नानुसार साक्षित है-- 


]. उपरोक्त करार की प्रनुपालना में भ्ौर प्रतिफल की राशिल"हॉविशतत-॥ 5“ रु० 
(रुपये लाल केवल) राजस्थान भू-राजस्व (गोदाम के निर्माश हेतु भूमि का भ्रावंटन 
एवं परिवर्तत) नियम, 965 के नियम 5 में विहित दर से 7(भुगतान इस विलेख 
के निष्पादन से पूवे कर दिया गया है) जिसको प्राप्ति पट्ट दार स्वीकार करता है। तथा 
इसके पश्चात बणित प्रसंविदा पर पद्टादाता पट्टं दार को एतद्द्वारा भ्नुसूची में विहित एवं 
चणित भूमि को जो भ्रघिक स्पप्टता हेतु इसके साथ मानचित्र में, जिसकी सोमाएँ रंग से 
दिखाई गई हैं, एतद्पशचात दी गई भूमि निर्देशित की जावेगी ) को पट्टें दार को" «व लता 
दिनांक से” *" “तक 99 वर्ष को भ्रवधि तक घारित करने हेतु पट्टा दिया 
जाता है। 








2. पट्टं दार एवं पट्टादाता के मध्य प्रसंविदा एतद्द्वारा, निम्नानुसार की जाती है- 


(४) यह कि पदट्ठेदार, पटूटे को निरन्तरता ग्रवधि में, दी गई भूमि या उस पर 
निर्मित भवन, जो कि पट्टेदार द्वारा दिया गया हो, के सम्बन्ध में समस्त किराया प्रत्येक 
प्रकार के प्रभाव एवं कर जो सदेय हों या एतद्पश्चात संदेयाघोन हों, का भुगतान करेगा । 


(7) दी गई भूमि का केवल उसी प्रयोजन में उपयोग किया जायेगा जिसके 
लिए कि वह प्रावंटित की जाये प्रथवा उस्ते परिवर्तित करने को अनुमति दी जाये । ऐसे 
भवन का निर्माण जिसके लिए कि उक्त भूमि आवटित की गई हो झरथवा उसे परिवर्तित 
करने को प्रनुमति दी गई हो, स्वीकृति दी जाने से एक वर्ष के भीतर प्रारम्भ किया 
जायेगा । यदि स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के भीतर, निर्माण कार्य प्रारम्भ नही किया 
जाये तो भूमि पुनप्रंहीत की जा सकेगी । 


किन्तु शर्ते यह है कि भ्रावटन प्राधिकारी, समुचित मामलों में ऐसी प्रवधि को 
प्रोर भागे समय तक, जो एक वर्ष से प्रधिक न हो, बढ़ा सकेगा | यदि भूमि का ऐसे 
प्रयोजनायं जिसके लिए वह भावंदित की गई हो, उपयोग नहीं किया जाये तो पद्ठेदाता 
द्वारा उत्तका पुनग्रेहण विएए जाने के दायित्वाधीन होगी । 


(४) बीज गोदाम का निर्माण ग्राम पंचायत के भवन उप-विधियों के विपया- - 
नतगंत होगा । 


(+४) यह कि पट्ठेदार राजस्थान भू-राजस्व पात्र सहकारी समिति द्वारा बीज 


गादाम के निर्माण हेतु भूमि का भावंटन एवं परिवर्तत नियम, 965 में बशित प्रावधानों 
से झावद हागा | 


3. जी. एस. भार. 78 दिनाक 3-0-83 द्वारा जोड़ा गया । 


52/निजी वन विकास हेतु भूमि का श्रावंटन नियम, !986 


पक्षकारों एवं साक्षियों की उपस्थिति में यह विलेख लिखा जाकर प्राज दिनांक 
“77 “ए| वर्ष “०““““को हस्ताक्षरित किया गया। 





पट्देदार के हस्ताक्षर हस्ताक्षर “नतनननिगानान ६ 
सरकार के लिए प्रतिनिधि द्वारा 





राजस्थान भू-राजस्व (निजी वन विकास हेतु श्रकृष्य बंजर भूमि का 
आवंटन) नियम, 986 


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 (956 का राज॑स्थान अधितियम 5) 
की धारा 26] की उपघारा ;(2) के खण्ड (हशा) के साथ गठित घारा 0! तथा 
राजस्थान उप-निवेशन अधिनियम, 954 (954 का राजस्थान झधिनियम 27) की 
घारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार इसके द्वारा तिम्न- 
लिखित नियम बनाती है, प्रर्थात्‌ : हि 

4. संक्षिपुतत नाम, प्रसार भर प्रारम्भ-- (|) .इन नियमों का नाम राजस्थाद 
भू-राजस्व, (निजी वन विकास हेतु प्रक्ृष्य बंजर भूमि का प्रावंटन) नियम, 986 है। 

(2) इनका भ्रस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा । हे 

(3) थे राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 

2. परिभाषधा--जब तक विपय या सन्दर्भ से प्रत्यथा अ्रपेक्षित न हीं, ईत 
नियमों में :-- . 

(3) “अ्रधिनियम” से तात्पर्य राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम, 956 ([96 
का राजस्थान अधिनियम 5) से है । दि 

(४) “सहकारी समिति” से तात्पय राजस्थान सहकारी समिति [288 
965 (965 का प्रधिनियम 3) तथा राजस्थान समिति रजिस्ट्रीकरए 2008 
958 (958 का अधिनियम 28) के अथीन रजिस्ट्रीकृत गौर उप विधियाँ 2) का 
उपबन्ध, जो वन विकास के लिए भूमि घारणा करने की बाजा देता हो रखने वाली सर्मि 
से है । - * 

/ (॥0) “शैक्षणिक संस्या” से तातलय॑ ऐसी संस्याप्र है 
मान्यता दी गई हो भोर ऐसो संस्थामों को उप-विधियां वन विकास के * 
करने को अनुज देती हो । 

(९) “प्रत्ूप” में तात्पय इस नियमों से संसस्त प्ररूप से है । 


गों में है मिन्‍्हें इस रूप है 
जाए मृमि धारण 


निजी वन विकास हेतु भूमि का ओरावंदन न ने यम, । 986|53 


(४) “एकीज्षत प्रामोश विकास कार्यक्रम” से तात्पये गरीबी रेखा यौर जीवन 
निर्वाह स्तर से नीचे वग जीवन निर्वाह करने वाले और ग्रामीरां क्षेत्र में रहने वाले 
निर्धनतम व्यक्तियों को पहचानने तथा उनके श्राथिक उत्थान के लिए उत्पादक ग्रास्तियों 
प्रौर प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा हाथ में लिये गये कार्यक्रम से है । 

(भ) “पंचायत” से तात्ययें राजस्थान पंचायत अधिनियम, 953 (953 का 
राजस्थान अधिनियम 2) के अघीन स्थापित पंचायत से है। 

(५) “पंचायत समिति” से तात्पय राजस्थान पंचायत समिति झौर जिला 
परिषद्‌ प्रधिनियम, ॥959 (959 का राजस्थान प्रधिनियम 37) के अधीन गठित 
पंचायत समिति से है । 

(भा।) “निर्धन” का अर्थ श्रौर विस्तार वही होगा जो कुटुम्ब को झ्राधार मान- 
कर एकोकृत प्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रघीन है तथा भूमिहीन रृूपक वही होगा जो 
राजस्थान भू-राजस्व (क्ृपि प्रयोजनार्थ भूमि का पग्रावटन) नियम, 970 के नियम 2 
(॥-स) में परिभाषित है । 

(७) "धामिफ पश्रोर पूर्त संस्था” से तात्पय शजस्थान लोक न्यास प्रधितियम, 
959 तथा भारतोय न्यास भ्रधिनियम, 882 या तत्समय प्रभावी किसी ग्न्य सदश्य 
विधि के उपवन्धों के श्रघीन रजिस्ट्रीकृत घाभिक झ्ौर/या पूर्त न्यास से है । 

,. (3) “अ्रभिधृति श्रधिनियम' से राजस्थान प्रभिषृति भ्रधिनियम, 955 (955 
का राजस्थान प्रधिनियम 3) अभिशप्रेत है । 

(अं “प्रकृष्प बंजर भूमि” से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे राजस्व अभिलेख में 
भरक्ृष्य के रूप में दर्ज किया गया हो झौर इसमें सड़कों भौर नहरों के किनारे वाली खुलो 
पट्टी सम्मिलित है । 

3. नियमों को परिधि--ये नियम, निजी वन विकास के प्रयोजनाथ सरकारी 
पड़त अक्ृुप्य बंजर भूमि के श्रावटन को शासित करेगे । 

4. भूमि जो इन नियर्मो के प्रधोन पश्रावंटन के लिए उपलब्ध नहीं होगी-- 
निम्नलिखित श्रेणी की भूमि इन नियमों के प्रधोन झ्रावटन के लिए उपलब्ध नहीं होगी, 
प्र्यात्‌ :-- 

() राजस्थान काइतकारी अधिनियम 955 को धारा 6 में परिभावित 
समस्त भूमि, 

है ( ४) नगरोय या नगर के मास्टर प्लान क्षेत्र के नगरीय संबुलन या नगरपालिका 
क्षेत्र के भीतर था कस्वों शोर नगरों को नगरपालिका सोमाझों से, नीचे दर्शायी दूरी के 
भीतर स्थित भूमि, 

5 लाख या इससे भ्रधिक को जनसंख्या वाले कस्बे या नगर 5 कि. मो, 

2 लाख से 5 लाख के दीच को जनसंस्या वाले कस्दे या नगर 3 फि.मो. 
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पक्षकारों एवं साक्षियों की उपस्थिति में यह विलेख लिंखा जाकर झाज दिनांक 
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राजस्थान भू-राजस्व (निजी वन विकास हेतु श्रकृष्य बंजर भूमि का 
श्रावंटन) नियम, 986 


राजस्थान भू-राजस्व प्रधिनियम, 956 (956 का 'राज॑स्थान अधिनियम (5) 
की घारा 26। की उपधारा (2) के खण्ड (>थं।) के साथ गठित घारा 0[ तथा 
राजस्थान उप-निवेशन अधिनियम, 954 (954 का राजस्थान प्रधिनियम 27) + 
धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार इसके द्वारा विस 
लिखित नियम बनाती है, श्र्थात्‌ : 237 ५६ 

7. संक्षिप्त नाम, प्रसार भौर प्रारम्भ-- () इन नियमों का. नाम राजस्थार 
राजस्व. (निजी वन विकास हेतु अक्ृष्य बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 986 है। 

(2) इनका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा ।* 

(3) ये राजस्थान राजपश् में इनके प्रकाशन की तारीख को अवृत्त होंगे। 

2. परिभाषा--जब तक विषय या सन्दर्भ से प्न्यथा अपेक्षित त हो, इ 
नियमों में :-- ४ 
(7) “प्रधिनियम” से तात्पयं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 (95 
का राजस्थान अधिनियम 5) से है । 

(7) “सहकारी समिति”'से तात्पर्य रोजस्थान सहकारी समिति हक 
7965 (965 का प्रधितियम 3) तथा राजस्थान समिति रजिस्ट्रीकरएण 08 हा 
958 (958 का अधिनियम 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत श्रौर उप विधिये रत 
अबनन्‍्च, जो वन विकास के लिए भूमि घारणा करने की आजा देता हो रखने वाली त| 

है हट 3 के ह 
(मा) “शक्षसिक संस्था” से तात्पय ऐसी संस्थाओ्रों से है जिन हक के 
मान्यता दी गई हो श्र ऐसी संस्थाम्रों की उप-विधियां वन विकास के लिए भूमि 
करने की अनुज्ञा देती हो । 229०५ 
(70) “प्ररूष” से तात्पये इन नियमों से संलग्न प्रहवप से है । 


निजी बन विकास हेतु भूमि का ग्रावंदन नियम, ] 986[53 


(४) “एकोइत प्रामीण विक्यास्त कार्यक्रम” से तात्पय गरीबी रेखा गौर जीवन 
निर्वाह स्तर से नीचे का जीवन निर्वाह करने वाले झर ग्रामीणों क्षेत्र में रहने वाले 
निर्धनतम व्यक्तियों को पहचानने तथा उनके ग्राथिक उत्थान के लिए उत्तपादक प्रास्तियों 
और प्रसुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा हाथ में लिये गये कार्यक्रम से है । 

(भ) “पंचायत” से तालये राजस्थान पंचायत अधिनियम, 953 (953 का 
राजस्थान अधिनियम 2) के अधीन स्थापित पंचायत से है । 

(भ) “पंचायत समिति” से तात्पय राजस्थान पंचायत समिति श्ौर जिला 
परिपद्‌ प्रधिनियम, 959 (]959 का राजस्थान अधिनियम 37) के प्रधीन गठित 
पंचायत समिति से है । 

(भा) "'निर्धन” का अर्थ भ्ौर विस्तार वही होगा जो कुटुम्ब को झ्राधार मान- 
कर एकोइृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के भ्रधीन है तथा भूमिहीन कृपषक वही होगा जो 
राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवटन) नियम, 970 के नियम 2 

(॥-खस) में परिभाषित है । 

(9७) “घामिक भर पूर्त संस्या”” से तात्पय राजस्थाम लोक न्यास प्रधिनियम, 
959 तथा भारतीय न्यास प्रधिनियम, 882 या तत्समय अप्रभावी किसी प्रन्य सरहय 
विधि के उपबन्धों के श्रधीन रजिस्ट्रीकृत घाभिक श्ौर/या पूर्त न्यास से है । 

+.. (3) “प्रभिषृति भ्रधिनियम” से राजस्थान अभिषृति अधिनियम, 955 (955 
का राजस्थान प्रधिनियम 3) अभिप्रेत है |, 

(अं) “प्रकृषष्य बंजर भूमि” से तात्पय ऐसी भूमि से है जिसे राजस्व अभिलेख में 
प्रकृष्य के रूप में दर्ज किया गया हो झौर इसमें सड़कों भोर नहूरों के किनारे वाली खुलो 
पट्टी सम्मिलित है ! 

3. नियमों को परिधि-ये नियम, निजी वन विकास के प्रयोजनाथ सरकारी 
पड़त अक्ृप्य बंजर भूमि के भ्रावटन को शासित करेगे । ५ 

4. भूमि जो इन नियमों के ध्घोत प्रावंटन के लिए उपलब्ध नहों होपो-- 
(44700 श्रेणी की भूमि इन नियमों के श्रघीन झ्ावटन के लिए उपलब्ध नहीं होगी, 
पर्थात्‌ :-- - 

(१) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 को धारा 6 में परिभाषित 
समस्त भूमि, हे 

(मे) नगरोय या नगर के मास्टर प्लान क्षेत्र के नयरीय संजुलन या . .९ 
क्षेत्र के भीतर या कस्बों धोर नगरीं को नगरपालिका सोमाझों से, नोचे «व 
भीतर स्थित भूमि, ३ है 

5 लाख या इससे भणघिक की - , « 

2लाख से 5 लाख के | 
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लाख से 2 लाख के बीच जनसंख्या वाले कस्वे या मगर 2 कि. मी, 


ये राज्य सरकार के राजस्व विभाग के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, 
(7) विनिरदिष्ट लोक प्रयोजन के लिए, किसी भी ग्रधिनियमिति या नियमों के 
श्रधीन या राज्य सरकार प्थवा केन्द्रीय सरकार के झादेशों के अधीन घारित या मवाँस 


या शआ्रारक्षित भूमि । 

स्पष्टीकरण :--?. तथापि ऐसी वन भूमि, जो राज्य सरकार के द्वारा सामान्य 
या विनिदिष्ट भादेश द्वारा अधिसूचित की जाये, उत्तके पश्चात बन नियमों के उपबन्धों के 
अनुसार पभ्रावंटित की जायेगी । 

2. ऐसे मामले में झावंटिती, उसे प्रावंटित भूमि पर खड़ी वनस्पतीय उपज गा, 
प्रधिकारिता रखने वाले सहायक वनपाल के परामर्श से, आवंटन प्राधिकारी द्वारा यया 
निर्धारित वाजार मुल्य भावटित भूमि का कब्जा उसे दिये जाने से पुर्व सरकारी कोपांगार 
में जमा करायेगा । 

व्याख्या 

इन नियमों के प्रन्तगंत अक्षप्य पड़त वंजर भूमि को प्रा्वंटित करने का प्रावधान 
है । राजस्व रेकाड में मूमि का वर्गोकरण बजर अंकित होते हुए भी वाह्तव में उसका 
उपयोग परम्परागत रूप से पशुओं के लिए चरागाह के रूप में हो रहा हो, ऐमी भूमि के 
वास्तविक उपयोग को घ्यान में रखते हुए उसे चराग्राह घोषित करने की कार्यवाही ही 
हेतु राज्य सरकार ने परिपत्र दिनाँक 26.9.86 से समस्त जिला कलेयटर्म को निर्देश 4! 
हैं, जिससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हो तया संबंधित ग्राम के पशुपों के लिए पगाद 
की कमी न होवे । | 

5, प्रकृष्प बंजर भूमि की सूची तेपार करना--उप-्सण्ड अपिढारी अप उ 
सण्ड से सम्बन्धित नियम-4 में विनिदिष्ट भूमियों से भिन्न पढ़त प्रृष्य बंजर प्रृमियोँ ही 
ग्रामवार सूची प्ररूप-) में तंयार करेगा या करायेगा । ५ 

6. प्रावंदन के लिए भ्रायेदन झामन्त्रित करते हुए सार्थगनिक् ग्रषता पा 
करना--() उपसषण्ड प्रधिकारों, इन नियमों के भयीन मूप्रियों के घावटक हट टें 
प्रावेदन भामत्रित करते हुए प्ररूप-2 में सावेजनिक सूचना जारी करेगा जिममे हो पक 
लिए प्रस्तावित भूमियों का ब्योरा भौर ऐसे पभावटन के मिवन्धन धौर 222 2/78 
होंगी । ऐसी मूघना उपराष्ट प्रपिकारों के कार्यातय के सूचता पट्ट पर पक ता 
तथा उसको प्रतियां, जिसे के कलेक्टर, सम्वन्पित तहसोसदारों, पवायत सर्भि[ति» 
पंचायतों के कार्यातयों के सूचना पट्टों पर बिप्काई जायेंगो । सूचना वी प्रषार उैह 3 
में, शिसमें वन भूमि स्पिल है, शोंहो पिटवाकर उद्पोषधा द्वादो भी विदा जाई । 

(2) आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सार्वजनिक मूघता में [5 दित को ले | 
जादेयो धोर पवधि को गझता उपरोत्त वरधित कार्दासयों के सूषता पढ़ वर 
वियशादे जाने की तारोस से को जादेगी । 


द्िद्ा 


विमे ठझव विशःस हेंदु भूमि का भाव॑टत विषम, 986[55 


पर्स, या कि शारर सरदार विशेष या सामान्य प्रादेश से सार्वजनिक सूचना की 
पद दो डियो भी ऐसी गालादखि तझू कम कर सकेगी जो ।5 दिन मे कम हो किन्तु 









सलाहकार समिति को बैठक के प्रारम्म से पूर्द किसी भी समय भूमि के आवंदन 
ह लिए प्रावेदन स्वीकार बर सकेगा । 

|. प्रार्सटन हे लिए प्रावेदन--(4) नियम 6 के प्रघीन सार्वजनिक सूचना जारी 
ही जाते पर बाई भी स्यक्ति इन नियमों के प्रघोन भूमि के प्रावंटन के लिए सम्बन्धित 
उपयण्ड अधितारों वा प्रहाप- में, लिखित में झ्ावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। 

(2) आवंटन के समस्त घावेदन-पत्र सिविल प्रक्रिया सहिता, [908 (908 का 
वैसट्रीय प्रधिनियम 5) के प्रादेश 6 वे नियम ]5 में बाद पन्नों के सत्यापन हेतु उपबन्धित 
रोति में प्रावेदढः दारा हृताशरित गोर सत्यापित रिये जायेगे । 

(3) ध्रावंटन वे; लिए आविदन-पत्र उपसण्ड अधिकारी की ष्यक्तिण: प्रस्तुत किये 
जायेंगे या रजिस्ट्रोहत डाक द्वारा भेजे जायेंगे । 

8. ध्रायेदन का रशिस्टर--प्राण्ण किये गये ससस्त प्रायेदन-पत्र प्ररूप-4 में रखे 
गये आवेदनों के: रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे शौर उपपण्ड अधिकारी प्रत्येक आवेदन-पत्र 
पर उमझ्नी प्राप्ति सारोस धौर समय अभिलिसित करेगा । 

9 उपसष्ध प्रधिकारी द्वारा जांच--उपतण्ड अधिवारी प्रश्येक प्रावेदन पत्र में 
दी गई विशिष्टियों को थापिक रजिस्टरों या अन्य राजस्व अभिलेखों में विद्यमान प्रवि- 
प्टियों से सरयापित करायेगा पौर ऐसी जांच कर सकेगा जैसी यह इस सम्बन्ध में भौर 
आवेदक की पात्रता और प्रन्य संदद् मामलों के सम्बन्ध में उचित समभे । 

]0. प्रावंटन के लिए प्धिकतम क्षेत्र-इन नियमों के प्रघीन प्ावेदकों को 
प्रावटित किया जाने वाला अधिकतम क्षेत्र निम्नानुसार होगा-- 

(क) भूमिहीन निर्धन के मामले में “““एक हैक्टेयर 

(ख) प्रन्य भावेदकों के मामले में-** “ पांच हैबटेयर 

]]. प्रावंटन के लिए पात्रता भौर प्रायमिकता का फ़म--() प्रकृष्प बंजर 
भूमि का आवटन राजस्थान के ऐसे वास्तविक निवासी को किया जायेगा जो निजी बनों 
का विकास करने मे रुचि रखता हो ग्लौर जिसके पास, इन नियमों के निबन्धनों श्र शर्तों 
के भ्रनुसार बन स्थापित करने को, क्षमता झोर साधन हों । 

(2) उपयुक्त नियम [। में किसी बात के होते हुए भी बंजर भूमि का कम से 
कम 50 प्रतिशत भाग उसी ग्रामया उससे लगे हुए ग्रामों के भूमिहीन नि्नों, कृषि 
श्रमिकों, भूतपूर्व सैनिकों, लघु भौर सीमान्त कृषकों को एक ही प्राथमिकता क्रम में भाव॑- 
टित किया जायेगा । हे आवंटितियों में से यथासंभव कम से कम 50 प्रतिशत व्यवित, 
जहाँ उपलब्ध हों, अनुसूचित जाति/अ्नुसूचित जनजाति के होंगे । 
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, (3) () यदि किसी भू-खण्ड विशेष के लिए केवल एक पात्र आवेदक हो तो वह 
उसे आवंटित किया जायेगा । हे * 
.. (४) ० यदि एक ही भूखण्ड की अपेक्षा करने वाले एक से अधिक पात्र आवेदक हों 
तो उस ग्राम में, जिसमें भूमि स्थित है, निवास करने वाले आवेदक को ग्रधिमान दिया 
जायेगा और श्रावेदकों के उपयुवत प्रवर्गो में से प्रत्येक, वर्ग में अधिमान ऐसे व्यक्ति को 
दिया जायेगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो । 
(9) यदि एक ही भ्रवर्ग के एक से अधिक पात्र आवेदक हों तो आवंटन, लाट 
निकाल कर किया जायेगा । ० डक पु 
व्याख्या 
इस नियम में झावंटन के लिए पात्रता की शर्तें दी गई हैं। शर्तों के प्रनुसार 50 
प्रतिशत भूमि उसी ग्राम के निवासी परिवारों को गप्रथवा पास के गांव के भूमिहीन परि- 
वारों को दी जा सकेगी । शेष भूमि उसी क्षेत्र के अथवा पास के क्षेत्र के अन्य व्यक्ति 
आवंटित करवा सकेंगे जो राजस्थान के, सदृभावी नागरिक होने के साथ ही प्रन्य शर्तें पूरी 
करते हों । इससे स्पष्ट है कि भू-प्रावंटन के लिए आवेदक-का राजस्थान,का सदभावी 
निवासी होना आवश्यक शर्ते माना गया है। जप ४ 
42. () समस्त झावंटन निम्नलिखित से गठित सलाहकार समिति के परामर्श 
से उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये जायेंगे-- 
(3) राजस्थान विधान सभा का सदस्य जिसके निवर्चिन क्षेत्र में भूमि स्थित है, 
(॥) अ्रधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति का प्रधान, 
(४) अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत का सरपंच, 
(+४) सम्बन्धित क्षेत्र का सहायक बन संरक्षक या रेंज भ्रधिकारी, 
(५) अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को विकास भ्रधिकारी, 
(भ) केवल सड़क और नहर, यथास्थिति के किनारे किनारे वाली मू-पदिदियों 
के आावेंटन के लिए (लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग का अधिडा+ 
रिता रखने वाला सहायक प्रभियन्ता ), जे 
.... (शा) संबन्धित तहसील का तहसीलदार। * 7 हि 
-+5/(2) उपखण्ड अधिकारी, सलाहकार समित्ति के सदस्यों को समिति की बेंठक 
की तारीख, समय ओर स्थान के बारे में कम से कम 7 दिन की सूचना दंगा । हे 
-. परन्तु, यह कि यदि सलाहकार समिति का कोई सदस्य नियत प्रौर उ्म सूचित 
को गई तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है तो उपसण्ड अधिकारों सलाहकार डितनि प 
समिति के भन्य सदस्यों, जो कि संख्या में दो से कम न हों, जिनमें से एक सोक प्रति कट 
-. होना चाहिये, के परामर्श से भावंटन का कार्ये करेगा । तथापि, किसी भी स्थगित बंदर 
के लिए कोई कोरम भपेक्षित नहों होगो । 


(3) बैठक की सूचना की तामील राजस्थान राजस्व न्यायालय नियभावली 
खण्ड-] भाग-] में सम्मन की तामील के लिए निर्धारित रीति से की जायेगी : 


परन्तु यह कि यदि तामील, सम्मन तामीलकर्ता के माध्यम से सम्भव नहीं हो तो 
यह "डाक प्रमाण पत्र प्रधीन” डाक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी । 

(4) उपख्ण्ड भ्रधिकारी भौर सलाहकार समिति के सदस्य सम्बन्धित पंचायत 
मुख्यालय पर बैठक करेंगे । 

(5) सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही का विवरण उपखंड भ्रधिकारी 
तथा सलाहकार समिति के उपस्थित सदस्यों द्वारा लिखा भ्रौर हस्ताक्षरित किया 
जायेगा । 

(6) प्राबंटन, सलाहकार समिति के उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सलाह से 
किया जायेगा । सदस्यों के बरावर-बराबर बंट जाने को स्थिति में विसम्मति प्रकट करने 
वाले सदस्यों की राय भभिलिखित की जायेगो तथा मामला अन्तिम प्रादेशों के लिए 
कलेवटर को निदिष्ट किया जायेगा । 

(7) प्रावंटन का आदेश झावंटिती को लिखित मैं प्रहप-5 में दिया जायेगा शौर 
उप्ते वृक्षारोपण झनुज्ञा-पत्र, पट्टे के रूप में जाना जायेगा । 


व्याख्या 


इन नियमों में परामशंदात्नी समिति का गठन किया गया है जिसकी सलाह पर 
आ्रावंटन किया जावेगा । पूर्व में तहसीलदार को समिति का सदस्य न॑ बनाकर उसे विशेष 
प्रामंत्रिती के रूप में बुलाने का प्रावधान राज्यादेश दिनांक 26-9-86 से किया गया था । 
किन्तु प्रधिसूचना क्रमांक प. 6 (5) रेव/4/86|5 दिनांक 3-]-88 से नियम में संशो- 
धन कर तहसीलदार को भी समिति का सदस्य बना दिया गया है। 


कलेक्टर को इन नियमों के तहत विभिन्न संस्थाओ्रों को 25 हैक्टर तक भूमि आवंटन 
करने के लिए सक्षम किया गया है। कलेक्टर द्वारा किये जाने बाले ऐसे आवंटन के 
सम्बन्ध में परामशंदाश्री समिति से राय लिये जाने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है । 
स्थानीय परिस्थितियों में, आवंटन में कोई त्रुटि न रह जाये तथा सही संस्थाओं को ही 
भूमि का प्ावंटन हो, राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 26.8 86 से भावंटन झधिकारियों 
को निर्देशित किया है कि विभिन्न संस्थाप्तों को किये जाने वाला झावंटन क्षेत्रीय भमि 
भ्रावंटन परामशेंदात्री समिति की सिफारिश के झ्राघार पर किया जावे, जिसे प्रनौपचारिक 
रूप से प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। इसो सन्दर्भ में यह स्पप्ट किया गया है कि राज्य 
सरकार द्वारा किये जाने वाले भावंटन के लिये परामशंदात्री समिति की सिफारिश स्‍्लाव- 
श्यक नहीं होगी । 


73. झायंटन की शर्त--() इन नियमों के भघीन भूमि का प्रावंटन पढ़ाथति 
(085८ ४०१४) के भ्राघार पर किया जायेगा। पट्टा भारम्मिक त्तकी 
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कालावधि के लिए मंजूर किया जायेगा और तत्पश्चात्‌ यह एक वार में 0 वर्ष की 
कालावधि के लिए नवीनीकरणीय होगा, वशर्ते कि इत नियमों में निर्धारित निर्वधनों 
और शर्तों को भंग नहीं किया गया हो । 

(2) भाावंटिती, सिफारिश की गई जाति के वृक्ष, झाड़ियां और घास लगाने का 
कार्ये भ्ारम्भ कर सकेगा । 

(3) आवंटिती, प्रथम वर्ष में एक तिहाई क्षेत्र में, द्वितीय वर्ष में दुरे एक 
तिहाई क्षेत्र में तथा तृतीय वर्ष में शेप क्षेत्र में बन प्रधिकारी द्वारा सुझायी गई जाति के 
वृक्ष, कोड़ियां और घास लगायेगा । यह कालावधि, इन नियमों के तियम-2 के उप- 
नियम (7) के अधीन आवंटित भूमि का कब्जा दिये जाने से अगली | जुलाई से प्रारम्भ 
होगी । 

(4) आवंटिती, श्रावंटन के निबन्धनों और शर्तों के श्रध्यधीन रहते हुए प्रावंदित 
भूमि की उपज के साथ में सम्पुर्ण अधिकारों का उपभोग करेगा । 

(5) आवंठन की तारीख से प्रथम 0 वर्षों के लिए आवंदिती से कोई लागत 
वसूल नहीं की जायेगी ! तत्पश्चात्‌ लगान, ग्राम में वारानी भूमि की निम्नतम श्रेणी 
पर लागू दर के अनुसार सदेय होगा । 

(6) आवंदिती, भूमि पर विद्यमान कुप्ों भौर स्थाई संनिर्माणों, यदि कोई हों, 
की कीमत तथा भूमि पर सड़े वृक्षों की कीमत भी राजस्थान काश्तकारी भ्रधिनियम, 
955 की घारा 80 और 8] के श्रधीन बनाये गए नियमों द्वारा निर्धारित दरों के परनु- 
सार राज्य सरकार को भुगतान करेगा । कप 

(7) आवंटन के किन्‍्हों भो निबन्‍्धनों ओर शर्तों के भंग होने की दशा में शृमणि, 
बिना किसी मुवाञ्जा का भुगतान किये, किसी भी समय कलेक्टर द्वारा पुनत्न हुए की्‌ 
जा सकेगी । हि 
(8): झावंटिती को ऐसी आवंटित भूमि पर, जिस पर वृक्ष लगाए गए हैं, 88 
प्रकार के कोई स्वामित्वाधिकार नहीं होंगे तथा वह उसे श्रन्तरित नहीं करेगा, उप 
पर नहीं देया या ग्रन्यथा उसका व्ययत नहीं करेगा या उस पर कोई हित, े 0, 
का अधिकार या दायित्व सृजित नहीं करेगा । भूमि का स्वामित्व सरकार में [ » 2 २ ] 
निहित बना रहेगा । पे रे 
हि (9) झावंटित भूमि का उपयोग, जलाऊ लकड़ी यो फल या चारे वाले वृक्ष हा 
के प्रयोजनाय्थ ही किया जायेगा । झावंटिती को कोई भो कृषि फसल उगाने के लिए 5 
भूमि को जोतने का कोई भ्रधिकार नहीं होगा । है कर 

(70) (क) आावंदिती को केवल वृक्षों का भोग करने का हक होगा। तीर 
घिकार में निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित होगे :-- 


. भथिसूचता क्रेमोंक प. 6(5) रेव/4/86/5 दिवाक 3--88 द्वारा विलोषित । 
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(+ ) सूखी शाखाप्नों को एकत्रित करना, 

(४) शाखाओं की उप-शाखाओं और लूपिग्स को ले जाना, 

(7) फल, फूल, वीज, पत्तियों जेंसी उपज का संचय करना, राल झादि का 
चुप्नाना, 

(९) वक्षों पर आधारित कार्य करना, जैसे मधुमवखी पालन, रेशम कीड़ा पालन, 
लाख उत्पादन आदि, 

(४) वृक्षों का काप्पिग, 

(भ) ऋण लेने के लिए वित्तीय सस्‍्थाओं के पास बुक्ष/पट्ट रहने करके प्रौर 
ऐसी संस्थाम्रों के पक्ष में वृक्षों या भूमि पर भार सृजित करके केवल 
वित्तोय संस्थानों को ऐसे वृक्षों/भूमि को बन्धक करना । 

(ख) आवंटिती की मृत्यु पर इस आवंटन के प्रधीन के अधिकार और बाध्यता 
निजी उत्तराधिका र कानून के अनुसार हस्तान्तरणीय होंगे । 


(॥) (क) आवंटिती का वृक्ष लगाने, उचित रूप से उनकी देखभाल, रख 
रखाव श्र संरक्षण करने का श्र यह देखने का उत्तरदायित्व होगा कि नियत कालावधि 
में विनिरदिष्ट न्यूनतम सख्या में वृक्ष लगाए गए हैं। 


(ख) बाड़वन्दी, यथासभव स्थानीय तौर पर उपलब्ध और यथोचित प्रकार की 
प्राकृतिक वायोमास बाड़ से या खाई और मेड़ संरक्षण से होनी चाहिये। सामान्यतः 
बाड़वन्दी प्रत्येक पोधे के लिए पृथक-पृथक होनी चाहिए । 

(ग) यदि पोधा/वृक्ष आवटिती के नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से 
सूख/गिर जाता है तो वह इस तथ्य को सूचना तहसीलदार को देगा श्रोर उसके पश्चात्‌ 
बह उस लकड़ी को काटेगा और ले जायेगा ॥ 

(घ) प्रावंदिती का झ्रावंटन, उपखण्ड श्रधिकारी की पृथ स्वीकृति से झौर उन्हीं 
निबन्धनों भ्रौर शर्तों के श्रघीन रहते हुए, पात्र प्रवर्गं के किसी व्यक्ति को पूर्णतः: या भागतः 
प्रन्तरित किया जा सकता है। ऐसे मामले में जहाँ कि वृक्ष/भूमि को बन्धक करके ऋण 
लिया गया ही वहां उक्त भूमि का प्रन्तरण सम्बन्धित वित्तीय संस्था के पूर्व भनुमोदन से 
ही भोर वित्ीय संस्था को बन्धक की गई भूमि/वृक्ष पर प्स्तित्वयुक्त प्रभार के बने रहने 
के भ्रधीन रहते हुए ही किया जायेगा । 

(ड) उपखण्ड अधिकारी को स्वीकृति के बिना भूमि के अन्तरण के मामले में 
अन्तरिती को कोई भधिकार उत्पन्न नहीं होंगे झोर वह राजस्थान भू-राजस्व झ्धिनियम 
की घारा 9] के अघोन संक्षेपत: वेदखल किये जाने का दायो होगा भौर ऐसा अन्तरण 
प्रभावहीन भौर शून्य होगा तथा प्रवर्तनीय नहीं होगा । 

(च) भावंटिती को, वन विभाग की सिफारिश के झनुसार वन वृक्ष विज्ञानीय 
परिपकक्‍वता प्राप्त कर लेने पर, वृक्ष काटने भौर ले जाने की स्वीकृति दी जायेगी, बचें 
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काटे जाने वाले प्रत्येक वृक्ष के बदले में उसने उस वृक्ष की श्रायु की समाप्ति से कम से 
कम दो वर्ष पृ॒व॑ दो वृक्ष लगा दिये हों | यदि वौधे लगाने वाले ने वृक्ष के वन, वृक्ष विज्ञान 
तीय परिपक्वता प्राप्त करने के कम से कम दो वर्ष पूर्व दो वृक्ष नहीं लगाये हों तो उपखण्ड 
अधिकारी की लिखित भ्रनुमति से ही और सरकार के पास ऐसी फीस, जो निर्धारित या 
विनिदिष्ट की जाये, पहले जमा कराने पर ही लकड़ी काटने और ले जाने की अ्रनुमत्ति दी 
जासकतो है। 

(छ) आवंटिती, स्कीम से संबंधित ऐसे श्रन्य सामान्य निदेशों का पालत करेगा 
जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये जायें। 

(ज) आवंटिती सड़कनहर के किनारे किनारे इस प्रकार से वृक्ष लंगायेगा 
जिससे यातायात की सुरक्षा या यथास्थिति, तटबंध की मजबूती को कोई खतरा न हो 
तथा जब भी लोकहित में श्रावश्यक हो समुचित प्राधिकारी द्वारा उन्हें हटाये जाने का 
निर्देश दिया जा सकेगा । ऐसे निर्देश अंतिम होंगे । 


(2) (क) आवंटितो किसी भी प्रकार से उत्पादन क्षमता को सारतः कम या 
नष्ट नहीं करेगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेया जो उस आवंटित भूमि के लिए, जिस पर 
उसने वृक्ष लगाये हैं, नाशक या हानिकारक हो या उसे उत्पादन के उपयोग हेतु भनुपयुक्त 
नहीं बनायेगा । 

(ख) प्रावंटिती, को जलाऊ लकड़ी या चारे के मध्यवर्तों उत्पादन को छोड़कर, 
कृषि फसल उगाने के लिए उक्त भूमि पर खेती करने का कोई अधिकार नहीं होगा भौर 
भूमि का उपयोग केवल वृक्ष उपाने के लिए करेगा । 

(ग) ऐसे कार्यों को छोड़कर जो वृक्षों को उगाने और उतकी देखभाल करने के, 
आनुधंगिक हो, भूमि पर किसी सुधार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी । - 

- [घ) आवंदिती, उक्त भूमि पर जनता के या उससे लगी हां के स्वामी 
के किसी भी विद्यमान सुखाचार या रूढ़िजन्य अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेया । है 
क्के ॥ हीं लगाये 

(23) (क्क) यदि निर्धारित समय के भीतर आ्रावंटिती द्वारा वक्ष रा ॥ 
जाते हैं था आवटिती द्वारा उनकी उचित रूप से देखभाल नहीं की जाती है या शा 

किन्‍्हीं शर्तों को भंग किया जाता है तो आवंटन को संक्षेपत्ः रदृद किया जा से 32 
रदृदकरण की दशा में, लगाये गये किन्‍्हीं वृक्षों के लिये या किये किसी सुधार ह्िये 
कोई मुवाभजा देय नहीं होगा तथा श्रावंटिती, प्रावंटित भूमि से संक्षेपत: कर द्ों के 
जामे का दायी होगा शोर खड़े हुए पौधे और वृक्ष उप खण्ड अधिकारी के नि 
झनुसार सरकार को जब्त हो जायेंगे 

(ख) यदि भूमि/वृक्ष के रहन द्वारा किसी 

गया है तो ऋणा के बाको रहने के दौरान जाव॑ंद 
वित्तीय संस्था को भी दी जायेगी ४ 


वित्तीय संस्था से कोई ऋण लिया 
के रदृदकरण की सूचमा संबंधित 


विड़ी ढते विकार हेतु भूमि का घावंटव नियम, 986/6] 


श्यप्टीकरशा- «व "दिनोय संस्या” में एम ए बी ए ग्रार डी, कृषि वित्त निगम 
जमखित इक, गहकारी सोसाइटियां और दंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बंक तथा इस 
बाज्य सरब्पर द्वारा समय समय पर झ्धिसूचित कोई भो अन्य वित्तीय संस्था 
पम्मिलित है । 





84 विशेष भ्रावटन --इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, कलेक्टर, उन्हीं 
निदर्धनों भोर शर्तों पर जा नियम 3 मे निर्धारित हैं, क्सो सहकारी समिति, पंचायत, 
पचरायत समिति, घामित्र या पूर्त स्यास, शैक्षणिक सस्थाप्रों या समिति रजिस्ट्रीकरण 
प्रधिनियम, 958 ने धर्धीन गजिस्ट्रीझृत कसी समिति को वन विकास के लिए 25 हैवटर 
तब अहृध्य दंजर प्रूमि प्रवटित कर सवेगा । 


परन्तु यह, वि यदि कोई सहकारी समिति, पचायत, पंचायत समिति, घामिक या 
पू्त स्यास, शैक्षणिक गंस्या या मारतीय कम्पनी झधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई 
बम्पनी, थने विकास के लिए इन नियमों के: अधीन 25 हैक्टर क्षेत्रफल से भधिक भूमि के 
प्रावटन के लिए आवेदन करे तो कलेक्टर, समस्त भ्रावश्यक सूचना झौर प्रपने विचारों 
गहित मामले का विनिधष्चय बे; लिए सरनार को निर्दिष्ट करेगा | ऐसे मामले में प्रावंटित 
विये जाने याले क्षेत्र के बारे मे क/ई अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी । सरकार, कलेक्टर 
बरी सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्‌ कलेक्टर को उचित समभी गई सीमा तक 
भूमि प्रावटित बरमे का, स्वीकृति दे सकेगी । नियम 3 में विहित निबन्धन ओर शर्तें, 
धौर ऐसे अन्य निवन्पन प्रोर शर्तें जे इस निमित्त सरकार विनिदिष्ट करे, लागू होंगी । 


व्यास्या 

सहकारी समित्तियों का इस क्षेत्र में रफान पेदा हो तथा भूमि श्रावंटन करवाकर 
आधिक स्थिति सुध्ढ़ कर सके इस दृष्टि से नियमों में “सहकारी समिति” को परिभाषित 
किया गया है। सहकारी समितियों के उप-नियमों में निजी वतन विकास हेतु अकृष्य बंजर 
भूमि को भ्रावटित कराये जाने सम्बन्धी प्रावधान होने पर ही सहकारी समितियां इस 
प्रयोजनार्थ भूमि का भावटन करवा सकती हैं। कठिनाइयों के निराकरण हेतु राज्य 
सरकार ने परिपत्र दिनांक 26.9.86 से समस्त जिला कलेक्टर्स को सहकारी समितियों 
के उप नियमों में इस प्रकार का प्रावधान करवाने की सलाह दी है जिससे सहकारी 
समितियाँ वन विकास हेतु भूमि का प्रावंटव करवा सके । 


इस नियम भें किए गए प्रावधानों के अनुसार पंचायतें एवं सावंजनिक संस्थाएं 
भूमि का प्रावंटन करा सकती हैं। विभिन्न योजनाम्रों के अन्तगेत, झावंटित भूमि पर वन 
विकास हेतु ऋण, भनुदान व पोधे उपलब्ध कराये जा सकते हैं । पंचायतें इन नियमों के 
अन्तर्गत भूमि का श्रावंटन कराकर तथा चरागाह भूमि पर पेड़ लगवाकर न केवल पर्या- 
वरण के क्षत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं बल्कि अपने लिए आय का ग्रच्छा साधन 
भी उत्पन्न कर सकती हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग को इन नियमों की 
क्रियान्विति हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया हुआ है। पंचायतें तथा झन्य सार्वजनिक 
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संस्थाएं, वन विकास योजनाओं के सन्दभ में पंचायती राज विभाग से मार्गदशन प्राप्त कर 
सकती हैं । 

45. भूमि में के हित को स्वीकृति बन्चक रखना- आवंटिती, कलेवेटर यो सरकार 
द्वारा इस मिर्मित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की स्वीकृति से, राज्य सरकार, राजस्थान 
सहकारी समिति अधिनियम, 965 (965 का अधिनियम 83) में यथा-परिभाषित 
भूमि विकास बैंक या उक्त अधिनियम के झ्धोन इस रूप में रजिस्ट्रोझुत या रजिस्ट्रीइत 
समभी गई सहकारी समिति या किसी भी अनुसूचित वेंकया राज्य सरकार द्वारा ६ 
निमित्त अधिसूचित किसी अन्य संस्था से ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ इन नियमों के 
अघोन उसे प्ावंदित भूमि में अपना सम्पूर्ण या श्रांशिक हिंत वन्धक कर सकेगा। 


]6. पट्ट का नवीनीकरण--(!) पट्ठे की कालावधि समाप्त हो जाने १७ 
यथा स्थिति, कलेक्टर|उपखण्ड अधिकारी पट्टे के नवीकरण के लिए झावेदन कर सकेगा 
जो झ्रधिकारिता रखने वाले सहायक वन सरक्षक से परामर्श करने के पश्चात्‌ उसकी यह 
राय होने पर कि पटटे के निबन्धनों प्ोर शर्तों को भंग नहीं किया गया है, पेंढे वो ] 


वर्षों की और कालावधि के लिए नवीकरण होगा । 


2) यदि पदुटेंदार, पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन नहीं करता है मी 
है मा पदूटेदारी) पट्टे 


यदि वह भर/वेदन करता है किन्तु पट्टा नवीकृत नहीं किया जाता ॥ कम 
की समाप्ति से पूर्व, भूमि को समर्पित करने का विकल्प देता है या पदुटा नयम ।3 (7) 
व खड़े वृक्ष समर्स्त भार 


के प्रधीन समय पूर्व समाप्त हो जाता है तो वह भूमि, उस पर सड़े 4 
(८म९एरणण४॥००) से मुक्त भौर मुवाप्नजा का भुगतान किए बिना सरकार को निहित हा 
जायेंगे परन्तु यह कि पद्देदार, आड़ियों, घास, वृक्षों की उपन और ऐसे वृक्षों का ् 
सकेगा जिन्हें वन विभाग के पधिकारिता रखने वाले ऐसे अधिकारी द्वार जो डि 
सहायक वन संरक्षक से तीचे की श्रेणी का न हो, सूला या पूछने प्रमागिते रे 
दिया हो या जो परिषक्त्र हो गए हों, परन्तु महँ और कि उपयुक्त उपज को स्वोर्टत ५ 
की तारीस से 45 दिन के भीतर-भीतर हटा लिया जायेगा । 


]7. लोक प्रयोजनों के लिए सरकार हा पे पटूटे की समय पूर्वे समास्ति 
राज्य सरकार इन नियमों के अधीन पट्टाइत भूमि की लोक प्रयाजन के 204 रा 
फरे तो वह पटूठे की झवधि की समाध्ति से पूर्व उसे समाप्त क सकेगी ः 02 ई की 
प्राकस्मिकता की स्थिति में पद्देदार को, यम 6 (2) में विविदिष्ट दा यम 
पर से उपज हटाने के लिए प्रादेश की तारीख से 30 दिन का समय दिया &422 दरार 
ऐहो भूमि प& खड़े वृक्षों और वट्ठेदार द्वारा निर्मित दुर्ओं के लिए, काट 
निर्धारित मुधावजा दिया जायेगा | कलेवटर का भादेश अच्ठिम हंगा। गा 

8. पदूदे का रहुकरए-यदि आवंटन [पदूढा कपट या दु्येपदेगर टट बट 
गया है या नियर्मों के विद दिया गया है या यदि परट्देदार ने मार्वेटत या रा य्री 
झो शर्तों को भंग किया है ठो राज्य सरकार[कवेफ्टर को घवप्रेस्‍्या है 


निजी वन विकास हेतु भूमि का झावंटन नियम, 986/63 


व्यक्ति के आवेदन पर किसी भो समय किसी भी प्रावंटन को रद करने या यथास्थिति 
किसी भी पट्टे को समाप्त करने की शक्ति होगी । 

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई प्रादेश सुनवाई का भवसर दिए 
बिना पारित नही किया जायेगा । 


9. निरसन भोर ध्यावृत्ति-राजस्थान भू-राजस्व ( निजी वन विकास हेतु 
ग्रकृष्य बंजर भूमि का ग्रावंटन) नियम, 983 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं । 

।. परन्तु यह कि ऐसा निरसन, उनके अधीन किए गए किसी भी आदेश, की गई 
कार्यवाही, की गई भा हुई किसो बात के प्रभाव या परिणाम या उनके अघीन पहले से 
प्रजित, प्रोदूभूत या उपागत किसी भी अधिकार, हक, विशेषा धिका र, बाध्यता या दायित्व 
प्धवा उसके सम्बन्ध में संचालित किसी भी जांच, किए गए सत्यापन या की घयी 
कार्यवाही को प्रभावित नही करेगा । 


प्ररूप संस्या-] 
(देखिये नियम 5) 
भ्रकृष्य बंजर भुमि फी सूची 


तहसील७>न्‍-न्‍न्‍लललनन- «“«उपखण्डल लि टिगिलिििह हा «»+ जिला हाल हर 

ज़. से, ग्राम का नाम अक्ृप्य वजर भूमि की विशिष्टिया 
खसरा क्षेत्रफल भूमि चासू दर पर मजूर 
संख्या वर्गी करण सगात 

] 2 3 4 दिला जाप नस पका क एवम आकलन जग 7 
वर्ष, जिसमे भन्तिम बार सेती की गई, एुपद गा झावटन के प्रादेश फिदफ फंस रस र मप्घाभ  रकसूणआ . पमिएुक्ित 
नाम घौर छगात वो दर की विश्िध्टिया 

४ |] 9 


-.... /7/ | | न भप-तएणणए: 


प्रहप संख्या-2 
(नियम 6 देखिये) 
प्रकृष्य बंजर भूमि के घावंटन हेतु प्रादेदन झामन्दित दरने को साइजनिश सूचना 
यतः राजस्थान भू-राजस्व (निजी वन विशार हेतु अहृष्य दंगर झूमि का 


पावंदन नियम, 986 के प्रपीन निजी वन विद्वास के आदंटन हे लिए दाम ँ 
तहसील" भर रे 99 7“ 
हसी लू ०० ««««-में स्थित >>न>>++++ दोच! [एक्ड सरशारी 5 हा 


भूमि उपलब्ध है, यह सूचना उक्त लिदमों बे तिएम 6. 





64/निजी वन विकास हेतु भूमि का आवंटन नियम, 986 


जाती है और इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि झ्ावंटन करने 
के इच्छुक कोई भी व्यक्ति श्रधोहस्ताक्षरी के कार्यालय या जिले के कलेक्टर के सूचना पट 
पर इस सूचसा के विपकाये जाने से 5 दिन के भीतर विहित प्ररूप में अधीहस्ताक्षरी को 
आवेदन करें । पड़त अक्ष्य बंजर भूमि की सूची तिम्नानुसार है :-- 


अब अल बट न हे ल्‍ कही जन बनी अक >पी कट अजा हापकील २+ जनम पक ले जे मिड हि न्‍- कब नर आज जप फल 2 
क्र स. ग्राम का नाम अक्ृष्य ब॑जर भूमि की विशिष्टियां 
खसरा संख्या क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण 
2 3 





आवंटन उपयुक्त नियमों के अधीन विहित निबन्धनों और शर्तों पर होगा । 
उपक्षण्ड प्रधिकारी 


भाग-3 
परिशिष्ट 


3 


(१) पटवारो द्वारा नामान्तरण दर्ज करने मे भ्रड्चन या वितम्ध होने पर 
काश्तकारों द्वारा तहसीलदार को प्रार्थना पत्र दिया जावे । यह प्रार्थना पत्र सादे कामज 
पर लिखा जा सकता है, परन्तु इसमें पूरा विवररा ज॑से कि जमीन किसके खाते में पी ओर 
अ्रव किपके खाते में लिसी जानी है व खसरा नम्बर कोन कौन से हैं, कितना क्षेत्रफत है- 
जमीन की किस्म इत्यादि का भी उल्लेस होना चाहिये । यह प्रार्थना पत्र तहसोदार को 
सीधा दिया जा सकता है या पंचायत के माध्यम मे तहसोलदार को भेजा जा सकता है । 


(2) सीधे भ्रषवा पंचायत द्वारा तहसील में प्राप्त हुए नामाम्तरण के प्रार्थना 
पन्नों का एक रजिस्टर तहसील में रखा जावेगा, जिसमे हर प्रार्थना पत्र का इन्द्राज होगा । 
रजिस्टर का प्रपत्र सलग्न है। 


(3) तहसीलदार सभी पटवारियों को हिदायत करेंगे कि हर मासिक बैठक में 
अपने छ्षेत्र की नामास्तरए पंजिका, जमावम्दो एवं प्रावश्यक्र रिकाई माय लावे | चेंठक 
में तहसीलदार उन सभी नामान्तरण के प्रार्थना पत्रों का उल्लेख करेगे जो तहसील में 
सीधे था पंचायतों के माध्यम मे प्राप्त हुए हैं भ्रौर पटवारियों को प्रादेश दंगे कि नियमा- 
नुसार प्रार्थना पत्र दामास्तरण पंजिया (पो-2]) में दर्ज करें। प्रॉफिय कानूनगों का 
वा्तंव्य होगा कि बैठक में या उसके तुरन्त बाद सभी नामान्तरण पटवारियों की पंजिका 
में दर्जे करायें। जिस नम्यर या पृष्ठ पर नामान्तरण साला जावे, उसका उल्तेश प्रार्षना 
पत्र पर निम्न दंग से कर दिया जावे :-- 











यह नामान्तरण"* ४ गोय को सामास्तरण पजिका 
पो-2। में क्रम संस्या चूष्ठ स०्टैवतलड, अं पर 
तारीख“ 


के खोला जा धुत है । 

पगर नियमों बेः धनुसार नामान्तरण नहीं सासा जा सड़ता, ता सहधीलशर 
के अादेश लेकर ऐसे मामला को वट्दी समाप्त कर दिया जावे । इन प्ादेशों में नामास्तरण 
नही छोते जाने बेः बगरणो बग भी उल्लेख होना चाहिए घोर उन घाराओ, नियमों था 
सरबगरी भादेशों का भी उत्लेख होना चाहिये, जिनके पक्‍्नन्त दल नामास्तरश खोलना उचित 
नहीं समभग्र गया । 


(4) मातिष बेंठक में पटवारियों से यह भी पृष्ठा घावे हि उनडे बाल नामा- 
न्तरणों को ऐसो ब्रितनो सूचनाएं घोर प्राना पत्र पड़े हुए हैं जितह्य इख्दराज पी-24 मे 
मही हुघा है । प्रॉपिस बानूनगो इस प्रार्धना पत्रों और मचता प्रो बा हस्दाओ मो पदवारों 
थी नाभान्तरणश घरिदा मे धपने सामने करादेंगे । जिन मामनो में नाम'न्परका नी लोक 
जाने है, उन पर पेरा-3 बे घनुसार रहटसीलदार हादेश दंगे । 

($) मासिद इंटश में तटसोलशर यह देखेंटे हि सहमत बायरलर मे मन्‍्च 
प्राप्त हुए था दचादत वे झाष्यम मे दाप्त हुए धा्यना पत्र का दे दटदाए मे वास जे 
सचनायें ओर शार्यता दर उपलब्ध है, इस सभी ब! दो-2] मे हदद्धाओ हर जिरए उप । 
शिन मामलों मे शामास्पररए नहों सोते जप मर, उत दर उचित धादेश इर “दे कन्‍ह। 


कर 


हि 


इसके साथ ही तहसोल का रजिस्टर भी पूरो तरह से भर लिया जावे | मोसिक बेठक के 
दूसरे दिन तहसीलदार सम्बन्धित उप जिलाधीश को मिम्न प्रपत्र में संटिफिकेट भेजेंगे 
(माह का भमामडजलन ललजनतन +« जन) मासिक बंठके तक ही: 
प्रार्थना पत्र सीधे और पंचायत्त के माध्यम से प्राप्त हुए थे । 
इनके अ्रतिरिक्तः पटवारी के पास सूचनायें/प्रार्थना पत्र थे। 
इनमें से * ७ हल अनिल “प्रार्थना पत्रों पर नामान्तरण नियमों के प्रनुंसार 
नहीं खोले जाने हैं । बाकी समस्त मामलों में सम्बन्धित पटवारियों की नामा- 
न्तरण पंजिका पी-2] में दर्ज कर दिये गये हैं भौर उनका उल्लेख तहसील रजिस्टर 
में भी कर दिया गया है । का 
उपरोक्त सर्टिफिकेट के साथ पटवारी हल्कावार विवरणा संलग्न करे, जिसमें 
हल्का श्र पटवारी का नाम, सीधे प्राप्त हुए प्रार्थवा पत्रों की,संख्या, पंचायत के माध्यम 
से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संख्या, पटवारी के पास पड़े..मामलों की संख्या और सभी का 
योग दिखलाया जावे । विवरण के अन्त मे सारी तहसोल का भी योग होना चाहिये । 
(6) अगली मासिक बैठक में तहसीलदार इस बात की भी जांच,.करेंगे कि 
पिछली बेठकों में जो इन्द्राजात नामान्त्रण पंजिका में कराये गये थे, उन पर क्या कार्य- 
वाही हुई ? श्रगर पटवारी या निरीक्षक द्वारा नामान्तरण के मामलों की जांच या उन्हें 
सक्षम राजस्व अधिकारी या पंचायत के समक्ष अस्तुत करने में देर हुई है तो पटवारी या 
निरीक्षकों की जिम्मेदारी निर्धारित की जावे।.., भूक्ी 
उपरीक्त प्रक्रिया से सभी नामान्तरण समय पर खोले जा सकेंगे क्षौर नियस्त्रण 
में भी श्रधिक सुविधा होगी ( इस प्रक्रिया की क्रियान्विति करने की जिम्मेदारी तहसील- 
दारों की होगी । उप-जिलाधीश यह देखेंगे कि सभी तहसोलदारों ने यह प्रक्रिया तुर्त 
प्रभाव से शुरू कर दी है कम 2 
' '* - आपसे अनुरोध है कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इस प्रक्रिया से प्रंवगत 
करायें । पंचायत समितियों के माध्यम्र से सभो सरपंचों को भी इस 384 से के अवगत 
कराया जावे । तहसीलदारों के नाम जो नामास्तरण अ्रार्थना पतन्न पंचायतों में आंत 
हुए हैं, पंचायतें उन्हें शीघ्र तहसील मुख्यालय पर भेजेंगी । सरपंचों से यह भी अवुरात 
किया जावे कि वे अपने क्षेत्र के काश्तकारों को इस प्रक्रिया से अवगत करवाय/ जिससे 
नामान्तरण खुलवाने की कठिनाई दूर हो सके । + : दा 
__ गमान्वरकरण हेतु आप्त प्रार्थना पत्रों की पंजिका तहतील_ [४ ४ करकक:िै_-: हेतु भ्राष्त प्रार्थना पत्रों की पंजिका तहसील 
























| आवेदन भ्राप्लि को विधि वी:2 में | कि 
नामान्तरकरण , विशेष दिए 





आवेदक  पटवार 
क्र्स. ग्राम | हल्का | हु 
500 | हेल्‍का | कंचायत से विहमील कार्यालय संख्या 
ह। प्राप्त में सीधे प्राप्त का! 
न मन अन्य डड कक पफअ आर काला हआाआा किक है 
37][ 3 3 4][ 3 ०९ 5 2! 
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4. विक्ण, दान, उगीयत दे सेंट किए यए एसरा, मुर्या का प्रतग खाता बनाता 








इस प्रकार को शिक्षाय्े विभिन्न ब्यक्तियों, जन प्रतिनिधियों 
थ री हैं कि हिसो मम्पूर्स रासरे|मुरब्वे का पंजी- 

सब मेंद 2 जाते पर भो सामरा।मुरब्दा को पृथक नहीं 
कु ता का हिस्सा यूपर या समान हित के धाधार पर दर्जे कर 
हो से हयुकत सशते में प्रनावश्यक उतभनें/ 

हस्सो 'प्रधिहार डादत उन्पष्न होने को पर्याप्त आशगवा बनी रहतो है 

ध्रत निर्देशानुरार लिए हैं दि छाप प्रण्ते यघीतस्थ सभी भू-मभिलेस प्रधिका- 
ग्याति्म लिए पराइरद कर कि किसी भी समरे, मुरब्धा (सम्पूर्ण ) 
3 पर्जी दट झेचान/विर्मीयत मद शने पर उस विद्वेता वमीयत अथवा भेटकतई के शाते से 














अलग बिया हावर ए ता, वर्शीयत &पवा भेंट प्राकर्ता वा अलग खाता बनाकर उसमें 
हज छीमा ातिये था ञ ता/यगीयह प्रथया भट प्राप्तकर्ता वा जमावन्दी में प्रला साता 





जी रिधति मे उससे शामिल जिया छामा नाहिये। 


हट 


राफ|भू थे |भु.णु (73 (26) 85[654-80 सिर ॥॥ 886 


5. माभागतर्कश्ण वे मामपों र। निपटारा १रमे हेतु स्पष्टोफरण 

उपराष्त विषपयालखगंत सेग है कि ध्यामा बनाम बुददान 987 प्रार, झार, डी 
06 $ शगामले मे राजस्थाग उच्च स्याम्रासम द्वारा यह निर्णय किया गया तथा यह 
सिद्धांत प्रतिपादित बिया गया है कि भ्रपिनियम के प्रधोत विसी भी भधिकारी को पद- 
माम से विहिस शक्तियो|धपिफारों गे, प्रधियूषना के माध्यम से, नितान्‍्त रूप रो बंचित 
(4८४) नहीं डिया जा सकता । अधियूचना फ्रमाक प. 8 (85) राजस्व डी/57 को 
दिनांक ]-9-57 वो इस आपार पर प्र्वघ करार दिया है कि राजस्थान भू-राजस्व 
अधिनियम, |956 व घारा 335 (]) एवं (2) के पझ्रन्तगंत नामास्तरण के मामले 
निशित बरने वी शक्तिया तहसीसदार के स्थान पर ग्राम पचायत को दी गई हैं। उक्त 
प्रपियूघना दिनाव: ]]-9-57 बी अवैध करार दिये जाने से इस संबंध मे जारो अधिसूचना 
क्रमांक पे 6 (23) राज/4|73 दिनांक 2-6-74 एवं प. 6 (0) राज|4|79/5। 
दिनयि 9-9-8] भी इस निर्णय से प्रभावित होती है । 

राज्य सरवार द्वारा नामान्तरण बी शक्तियों के संबंध में श्रधिसचना प. 5 
(2।) राज|4|80/35 दिनोक 4-9-82 जारी को, जिसमे नामान्तरण के मामलों को 
निपटाने के प्रयोजन से तहसीलदार एवं ग्राम पंचायत को शक्तियां प्रदत्त की गई हैं । 

उपरोक्त अधिसूचना की यथा सशोधित प्रति सलग्न कर निर्देश दिये जाते हैं कि 
नामान्तरण के अन्य निविवाद मामलों को विनिश्चित करने की तहसीलदार को उक्त 
झधिनियम की घारा 235 की उपधारा () द्वारा प्रदत्त शक्तियों का श्रयोग उस ग्राम की 
ग्राम पंचायत द्वारा किया जावेगा । यदि ग्राम पंचायत 45 दिन की अवधि में निपटारा करने 
में विफल रहती है तो उक्त मामसे में ग्राम पंचायत की कोई प्रधिकारिता नहीं रहेगी और 
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आवेदन पत्र अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ह्रुरन्त अग्रेषित कर दिया जायेगा, 
जो अपने द्वारा इसकी प्राप्ति से 30 दिन के भीतर जांच और निपटारा करेगा । 

अत: नामान्‍्तरण के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.5 (2]) 
राज-/4|80|35 दिनांक 4-9-82 जो उक्त निर्णय से प्रभावित नहीं हुई है, के भनुस्तार 
कार्यवाही जारी रखें । मि 
व. 5 (27) राज./4|80/2 दिनांक [॥..88 


चरागाह 


6... एाव्रााील्शांणा 7९0) तश्गिह्ृणा ० ती९ फ्रणत *(्ल्‍ञत०" चलते | वच्ची65 ३-7 णँएऐ९ 
सशुंग्रत्राशा वशात्वारए (609.,) रघा९5 955. 

व 285 एच्शा 97०08 40 फल गरठएंब्ट छी 0॥6 - 00एटाक्‍कलाए ६६ एालाल $ 5070 
गांड फावलाइक्राएकाघह ए728क्ाीग्ड [7० वल्शाएेएंम्र ० धा० एक "एड्स एडलत उंच 7ए०३ 3 
गी हल िब्वांब5पात्या 7लाद्ाएए (600.) रणटड, 4955. ॥6 सब, ६४९72००7८, एल्‍टा चल्टंठ०० 0) 
पा 50एस7रपलाएं घाव( पाल दिया *टबपट? एडलव जा 7प्रोढ 6 व पढे रिशुंबधधाध पटादाए)! 
(900/3.) #च्ा८8 [955 8068 रत लएक्ट 090 ग्राव॑ 566, एडग। ठा पिताइटड ऐप | 
एरषटि3 णाए (0 ०एणॉ४, 90॥0०८, ००७5६ एौला छ/०2०५ थात छयरीब॥0९5 (पर का 
जिश४6), 
#, (225) 76४/0/56 0॥. 28. उ4॥., 957 


7.  चरनोद भ्रुमि में नाजायज कब्जों से प्राप्त पेनल्टो को रकम का पंचायतों को 
हस्तांतरण 

जिलाधोशों द्वारा इस विभाग से यह स्पष्टीकरण चाहा गया है कि चरनोट की 
भुमि में नाजायज कब्जों से प्राप्त पेनल्टी की रकम सम्बन्धित पंचायत को किस प्रकार 
हस्तान्तरित की जावे | इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार निवेदन है कि पटवारी ऐसे प्रति- 
क्रमियों से पेनल्टी की रकम वसूल करेगे गौर पटवारी इस रकम को तहसील में जमा 
करायेंगे और तत्पश्चात्‌ तहसीलदार इस राशि का भुगतान सम्बन्धित पंचायतों की हीपा 
करेंगे । तहसीलदार इस रकम को राजकोष में जमा नहीं करेंगे । 


एफ, 6 (67) रा/ख|7] दिनांक 9-5-72 4 


8. चरागाह भ्रूमि के भ्रतिक्रमशा पर बेदखली से होने बालो श्राय पंचायतों को देने 
बाबत स्प्ष्टीकररा हे 
उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 
956 के लागू होने के दिनांक से चरागाह की भूमि में अतिक्रमण से बेदखली मे प्राप्त 
होने वाली पेनल्टी की रकम सम्बन्धित पंचायत को देय होगी | 
एफ. 6 (67) राज.|ल[74 दिनांक 24-7-72 


9. चरागाह भूभियों पर लगातार एवं निर्वाधित पुराने श्रातक्रमणा का ।नममन + * , 

उपरोक्त विषय से संदर्भित इस विभाग के परिपत्र क्रमाँक सं. प. 6 (20) राज, 
ख/7] दिनांक 2 जुलाई, 97। की प्रतिलिपि संलग्न है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार 
ने गझ्रव यह निर्णय लिया है कि जो व्यक्ति | जनवरी, 970 से पूर्व से अतिक्रमण कर 
लगातार तथा निर्बाधित रूप से, घोषित चरागाह भूमि पर काश्त करते चले श्रा रहे हैं, 
तथा निम्नलिखित समस्त शर्तों की पूर्ति करते है, उन व्यक्तियों के कब्जे निम्नवरश्धित 
प्रक्रिया के अनुसार नियमित कर दिये जावें :-- 

शर्तें : 

]. इस विभाग के परिपत्न सख्या 6(20) राज (ख[7। दिनाक 2 जुलाई, 97] में 
दर्शायी गयी शर्ते, इस परिवर्तन के साथ कि श्रतिक्रमी का कब्जा, सम्‌ ॥966 से पूर्व 
से नही हाकर, । जनवरी, 970 से पूर्व से लगातार तथा निर्बाधित रूप से चला 
भा रहा है। 

2. अ्तिक्रमी राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-श्रावंटन) नियम, 970 
में अंकित परिभाषा के अनुसार भूमिहीन कृपक है । 

3. विचाराघीन नियमन का समर्थन सम्बन्धित ग्राम पंचायत ने, बहुमत से प्रस्ताव 
पारित कर, किया है । 

4. तहसील भू-भावंटन सलाहकार समिति विचाराधीन मामले के नियमन के पक्ष 
में है | 

प्रक्रिया : 

जिन मामलो में उपरीक्त शर्तों की पूत्ति होती हो, उनमें सम्बन्धित भूमि को 

चरागाह से निकाल कर सिवायचक दजे कर दिया जाय, श्ौर तत्पश्चात्‌ उक्त नियमों के 
नियम 20 के प्रावधानों के भ्रनुसतार इस प्रकार के कब्जे नियमित करने के आदेश सक्षम 
अधिकारो द्वारा प्रसारित कर दिये जायें। 

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ये स्‍्रादेश इस विभाग के परिपत्र 

संख्या प. 6(9) राज-|ग्रुप-4|/76 दिनांक 2.4.976 में वरशित मरुस्थलोय जिलों पर 
लागू नही होगे । 


व. 6 (2) राज (4/83 दिनांक 2 फरवरो, 4983 


0. वृहत्त, सध्यम व लघु परियोजना के घन्तगगंत श्राई चरागाह मूमिर्षों में सिंचाई 
मूमि को सिदायचक दर्ज कर धरायंटन की कार्यदाही हेतु 

राज्य सरकार की मान्यता है कि सिचित क्षेत्र में भूमि बहुत कोमती व उपजाऊ 

होती हक एवं इस क्षेत्र में चरागाह भूमि रखा जाना उपयुक्त नहीं है एवं सम्बन्धित 

नियमों में इस हेतु प्रावधान भी विद्यमान है । समय-समय पर राज्यादेश जारी कर राज्य 


सरकार द्वारा जिला कलेक्टर्स को चरागाह भूमि को सिवायचक दर्ज कर- नियमानुसार 
प्रावंदन के निर्देश दिये गये हैं । परन्तु इस कार्य में प्रगति नयष्य रही है ।. . . 

॥ इस मामले में झब यह निर्णय लिया गया है कि कमाण्ड क्षेत्र की चरागाह भूमि 
में से जितनी भूमि में पानी लग रहा है, भविष्य में होने वाली श्रावादी त्रिस्तार की 
संभावना को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित जिला कलेक्टर ऐसी भूमि को छोड़कर, 
चरागाह भूमि की सूचियां तैयार कर राज्य सरकार को तुरन्त भिजवाने का कष्ट करें। 
ताकि इस चरागाह भूमि में से सिचित भूमि को सिवायचक में परिवर्तित कर नियमानुसार 
प्रावंटन कर कृषि कार्य में लिया जा सके । 


प 24 (6) राज |उप/78 दिनांक 6 जून, !988 


आबादी 


7. श्राबाद! सुमि के विक्रय-बिलेख का रजिस्ट्रेशन 


सरकार के घ्यान में यह बात लाई गई है कि ग्राम पंचायतें श्राबादी भूमि का जो 
विक्रय विलेख देती हैं उनका न तो रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है भ्रौर न उन पर नियमा- 
नुसार स्टाम्प ही लगाये जाते है | रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत 400/- ० 
व इससे ऊपर की अचल सम्पत्ति का हस्तान्त रण का रजिट्रेशन होना व उक्त दस्तावेज 
पर स्टाम्प लगाए जाने ग्रनिवाय॑ हैं श्र पंचायतों द्वारा किये गये हस्तान्तरण को इससे 
मुक्त रखने का कोई प्रावधान नहीं है । स्टेम्प एक्ट की धारा 26 (च) के ४६8 
रजिस्ट्रेशद का खर्चा एवं स्टेम्प ड्यूटी खरीददार को देनी होगी । ग्रतएव पंचायतें भविष्य 
में जो भी अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण करें, उनका रजिट्रेशन करावें व नियमानुसार 
दस्तावेज पर स्टाम्प लगावें । / 

जहां तक पुराने मामलों का सम्बन्ध है उनके बारे में यह सूचित किया जाता है 
कि उन पर भी इस कानूनी कार्यवाही की पूर्ति करने हेतु दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन तथा 
उन पर स्टाम्प का होना जरूरी है । अत: उन्तका भी रजिस्ट्रेशन श्रादि तीन महीने के 
अन्दर अन्दर करवा लिया जावे | जहां तक इस पर खर्च होने का प्रश्न है जेसा कि ऊपर 
अ्रंकित किया गया है, खरीददार द्वारा ही वहन किया जावेगा । -५ 
एफ-4/एल.जे./2/62/858] दिनांक 29 प्र्ेल, 7964 


। 


2. श्राबादी मृमि के विक्रय में श्रनियमिततायें रोकने के लिये मिर्देश 


इस विभाग में विशेष रूप से यह शिकायतें प्राप्त हो रही है “कि प्रधिकतर पंचा- 
यततें भूमि का विक्रय नियमों का विधिवत्‌ पालन न कर आबादी. भूमि का विक्रय रे में 
कई झनियमिततायें कर रहो हैं। यहां तक कि भूमि का विक्रय अनुमोदन सक्षम अधि- 
“कारी से प्राप्त करने के पूर्व ही क्रेताओं को कब्जा दे दिया जाता है प्रीर इस प्रकार का 
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अनियमित कार्यवाहियों के फलस्वरूप पंच्रायतों को अत्यधिक भ्राथिक हानि हो रहो है । 
अतएव इस प्रकार की झ्रनियमित कार्यशही को रोका जाना ग्रावश्यक है । 


अत: प्रत्येक पंचायत अपने क्षेत्र की आबादी भूमि का इन्द्राज तथा भूमि विक्रय 


से पूर्व निम्न नियमों की विधिवत्‌ पालना करेगी, अन्यथा अनियमित विक्रय के लिए 
पंचायत के सम्बन्धित सदस्य तथा सरपच व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे । 


(१) 
(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


सर्व प्रथम पंचायत क्षेत्र की आबादी भूमि का इन्द्राज, अचल सम्पत्ति के रजिस्टर, 
प्ररूप 48 में किया जावे, जैसा कि नियम 25 में उल्लेख है । 

यदि भूमि एक ही स्थान पर स्थित हो तो निम्न अधिकारियों द्वारा प्लान 
स्वीकृत कराया जावे । 


]. एक एकड़ तक को भुमि का प्लान भ्रधिदर्शक द्वारा । 
2. दा एकड़ तक की भूमि का प्लान सहायक अमियस्ता सामुदायिक विकास 
द्वारा । 


3. दो एकड़ से ऊपर चार एकड़ तक की भूमि का प्लान जिला प्रधिशासी 
अभियन्ता, सावजनिक निर्माण विभाग, भवन एवं पय द्वारा । 


नियम 256 के प्रघीन आवादी भूमि के लिए प्राप्त होने वाले प्रावेदन पत्र में 
खरीद को जाने वाली भूमि का वर्णन हाना चाहिए-- 


]. आवेदन पत्र के साथ 2/- रुपये नक्शा बनाने हेतु प्रार्थी द्वारा जमा 
कराने पर पत्रावली खोलकर रजिस्टर प्ररूप 49 में इन्द्राज किया जाये । 


2. परश्ावली खोलने के पश्चात्‌ नियम 257 (2) के प्रपोन उक्त भूमि का 
नवशा किसी योग्य व्यक्ति द्वारा बनवाया जाकर नवगे में नियम 257 
(5) के भनुसार माप, स्केल भादि का विवरण दताया जावे तथा भूमि का 
विवरण तथा सीमाप्रों का लाल स्याही से दर्शाया जावे । 

3. नदशा तंयार होने के पश्चात्‌ पचायत भपने सकत्प द्वारा प्पने पंचों में से 
3 पंचों को मौके का निरीक्षण करने के लिये मनोनीत करेगी । 

मौबेः वा निरीक्षण होने के पश्चातू नियम 259 के अधीन भूमि विम्य करने 

सम्बन्धी निर्णय लिया जाब.र नियम 260 के अधीन एक माह वा प्रापत्ति चन्र 

प्रदाशित किया जावे । 


प्रापत्तियो बा निपटारा होने के पश्चात्‌ नियम 262 ने प्रघीन नोसामी नोटिस 
का प्रवाशन विया जावेगा तथा उप नियम (2) दे प्रधीत डूडी विटवाकर भी 
उद्पोषणा कराई जावे । 

तत्पश्चात्‌ नियम 264 के धावधानों के प्धीन नोलाम किया जावे | यदि दिक्य 
की जाने वालो भूमि पबायत या न्याय उप समिति के मुख्दादास पर स्थिठ हो तो 


नीलाम निरन्तर दो दिन किया जाये भौर नीलाभी नोटिस भी नियमानुसार जारी 
किया जावे । 

(7) नीलाम के पश्चात्‌ पंचायत द्वारा विक्रय की स्वीकृति प्राप्त की जाये एवं भूमि 
की कुल कीमत का 0 प्रतिशत नीलाम के पश्चात्‌ उसी दिन वसूल्न किया जावे, 
तत्पश्चात्‌ 265 (3) के श्रघोन निम्न श्रधिकारियों से पुष्टि कराई जावे-- 

. भूमि की कीमत 200/- र. तक होने पर क्षेत्रीय उप खण्ड अधिकारी के 
पास निर्णय की प्रतिलिपि तीन दिन के भीतर भेजकर पुष्टि कराई जावे । 
2. भूमि की कीमत 200/- रु. से ऊपर तथा 000/|- रु. तक की पृष्टि क्षेत्र 
की पंचायत समिति से कराई जाये । 
3. भूमि की कीमत ॥000|- रु. से ऊपर तथा 2000|- ह. तक की पुष्टि 
अतिरियत जिला विकास झधिकारी से कराई जावे । 
4. 2000/- र. से ऊपर तथा 5000|- र. तक के विक्रय की पुष्टि सम्बन्धित 
जिलाधीश से कराई जावे । 
$. “000/- रु. से ऊपर की विक्रय की पुष्टि जिलाधीश के माध्यम से राज्य 
सरकार से कराई जावे । 
भूमि विक्रय की पुष्टि होने के दो माह के भीतर पूर्ण राशि प्राप्त न होने पर 
नियम 263 (2) के अधीन पुनः विक्रय किया जायेगा । झावादी भूमि का पट्टा तथा भूमि 
का कब्जा पुष्टि होने के पश्चात्‌ ही दिया जाये । 
पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रायः आबादी "भूमि, नियम 266 के तहत विक्रय की 
जाकर पंचायत को आधिक हानि पहुंचाई जाती है एवं क्षेत्र के जिन व्यक्तियों को भूमि की 
वास्तव में झ्ावश्यकता है, उन्हें वंचित रख दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप इस विभाग 
द्वारा पूर्व में ही परिपत्र संख्या 3/वी. के. यू./5/गंगा/प, वि जांच, 66/5629 दिनांक 

30-7-69 जारी कर समस्त पंचायतों को पावन्द किया जा चुका है फिर भी की 

से प्रनियमितता हो रही है । श्रतः नियम 266 के तहत किसो विशेष परिस्थितियों में ही 

भूमि का विक्रय किया जावे एवं निर्णय में ग्रापसी बातचीत के विक्रय के कारणों की पूर्ति 

की जावे। आपसी बातचीत में विक्रय भूमि की दर निश्चित करने का आधार वही दर 

होगी, जो उस क्षेत्र में भूमि विक्रय की वाजार दर है । परन्तु उक्त नियम के अस्तर्गत भूमि 

के विक्रय का निणंय लेने के पूर्व सम्बन्धित जिलाघीश का अनुमान अपेक्षित है प्रथवा 
विक्रय विधिवत मान्य नहीं होगा । ः 

आय: पंचायतें भूमि विक्रय के अतिरिक्त अपने श्रधीनस्थ श्रचल सम्पत्तियां 

.. आबादी भूमियां) नियम 267 के तहत लीज पर देतो है, जिसकी कुल झवधि 8 वर्ष है 

* भी निर्धारित अ्रवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ भी अधिकतर पंचायतें लीज समाप्त 


बर ऐसी सम्पत्ति का कब्जा नहों लेतो है जिससे पट्टे दार श्रधिकार कायम करने के लिए 
निर्माण कार्य करवा लेते हैं जिससे वाद में ऐसो भूमि का कब्जा लेना कठिन हो जाता है। 
ग्रत: पचायतें लाज पर दो गई भूमि को ग्रवधि नहों बढावे और निर्धारित ग्रवधि समाप्त 
होते ही ऐसो सम्पत्ति अपने अधिकार में प्रवश्य ले लेवें । 


राज्य सरकार ने राजस्थान पंचायत अधिनियम सन्‌ 953 को घारा 88 (]) 

तथा राजस्थान पचायत तथा न्याय पचायत सामान्य नियम 96। के मियम 269 (2) 

में आवश्यक सशोधन कर पवायत को सावंजनिक स्थान के पास की भूमियां विक्रय करने 

से वंचित किया है । 
अतः पंचायते निम्न स्थल की भूमियों का विक्रय नहीं करें-- 

4.. विज्ञप्ति संहया एफ-4/एल. जे.(68/345 दिनांक 9--69 द्वारा धारा 88 (2) में 
व्छित जन मार्गों में से सावजनिक निर्माण विभाग द्वारा सवधारण की जा रही 
सड़कों एवं उनके दोनों तरफ की 50 फीट भूमि पचायतों के अधिकार से मुक्त की 
गई हैं । 

2. विज्ञप्ति स्पा एफ-4/एल जे./पं|ए. झार:|73|447-55 दिनांक 2-3-73 द्वारा 
नियम 269 (2) में आवश्यक सशोधन किये जाने से काई भी पंचायत निम्नलिखित 


निब्ष्टि सीमाओं के भीतर न तो कोई श्राबादी भूमि बेचेगी श्रोर न कोई पवका 
निर्माण करने की अनुमति देगी-- 


(क) रेलवे लाईन से एक सौ फीट, 
(ख) राष्ट्रोय राजमार्म की मध्यवर्ती रेखा से एक सो पचास फीट, 


(ग) राज्य के राजमार्ग भ्रौर मुख्य जिला सड़कों की मध्यवर्ती रेखा से 75 फीट, 
तथा 


(घ) भन्य जिला सड़कों एवं ग्राम सड़कों की मध्यवर्ती रेखा से 50 फीठ । 


कृपया समस्त पंचायतों को उपरोक्त निर्देश तथा नियमों का पूछो प्राल्न करने के 
लिए सूचित करवा दें | यदि किसी पचायत द्वारा नियमों के विपरीत कार्यवाही करना पाया 
जावेगा, तो उनके विरुद्ध नियमों का स्वेच्छापूर्वक उल्लघंन करने के सम्बन्ध में अनुशासना- 
स्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पंचायत कोष को होने वाली हानि की राशि ऐसे सब 
सदस्यों से वसूल की जावेगी, जिनके द्वारा अनियमित निर्णय लिया जायेगा | झत: उप- 
रोक्त हिंदायतों का इृढ़ता से पालन करवामा जावे 


प. 5 (2) एस जे.|प वि |73/504-43 दिनांक 5-9-73 


३.38 


3. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रावादी विस्तार हेतु भूमि झारक्षण करने के सम्बन्ध में 


ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय एवं साद्न॑जनिक प्रयोजनाथ इस विभाग द्वारा पूर्व 
प्रसारित ग्रादेश संख्या प 2(4) राज|ग्रय-3/8] दिनाँक 6.2.8 द्वारा मोट तौर पर प्रति 
हजार की जनसंख्या पर 20 एकड़ भूमि के आरक्षण हेतु मानदण्ड निर्धारित किया गया 
था । इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार किया गया, तथा मगर नियोजन विभाग की 
भी सम्मति प्राप्त की गई | ग्रामीण क्षेत्रों के आवास, जानवरों के लिए बाड़े, चाराघर व 
खुला स्थान झादि को आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य के लिए भूमि के ग्रावासीय 
एवं सार्वजनिक प्रयोजनाथं ग्रारक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये 


जाते हैं :-- 





गांव की आबादी आवास हेतु सावंजनिक योग 
आवश्यक आबादी. श्रयोजनाथे 
क्षेत्र दे 

700 से कम 20 एकड़ 0 एकड़ 30 एकड़ 
70। से 200 40 एकड़ 0 एकड़ 50 एकड़ 
20] से 700 “60 एकड़ 0 एकड़ 70 एकड़ 
70 से 2200 80 एकड़ 5 एकड़ 95 एकड़ 
2200 से भ्रधिक प्रत्येक हु 

000 श्राबादी के लिये 40 एकड़ : 5 एकड़ 45 एकड़ 


न अदप तक ज 2 लत हि कर तल मिलल कर मन टी मम जमा ._िज जम मल मम अल 


उपरोक्त मानदण्ड 5 सदस्यों का प्रति परिवार मानते हुये, तथा उसकी साधारण 
आवश्यकता--बाड़ा, जानवरों के लिये छप्पर, खलिहान, खुला स्थान ग्रादि को सम्मित्तित 
करते हुये, करीवन 700. वर्ग गज (या ॥/7,एकड़) भूमि की आघार मानकर प्रावासीय 
प्रयोजनार्थ आरक्षण किया जाना है । ञ 
प्रति 200. परिवार (या 000 की जनसंख्या) को भ्राधार मानकर 0 एकड़ भूमि 
का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षण, जिसमें स्कूल पंचायत धर, पटवार घर, चौपान्त 
सड़कें व खुला स्थान झ्रादि भी शामिल हैं, किया गया है। इसके अतिरिक्त 4000 
(एक हजार) से अधिक प्रति हजार की जनसंख्या पर 5 एकड़ ,ध्रूमि का प्रारक्षण इस 
प्रयोजनार्थ किया जाना है । * - 
पंचायत को आवासोय एवं सार्वजनिक श्रयोजनार्थ उपरोक्त विवरणातुसार भूमि 
का आरक्षण करते समय आप अपने आदेशों में सार्वजनिक प्रयोजनाय भूमि के क्षेत्रफल बा 
स्पष्ट उल्लेख करें, साथ ही झादेश में यह मीं स्पष्ट किया जावे कि, झावादी के घनत्व का 
कम रखने को दृष्टि से, सार्वजनिक प्रयोजनाय्थ झ्ारक्षिव भूमि को किसी भी प्रस्य कार्य 
_हैतु उपयोग में नहीं लिया जावेगा । हे | 


हि 


]3 


यदि किन्‍्हीं विश्विष्ठ मामलों में पंचायत को उपरोक्त मानदण्ड द्वारा निर्धारित 
भूमि से भ्रधिक भूमि की भ्रावश्यकता हा तो उसको मांग के पूर्ण ग्रौचित्य पर विस्तार से 
प्रकाश डालते हुये, प्रस्ताव राज्य सरकार की स्वीकृषति हेतु भिजवाये जाते । 


भ्राबादी हेतु भूमि प्रावंटन के सम्बन्ध में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना का प्रोफार्मा 
. प्रस्ताव कर्ता : 
2. प्राप्ति की तिथि : 
3. प्राम तथा जिला : 
4. प्रस्तावित क्षेत्रफल : 
5. किस्म जमीन : 
6. ग्राम की वर्तमान जनसख्या : 
7, प्राबादों का वतंमान क्षेत्रफल : 
8. जनसख्या के प्राघार पर नियमानुसार 
आबादी का वाछनीय क्षेत्रफल : 
9. विशेष आवश्यकताओं (स्कूल आदि) के 
लिए प्रादादी भूमि का क्षत्रफल : 
]0, कुल पशु सख्या : 
]. ग धर का झुल क्षेत्रफल : 
]2. विशेष विवरण : 
3, सुझाव 
(हस्ताक्षर) 
]4. जिलाधीश का प्रस्ताव 
(हस्ताक्षर 
पे. 2 (379) राह/एप-3|8] दिनाँड 7-6-983 


4 प्राबादों प्रयोजमार्थ चरागाह भूमि का धारक्षण एवं मानदच्ड 

राजस्थान काश्तकारी भधिनियम, 955 के घन्तर्गत बने राजश्यात कार्तशारी 
(सरवगरी) नियम, 955 के; नियम 7 में समसर्यक् विज्ञप्ति दिनाद 28.9 83 द्वारा, 
सशाधत क्र यह व्यवस्था वे गयी है कि भाबादी विस्तार हेतु चशागाह भूमि का प्रारक्षस 
जिलापीश 5 एक प्रति गांव तक कर सबते हैं । पूईं में यह सीमा 2 एचच प्रति याद शक 
बी 4 ॥ उपरोक्त प्रावधान में परन्नुक के द्वारा यह मो व्यवस्था यो गयी है हि यदि 
दास्तदिक धावश्यकता हो ता चरायाह भूमि वा भारक्षय आए दस एक्ड द्रति दाद हक 
भी बर सरेगे, दशतें कि उसझे समान क्षेत्र बी गेर मुमविन सिद्यय बक भूमि वा घारशण 
उसी गांद में घरागाह हेतु किया जाय 5 


2. नगरपालिदा क्षेत्र बे लिए यह प्रावधान है कि जयपुर शिशाम प्रायिश्राा हे 


।ह्‌ के ि नम डर 
#जदिवार के अतिरिक्त, अन्य नगरपालिवा क्षेत्र मे आर धादादा डिस्टार हु दाद एचड 
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3. ग्रामीण क्षेत्रों में श्रावादी विस्तार हेतु भूमि श्रारक्षण करने के सम्बन्ध में 


ग्रामोण क्षेत्रों में आवासीय एवं सा्बंजनिक प्रयोजनार्थ इस विभाग द्वारा पूर्व 
प्रसारित ग्रादेश सख्या ५ 2(4) राज/ग्रुप-3/8] दिनाँक 6.2.8 द्वारा मोट तौर पर प्रति 
हजार को जनसंख्या पर 20 एकड़ भूमि के आरक्षण हेतु मानेदण्ड निर्धारित किया गया 
था । इस सम्बन्ध में विस्तृत रूप से विचार किया गया, तथा नगर नियोजन विभाग की 
भी सम्मति प्राप्त की गई । ग्रामीण क्षेत्रों के आवास, जानवरों के लिए बाड़े, चाराघर व 
खुला स्थान आदि को आवश्यकताओं को देखते हुए भविष्य के लिए भूमि के प्रावासरीय 
एवं साव॑जनिक प्रयोजनार्थ श्रारक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये 
जाते हैं : -- 





गांव की आबादी आवास हेतु सा॑ंजनिक.. योग 
आवश्यक आबादी. प्रयोजनार्थ 

क्षेत्र हे मम, 
700 से कम 20 एकड़ 40 एकड़ 30 एकईड 
70। से 4200 40 एकड़ 0 एकड़ 50 एकड़ 
20] से 700 60 एकड़ 0 एकड़ 70 एकड़ 
704 से 2200 80 एकड़ 35 एकड़ 95 एकड़ 
2200 से ग्रधिक प्रत्येक * 
000 आबादी के लिये 40 एकड़ * 5 एकड़ 45 एक 


उपरोक्त मानदण्ड 5 सदस्यों का प्रति परिवार मानते हुये, तथा उसकी साधारण 
आवश्यकता--बाड़ा, जानवरों के लिये छप्पर, खलिहान, खुला स्थान आदि को सम्मित्ित 
करते हुये, करीवन 700, वर्ग गज (या !/7 एकड़) भूमि को आधार मातकर ग्रावासीय 
प्रयोजनाथे झारक्षण किया जाना है । ः हि 

प्रति 200 परिवार (या 000 की जनसंख्या) को झ्रधार मानकर 0 एकड़ अप 
का सार्वेजनिक प्रयोजनार्थ झ्रारक्षण, जिसमें स्कूल पंचायत घर, पटवार धर, चौपाल 
सड़कें व खुला स्थान आदि भी शामिल हैं, किया गया है. इसके मतिरिक्त ! दा 
(एक हजार) से अधिक प्रति हजार की जनसंख्या पर 5 एकड़ भूमि का भारक्षरा इ 
प्रयोजनार्थ किया जाना है । धर 252 

पंचायत को आवासीय एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपरोक्त विवरणानुस्तार 8 
का आरक्षण करते समय आप अपने आदेशों में सार्वजनिक प्रयोजनाथ भूमि के देवर रा 
स्पष्ट उल्लेख करें, साथ ही भ्रादेश में यह भी स्पष्ट किया जावे कि, प्ावादी के 28% मि 
कम रखने को दृष्टि से, सार्वजनिक प्रयोजनाय्थ झ्रारक्षित भूमि को किसी भी पर्स 
हेतु उपयोग में नहीं लिया जावेबा । 


]5 


पाधर्तर, पद श्ात0णा 7९६0४टह्ते ग07 पिट 8ए9शीप्शा।क फैछ फट 0वॉ #>0०टा6ड इ0प्रात॑ 
९, ९ए०शचरत॑ व0गा पीर 0टयो फैठठांर्ड <णाएटावलते क्राव 84]फ7चा६त 48475 6 €0एा5ट८ा- 
झ67 ला॥2९5/एलाथाक 0 भ्र४0९ 9५ ७ बएए८श0६ उण्ए॑च ६ ॥98॥ एज, ४0५ पद 
फैडौशाल्ट क्ागणणा, व ब9, 7000ए₹९९९ ॥एग पर बफ[भीस्वााड," 


2. चक्त बिन्दु के सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाइयों एवं जनहित को ध्यान में 
रखते हुए पर्व मे प्रचलित निर्देशों मे ग्लांशिक साधन करते हुए निर्दश दिये जाते हैं कि 
ऐसे सभी मामले, जहां राजकीय भूमि उक्त स्थानीय तकायों द्वारा नियमों के प्रन्तगेत 
आवासीय|वाशिज्यिक प्रयाजन हेतु दिनांक 20-8-98| से पृव ग्राव्रटित|विक्रय करदो है 
तो ऐसी भूमि का राज्य सरकार द्वारा इन स्थानीय निकायों के पदा मे नियमितीकरण 
कर दिया जाए, बनर्ते कि सम्बन्धित निकाय ऐसी हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि के 
सम्बन्ध में आदेश क्रमाक प 6(42) राज/बो|58 दिनाक 20-4-96। में उल्लिसित 
प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार का निर्धारत पृ"जागत मूल्य प्रदा कर दें । 

3. इस भआादेश का क्रियान्वयन करने के लिए जिलाधोश प्राम पचायतों।नगर- 
पालिकाओं/स्वायत्तणासी संस्थाप्रो से प्रस्ताव प्राप्त करगे एवं अनुब्छेद 2 मे उल्लिरिश 
राशि की प्रदायगी के पश्चात्‌ उक्त भूमि का नियमितीकरणा कर दिया जाए । 

4. यह प्रादेश जयपुर शहर एवं उन ग्राम पंच्रायतो नगरपालिका प्रो सवा यत्त शा सी 
सस्थाओ्रों पर लागू नहीं होगे, जो राजस्थान उपनिवेशन ध्रधिनियम, 954 (954 का 
राजस्थान अधिनियम 27) के ब्रन्तगंत कोलोनी क्षत्र घोषित कर दिये गये हैं । 


5. उपरोक्त निर्देशों के ग्नुसार इस प्रकार की समस्त भूमियाँ, आदेग़ दितांक 
20-4-96! वे; प्नुसार पूजीगत मूल्य को प्रदायगी हाने के पश्चात्‌ जिलाधीश द्वारा 
ओपचारिक तोर पर समस्त नगरपालिका प्रों|स्थानीय निकायों के पक्ष में नियमित कर 
दो जाए। इस प्रवार यह भूमियां स्थानीय निकायों में निहित हो जावेंगी तथा उनके 
द्वारा किया गया आवटन नियमित हो जावेगा व ऐसी भूप्ि में स्थित प्रत्येक भूनपण्ड के 
हपान्तरण की कोई आवश्यकता नही रहेगी । 

प. 6 (9) रा[|4[84|2 दिनांक 27 जुलाई, 7984 


36. ध्रषितुचना 


बे 958) आल भू-राजस्द न्‍ अधिनियम, 956 (राजस्थान प्रधिनियम सन्‍्या ! 

) की घारा 92 सपठित धारा 02-क के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
काका पुर परिपत्र क्रमाक ५. 6(42) कै ऑ72/223 दिताझ 20 प्रेत, 
परायतो प्राशिक खथाधन करते टृए परादेश देवो है कि पा वरिपत्र है प्र्तमत ग्राम 
20 गुर सा घादादी विस्तार हैतु दो जाने वाली भुमि के सम्बन्ध में देव लगात को 
गायू होगे । थे पंजीकृत मूल्य के सदाय से निमु क्त वरतो है । दे धादेश तुरत्त प्रमाव से 
** ६07) तम|4|88/0 हार 3 दिसम्बर, 3985 


4 


तक पूजोगत मूल्य प्राप्त कर, चरागाह भूमि का आवंटन कर सकेंगे एवं सार्वजनिक 
उद्यानों के लिए भी, नगरपालिका,नगर सुधार न्यास के अनुरोध पर, पांच एकड़ तक 
चरागाह भूमि उन्हें पुथक से आवटन कर सकगे । | 

3. जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार हेतु चरागाह भूमि का 
आवासीय प्रयोग के लिए आवटन करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया 
गया है कि एक परिवार मे पांच सदस्यों की एक इकाई आंकी जाय । यह माना गया 
कि ग्रावासीय मकानात, जानवरों के लिए वाड़े, चाराघर आदि के लिए प्रत्येक परिवार 
को |7 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है । अतः आवासीय प्रयोजनार्थ प्रत्येक गांव के 
लिए बांछित कुल भूमि के निर्धारण हेतु गांव की जनसख्या के अक को 35 से भाग देने 
पर जो संख्या श्रावे, उतनी एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनाथ आवंटन योग्य मानी जाये । 


इसके अतिरिक्त, सावंजनिक प्रयोजनाथ॑ मय स्कूल, पंचायर्त घर, पटवार घर, 
चौपाल, सड़क एवं खुले स्थान हेतु 40 एकड़ भमि की आवश्यकर्ता का प्रनुमात किया 
जाबे । एक हजार तक को आबादी के गांव हेतु !0 एकड़ भूमि एवं प्रत्येक अतिरिक्त 
000 या उसके भाग की आबादी हेतु पांच एकड़ भूमि की झ्रावश्यकता मानी जावे । 

उपरोक्त मापदण्ड एवं आवंटन की सीमा, तथा राजस्थान काश्तकारी [सरकारी ) 
नियम, 955 के नियम 7 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए ही ऐसे मामलों में श्राप 


निर्णय लिया करें या यथा भ्रावश्यकता, विभाग को प्रस्ताव भेजा करें । 
प. 5 (42) राज-|4[78|27 दिनांक 22-0-83 
45. नगरीय क्षेत्रों के संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण _नियम, 98॥ के संदर्भ में ग्राम 
पंचायतों/नगरपालिकामों द्वारा ध्रावंदटित[विक्रय॑ किए भूखण्डों को सम्बन्ध में 
स्पष्टीकरण है 

उपरीक्त विंषयान्तर्गेत निर्देशानुतार लेख है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया 
गया है कि कुछ ग्राम पंचायतों, नंगरपालिकाओं अ्रथवा स्‍्वायत्तशासी संस्याग्रों दवीरा ऐसो 
राजकीय भूमि, जिसका विधिवत हस्तान्तरण उन्हें नहीं हुआ था+ का समय-समय पर 
कतिपय व्यक्तियों को नियमानुसार आरवासोय[बाशिज्यिक, भू-्लेण्ड के रूप में प्रावंटना 
विक्रय कर दिया हैं । ऐसे आवंटन[विक्रय के सम्बन्ध में इस विभाग के परिपत्र क्रमॉर्क 
6(87) राज|4/8[35 दिनांक 24-2-983 के अनुच्छेद 5 द्वारा निम्न रूप से कार्य 
बाही करने के निर्देश दिये गये थे 7 पु ) 

"न ग8$ ऐल्टा इल्एणाव्तए॑ [हाल शार 5076 ९555 जा श्रेणी एक कैबभ० फ्त्धा 
| 0 प000०7 


उ58060 एप पाठ ण्यांलएजांतव्ड ण ठच्व एश्ाणाव)85 वा 5. 
(0ए€चञाप्रढा: ड8पण्णाण्े ]शातव एल 73४८ 70$ एटए प्रथा: 

छुण्शंपंगा ड़ प्रीढा [००्थें 004॥65 व2रढ च0०. क्‍0005 डाँगाएँं वी 7: 
>> 60 व अंबप्त परथालिए€ऐं १७१९छ गाते, परीदार्टण/6 
५ *)$ 4950-40" 7ए। 


जल्द छी इ्लॉड्ण्टा ण्क्र्ाशः ]] दा ४०४५ 
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फचर्चणिल्, हच शा॥०चश 000४घ ६0 गिएण 6 शुणरएद्धा।5 99 तह [005 फएठाहड आ०्ण 6 
हट, ए९००एटाहत ताप घीट [06एयो फठठाल्‍₹$ ९07०एसा॥३०0 द्वाव इत्[एडाश्त बहकाएं वीर ९07४ट- 
अं0॥ एीक्षार९5/एएावया9 ए ६-४ ऐज़ वीर ककशीए्शा। घातंत हीह 98 रा2४, श्वाव 6 
फैश्जैआ6र ज्ञाक०प्रा, दी ब्रा, /0ए०४:९वँ खा पोढ बफ|प्लोप्या0," 


2, वक्त बिन्दु के सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाइयों एवं जनहित को ध्यान में 
रखते हुए पत्र में प्रचलित निर्देशों मे आंधिक सशाधन करते हुए निर्देश दिये जाते हैं कि 
ऐसे सभी मामले, जहा राजक्रीय भूमि उक्त स्थानोय निकायों ्वारा नियमों के प्रन्तर्गत 
आवासोय[वाशिज्यिक प्रयाजन हेतु दिनांक 20-8-]98] मे पृव श्रावंटित|विक्रय करदी है 
तो ऐसी भूमि का राण्य सरबार द्वारा इन स्थानीय निकायो के पक्ष में नियमितीकरण 
कर दिया जाए, बछतें कि सम्बन्धित निकाय ऐसी हस्तान्तरित की जाने वाली भूमि के 
सम्बन्ध में आदेश क्रमाक प्‌ 6(42) राज/बी/58 दिनाक 20-4-96] में उल्लिखित 
प्रावधानों के श्रनुमार राज्य सरकार का निर्धारित पूजायत मूल्य प्रदा कर दें । 

3. इस झ्ादेश का क्रियान्वयन करमे के लिए जिलाधीश ग्राम पंचायतों/नगर- 
पालिकाओं /स्वायत्तशासी संस्थाप्रो से प्रस्ताव प्राप्न करण एवं अनुच्छेद 2 मे उल्लिखित 
शशि की प्रदायगी के पश्वात्‌ उक्त भूमि का नियमितीकरण कर दिया जाए। 

4. यह भ्रादेश जयपुर शहर एवं उन ग्राम पंचायतो|नगरपालिकाप्रों |स्वायत्तणासी 
सस्थाप्रों वर लागू नहीं होगे, जो राजम्धान उपनिवेशन अधिनियम, 954 (954 का 
राजस्थान अधितियम 27) के भ्रस्तगंत कोलोनी क्षत्र धोषित कर दिये गये है। 


$. उपरोक्त निर्देशों के प्रनुसार इस प्रकार की समस्त भूमियाँ, आदेश दिनांक 
20-4-96] के श्रनुसार पूजोयत मूल्य की झदायगी होने के पश्चात्‌ जिलाधीश द्वारा 
ओपचारिक तौर पर समस्त नगरपालिकाप्रों/स्थानीय निकायों के पक्ष में नियमित कर 
दी जाए। इस प्रकार यह भूमियां स्थानीय निकायों में निहित हो जावेंगी तथा उनके 
हारा किया गया क्रावटन नियमित हो जावेगा व ऐसी भूप्ति में स्थित प्रत्येक भू-खण्ड के 
र्पान्तरण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । 
प. 6 (9) राज[4|84|2 दनांक 27 जुत्ताई, 984 


6. अधिपृचना 


व ही को कक अधिनियम, ) 956 (राजस्थान प्रधिनियम संख्या 5, 
हर रा, '! धारा 92 सपित घारा 02-क के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
96 में मिड परिपत्र क्रमांक प. 6 (42) राज[ल/58|ग्रुप-/ दिनांक 20 प्रप्रेल, 
पचापतों को हे सैंशाघन करते हुए आ्रादेश देतो है कि उपरोक्त परिपत्र के अन्तर्गत ग्राम 
20 गुणा राह हर विल्नार हैतु दी जाने वाली भमि के सम्बन्ध में देय लगान को 
चगू होंगे। पेजोकृत मूल्य के संदाय से निमु क्त करती है। ये आ्रादेश तुरन्त प्रभाव से 


१० 6(7 ।£ 
(37) राज|4|88/70 [इनक 3 दिसम्बर, 3988 


]6 


]7. श्राबादी विस्तार हेतु भूमि का आरक्षण । 


मु हे 224 को आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध करवाने का प्रावधाद 
4 हुआ है । भूमि का ग्रारक्षण राजस्थान भूनराजस्त अधिनियम की घारा 92 के 
तहत किया जाकर सम्बन्धित ग्राम पचायत से, खाली भूमि का कब्जा दिये जाने से पूर्व 
अधिसूचना क्रमांक ० 6(42) राज/बी/58/ग्रूप-], दिनांक 20-4-6। के अगुप्तरण में 
स्वीकृत लगान की 20 गुणा राशि पू जोगत मूल्य के रूप में बसूल की जाती है। 
हि प्रशासन गांवों की ओर राजस्व अभियान के सम्बन्ध में मन्‍्त्री जी 
ने निणंय लिया है कि समस्त ऐसे परिवारों को जिनके पास २०४0४ 5 नही हैं, 
उन्हें अभियान के दौरान आबादी भू-खण्ड उपलब्ध करवाये जायें। इसे दृष्टि से 
सम्बन्धित पंचायतों द्वारा प्राबादी विस्तार से सम्बन्धित प्रेषित अ्रस्तावों का शीप्र 
निस्तारण कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जावे तथा इस प्रकार ग्राबादी विस्तार हैतु 
दी जाने वाली भूमि की पूजीगत मूल्य वसूल नहीं किया जावे । पूजागत मूल्य ब्धूल 
किये जाते से सम्बन्धित पधिसूचना दिनांक 20-4-6[ में आवश्यक संशोधन कर, प्रदिग 
जारी कर दिये गये हैं । 
कृपया पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध करवाते समय 
वसूल ने करने सम्बन्धी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते का कष्ट करें। 


||! दिनांक 6 दिसम्बर, 988 


पूंजीगत 


मूल्य 
ब० 6(7) राज[4(6 
रास्तों का विवाद व सीमा ज्ञान 


न्‍ः 


8. अधिसूचना 
शाजस्थान भू-राजस्व झधिनियम, 956 (956 का राजस्थान भ्रषि 
की धारा 200 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
ख) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.6 (4) रेवे (ख )।60 दिनांक 7- 
अझतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निर्देश देती है कि :-८ 
_ [. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,]955(955 का राजस्थान भधितियरक 3) 
4 घारा 25! की उप घारा ()हारा तहसीलदार को प्रदत्त भू-घारकों द्वारा रास्तों 
प्रधिकार या भय सुखाबा था अधिकार के वास्तविक उपयोग में विध्य डाले जीते 
संबंधित झावेदन-पत्रों को निपटारा करने की शक्ति का प्रयोग उस ग्राम की, जिसमें कि मत 
प्रवस्थित है, ग्राम पंचायत द्वारा भी किया जायेगा । तहसीलदार दी इस निमि प्रा 
किये गये झावेदन-पत्रों की प्रविष्टि इन झआवेदन-पत्नों को निपटारे के लिये रसे जाने 
बर्किस्टर में सम्यक रूप से की जायेगी भौर इसके पश्चात्‌ निपटारे के लिये सर ि 
को पंग्रेषित कर दिये जायेंगे । हुसे मामलों में, जिनमें ग्राम वंबायत सीप 4 
के माध्यम से प्राप्त भावेदननयत्र की इसके प्राप्त होने को तारोत 


धरतियम [2) 
तथा राज 
6- 9 ।6[ कक 


दिन के भीतर निपटारा करने में विफल रहती है, तो उक्त मामले में ग्राम पंचायत की 
कोई प्रधिकारिता नहीं रहेगी, श्ौर प्रावेदन-पत्र ग्रधिकारिता वाले तहसोलदार को तुरन्त 
ग्रग्रेषित कर दिया जायेगा, जो अपने द्वारा इसकी प्राप्ति से 30 दिन के भीतर जांच गौर 
निपटारा करेगा । उन मामलों में जिनमें ग्राम पचायत 45 दिन की समाप्नि के तुरन्त 
पश्चात प्रावेदन-पत्र का ग्रग्रेषित नहीं करती है तो झधिकारिता वासे तहमीलदार को 
ग्राम पंचायत से आवेदन-पत्र वापस मंगाने और उसका निपटारा करने की शक्ति होगी । 


2. ऐसे मामलों में ग्राम पचायत द्वारा पारित प्रादेशों के विरुद्ध प्रपील, संबंधित 
उप श्षण्ड भ्रधिकारी को होगी । 


प. 5 (2]) रेव/प्रुप-4|80|34 दिनांक 4 घितस्दर 982 


]9. प्रधितूचना 


राजस्थान भू-राजस्व प्रघधनियम ]956 (956 का अधिनियम ।5) को घारा 
260 के पण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ररते हुए तथा राजस्व (सख) विभाग 
थी प्रधिसूचना सस्या 6 (4) राजस्व|ख[7 दिनांश 7 जून, 4960 का प्रतिब्छित करने 
हुए राज्य सरबार निर्देश दती है कि .-- 


(१) राजस्थान भू-राजरव प्रधिनियम को धारा 28 के परस्तुक द्वारा तहसी पे 
दार गो प्रदत्त, सेतो बी सीमाओं से सम्बन्धित प्रार्यना पत्रों के निश्ताराण सस्बस्धों 
प्रधिकार उस प्राम को प्राम पंचायत द्वारा भी प्रयोद बिए जावदे, जिंग शव में ऐसी 
भूमि प्रवस्थित है । तहसोलदार द्वारा इस तिमिल द्वा| घारेदन पत्रों को ऐगे प्रापता 
पत्रों बे निस्तारण हेतु संपारित रजिस्टर में प्रविष्ट 6िया जादेगा, तपश्चाव्‌ ऐस प्रार्थना 
पन्न सम्बन्धित ग्राम पंचायत गो निरतारण हैतु भद्दे दित हि जाददे । देंगे मामला मे, 
जिनमे प्राम प्चायत वो सीघ प्राप्त अपदा तह्सोसू्टार के माध्यम हे प्रात आवेदन पत्र 
बा इसके प्राप्त होते बी तारोछ से 45 दिन के भीतर लिप्टारा करते में दाम प्रबागत 
विफल रहती है, उस मामले में ग्राम पद्यायते को झिरारिता समर हो जायेगा! और 
प्रार्थता पत्र, भधिबारिता रखने वाले तहशीलदार बे तुरन्त घर्दे पित ढक दिया जायेगा, अर 
उगे शपने द्वारा हसकी प्राप्लि मे 30 दिन के भोलर जाब बर उसका लिस्ल राग करेंग! । 
ऐसे मामलों मे जिनमें प्रम पदाएव 4$ दिन बे समर डे पश्रार्‌ प्रोरेदन पत्र झे 
धरग्रेद्ित नहीं १३हो है हो झपिकारिला दःसे तट्मोलदटार को दरार पचाएल में धःरदल बच 
दापस मारने प्योर उसका निएटारा बरते डो क्रम हो: 





भूमि का आवंटन, नियमन व कब्जा दिलाना:' 


20. राजकीय कृषि भूमि पर किये गये प्रनाधिकृत श्रतिक्रमरण को नियमित करने बाबत 

सरकार का सर्देव यह प्रयास रहा है कि सरकारी भूमि पर प्नाधिकृत कब्जों को 
बढ़ती हुई प्रवृत्ति को कठोरता से रोका जावे । इस हेतु भू-राजस्व अधिनियम की धारा 
9] की उपघारा (2) में दिनांक 3-[-58 से संशोधन कर अतिक्रमियों से लगान का [5 
गुना शास्ति के रूप में वसूल करने का प्रावधान लागू किया गया । केवल शास्ति का प्रावधान 
अधिक प्रभावशाली नहीं पाये जाने पर सरकार ने श्रौर कठोर प्रक्रिया अपनाये जाने का 
निर्णय लिया व फलस्वरूप अतिक्रमण॒कारियों के विरुद्ध श्घिक कठोर कर्दम उठाने के 
लिये दिनांक 24--76 से भू-राजस्व अधिनियम की उक्त घारा में संशोधन कर दुबारा 
प्रतिक्रमण पर, सिविल कारावास का प्रावधान लागू किया | सरकार राजस्व अधिकारियों 
पर बराबर इस बात का जोर देती रही है कि वे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कोई 
व्यक्ति सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा न फरें । परन्तु साथ ही, भूमिहीन व्यक्तियों को 
राहत देने के लिये सरकार ने यह नीति निर्घारित की है कि भूमिहीन व्यक्ति यदि नाजायज' 
रूप से सरकारी भूमि पर काबिज पाया जावे तो उससे निर्धारित शास्ति वसूल कर, भूमि 
का कृषि भूमि झ्रावंटन नियम, 970 के अन्तर्गत आवंटन कर, कब्जे को नियमित कर 
दिया जावे । इस हेतु एक विस्तृत परिपत्र दिनांक 5-0-67 को जारी किया गया । 

दिनांक 5-0-67 के परिपत्र के वाद दिनांक [3-4-7 को एक परिपत्र जारी 
कर यह निर्देश दिये गये कि दिनांक ]-]-7! तक के क्ृषि प्रयोजन हेतु किये गये नाजायज 
कब्जों का मियमन बिना शास्ति वसूल किये, कर दिये जावें। बिना शास्ति, नाजायज 
कब्जों को नियमित करना भू-राजस्व अधिनियम की घारा 9 की उप धारा (2) के 
प्रावधानों के विपरीत है। उक्त वर्शित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार इत्त 
विभाग के भ्रादेश संख्या प-6 (20) राज/बी/7। दिनांक 3-3-7] को 240 यह्‌ 
निर्देश देती है कि यदि सरकारी भूमि पर माजायज कब्जे अन्य प्रचलित नियम प्रधवा 
राजकीय शआरादेशों के तहत नियमन योग्य पाये जावें ,तो उनसे उक्त प्रावधानों के अन्तगत 
निर्धारित शास्ति वसूल करने के पश्चात्‌, कृषि भूमि आवंटन नियम, 970 के अन्तगत 
भूमि का आवंटन कर नियमित किया जावे । 

उपरोक्तानुसार भविष्य मे उक्त प्रावधानों को अनिवार्य 
हेतु समस्त सम्बन्धित राजस्व झधिकारीगण को तुरन्त हिदायत दें, 
करे। 
प. 6 (6) राज/प्रप-4/75|] दिला जनवरी 983 


रूप से क्लियान्वित करने 
तथा पालना सुनिश्चित 


बट ि ता करना 
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को श्राबंदित प्ूूमि का काल कब्ज 
* हेतु। कि भूमिहीत 
. ज्य सरकार के समक्ष ऐसे मामले आये हैं जिनमें पाया गया दे के पिया दो 
को एवं विशेषतया झनुसूचित जाति एवं श्रनुसूचिंत जनजाति | 
न, 
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जिन्हें पिछले वर्षों में विशेष राजस्व प्रभियान एवं “अशासन शहरों की ओर“ जैसे महत्व- 
पूर्ण कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमि झावंदित की गई परन्तु ऐसे व्यक्तियों को ग्रावंटित भूमि 
का कब्जा नहों दिया गया है अथवा कब्जा देने के बाद साधन सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा ऐसे 
व्यक्तियों को झावंदित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। राजस्थान 
भू-राजस्व (कृपि प्रयोजनार्थ भूमि का भावंटन) नियम, [970 के नियम [5 के प्रावधान 
के अनुसार आावंदित भूमि पर ग्रावंटन के दिनांक से 5 दिन के प्न्तर्गत कब्जा दिया 
जाना चाहिए । अधिकाँश मामलों में ग्रावंटी को झावंटित भूमि पर एक बार कब्जा देने 
के बाद उस ग्राम के साधन सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा बलपूर्वक उन्हें बेदखल कर दिया जाता 
है। राज्य सरकार का यह देखने का दायित्व है कि कृषि के लिए भ्रावंटित भूमि पर 
भ्रावंटियों का कब्जा है प्रथवा नहीं ओर वे झ्रावंटित भूमि पर काश्त कर रहे है प्रथवा 
नहीं । आवंटित भूमि मे से अधिकांश भूमि अधिचित एवं नमी पर निर्भर हांती है । प्रायः 

ऐसी शूमि केवल मानसून सत्र मे ही जाती एवं बोई जातो है। मानसून सन्न पश्रगले माह 

से प्रारम्भ होने जा रहा है इसलिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को 

आवंटित भूमि पर कब्जा दिये जाने के लिए प्रभावों कदम उठाये जावें जिससे ऐसे व्यक्ति 

बिना किसी भय एवं बाघा के काश्त कर सके । 


यद्यपि उक्त बिन्दु के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये 
जाते रहे है कि इन जाति के व्यक्तियों को झावंटित भूमि पर तत्काल कब्जा दिलाया 
जावे । इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित परिपत्रों द्वारा निर्देश दिये गये हैं :-- 


. प. 0(4) राज/4/77 दिनाक 4-4.77 
2. डी. भ्रो, एफ. 2 (76) रेव/ए/76 दिनांक 6.7,77 मुख्य सचिव की झोर से 
3. डी. झो. एफ. 4|(2) (20) होम-5|77 दिनांक 8.7.77 गृह आयुक्त की ओर से 
4... एफ. 4 (2) (20) होम/5|77 दिनांक 2.8.77 गृह सचिव को पोर से 
5... एफ. 4/2 (20) होम-5/77 दिनांक 26-28.]2.77 गृह सचिव की प्रोर से 
6. एफ. 4/2(20) होम-5/77 दिनांक 30-3.3.78 गृह सचिव की प्रोर से 
प. डो.झो. एफ. 2 (76) रेवग्रुप-4/76 दिनांक 25.4.80 मुख्य सचिव की और से 
8. स्टेण्डिग धार्डर 2 एवं 2-एस. सं. 4,2 (9) होम-5/80 उपशासन सचिव, गृह्‌ 
विभाग की झोर से 
दिनांक 25.4 80 एवं वायरलेस मंसेज समसंख्यक 
दिनांवः 23.7.8] एवं 3.7.82 एवं वायरलेस 
सं. 4|2 (9) होम-5 दिनांक 3.7.83 


2. इस सम्बन्ध में यह भावश्यक समका गया वि समस्त जिलाधोशशरा द्वारा 
प्रपने प्रधोीतस्थ उपखष्ड प्रधिवारियों/तहसोलदारों एवं प्रन्य राजस्व प्रधिक्ारियों एवं 
कर्मचारियों को निर्देश जारो दिये जावें । उपसष्ड अधिकारियो/तहमोलदारो द्वारा अगसे 
महीने की बेठक में पटवारियों को निर्देश दे दिये जावें कि दे श्रपने उच्च अपिरारोगस 


| 





और उसको प्रतिलिपि प्रावंटित भूमि के साथ 5|- की रोधि/ सुर 
जाने का प्रावधान है । हक 

प्रावंटों को कब्जा दिये जाने के संबंध में राजस्व मण्डल को श्रैमासिक ग्रांकडे 
जिलाधीशों द्वारा भेजे जाते है जिसमें आवंटन के पश्चात्‌ कब्जा देने की प्रगति दर्शाई 
जाती है। वर्ष 983-84 के दौरान आवंटित भूमि का कब्जा देने के आंकडों का विश्ले- 
पण करने से ज्ञात होता है कि ग्रभो भी वर्ष ।982-83 या इससे पूर्व के भू-प्रावंटियों को 
पर्याप्त संख्या मे कब्जा देना शेष है। इसी प्रकार वर्ष 983-84 के भावटियों को भी 
काफी सख्या में कब्जा नहीं दिया गया है ! आवंटन के तुरन्त पश्चात्‌ कब्जा देने के 
प्रावधान होने के बावजूद भो ग्रावटी को तुरंत कब्जा नही दिया जाना, विचारणीय बिन्दु 
है। समय पर कब्जा नही देने से भूमि ग्रावंटन का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है श्रौर 
श्रावंटी को बहुत सारे मामलों मे तो अनावश्यक विवाद में उलभना पड़ता है। समय- 
समय पर यह निर्देश दिये गये हैं कि जो भूमि प्रावंटित की जाये, वह विवाद रहित हो 
ताकि कमजोर वर्ग के आवटियों को ग्राबटित भूमि के कब्जे या स्वामित्व के संबंध में 
न्यायालय मे व्यर्थ के मुकदमों मे परेशान नही होना पड़े । 


रे. आवटी * की; दिये 


3. जिलाघीशो को एतद्द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि वे नियमों के स्पष्ट 
प्रावधानों की ओर उप जिलाधीशों का ध्यान ग्राकपित करायें और भविष्य में कृषि भूमि 
प्रावंटियो को तुरन्त कब्जा देने की व्यवस्था करें । 

4. सीलिंग कानून के भ्रन्तगंत झ्रावंटित को हुई भूमि का आवंटन राजस्थान कृषि 
भूमि पर झधिकतम जोत सीमा अधिरोपण झधिनियम, 973 के ग्रधीन बने नियमों के 
नियम के भ्रन्तगंत किया जाता है श्रौर नियम ।8 के प्रम्तगंत ऐसी झ्रावटित भूमि का 
निर्धारित मूल्य, झ्रावंटी को किश्तों में भदा करना होता है परन्तु एकीकृत ग्रामीण विकास 
कार्यत्रम के प्रन्तगेत लाभान्वित व्यक्तियों को ऐसो भूप्रि प्रावंदित को जातो है तो 
पभ्रावंटित मूल्य को राशि उनके द्वारा तुरन्त देय नही होती है। राजस्थान कालोनाईजैशन 
एबट, ]954 के ग्रन्तगंत घोषित कालोनी के कमाण्ड क्षेत्रों मे यह किश्तें प्रावंदन के दो 
वर्ष पश्चात्‌ और प्रतकमाण्ड क्षेत्रों में प्रावंटन के तोन वर्ष पश्चात्‌ देय होतो हैं। गैर 
कालोनी क्षेत्रों में यह किश्तें आवंटन के तोन वर्ष पश्चात्‌ देय होती हैं । कुछ ऐसे मामले 
राज्य सरकार के ध्यान में आये है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रन के ग्रस्तर्गत 
लाभान्वित व्यक्तियों को सीलिय से अवाप्त भूमि के भावंटन के तुरन्त पश्चातू किश्तें जमा 
करवाने वो कहा जाता है धौर उन्हें कब्जा प्रथम किश्त के जमा होने तक नहीं दिया 
जाता। जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है और नियमों में स्पष्ट उल्लेस भो है कि इस 
वर्ग के आवंदियों को कब्जा देने के पूर्व किश्तों को घदायगी के लिए बाध्य नहीं किया 
जाना चाहिए | 

5. जिलाषोशों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे पपने जिलों में ऐसे मामते जिनमें 
आवंटन के पश्चात्‌ बब्जा नहीं दिया गया है, की समीक्षा अपने स्तर पर करें झौर कब्शा 
नही देने के कारणों को ज्ञात कर उनको दूर करने बी व्यवस्था करें । 


ड2 


6. झ्ावंटियों को सौलिग सरप्लस आवंटित भूमि का कब्जा नहीं देने के बारे में 
विस्तृत रिपोर्ट मय कारणों के शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करावें | 


एफ. 6 (65) राज/4|84/6 दिनांक 20 प्क्‍्टूबर, 7984 


23. मुमिहीन व्यक्तियों को झ्रावंटित भूमि का तत्काल कब्जा देने बाबत 


उपरोक्त विषयान्तगंत इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 28-5-84 को 
ओर ध्यान श्राकधित किया जाता है जिसके द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को एवं विशेषतया 
अनुसूचित जाति|जन जाति के व्यक्तियों को आवंटित भूमि पर तत्काल कब्जा देने हेतु 
निर्देश दिए गये थे । निर्देशों के पश्चात्‌ भी यह देखने में आया है कि आवंटित व्यक्तियों 
को भूमि आवंटन के पश्चात्‌ भी कब्जा नहीं दिया जा रहा है अथवा कब्जा देने के बाद 
साधन-प्म्पन्न व्यक्तियों द्वारा अवाधिकृत रूप से कडझजा कर लिया गया है। राजस्थान 
भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनाथ भूमि आवंटन) नियम 970 के नियम 5 के प्रावधाना- 
नुसार झ्रावंटित भूमि पर झावंटन के दिनांक से 5 दिन में कब्जा दिया जाना चाहिए 
तथा आवंटन की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानो जायेगी जब तक कि झ्रावंटी को 
आवदटित भूमि का कब्जा नहों सम्मला दिया जाता है । 


अत: निर्देश दिये जाते हैं कि :-- 

।. भूमि आवंटन से पर्व पटवारी को माँके की स्थिति की सही जांच कर यहे 
स्पप्ट रिपोर्ट देनी चाहिए कि भूमि, भ्रावंटन किए जाने के लिए खाली है तथा उस पर 
किसी का कब्जा नहीं है । उप-खण्ड अधिकारी को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए 
कि झमुक खसरा नंबर जिसे श्रावंटित किया जाना है पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं 
है। इस सम्बन्ध में पटवारी की रिपोर्ट गलत पाये जाने पर पटवारी को निलम्ब्रित कर 
उस के विरुद्ध भ्रनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । 

2. आवंटियों को मौके पर पत्थर गड़ी करवाने के पश्वात्‌ सरपच, पटवारा व 
गिरदावर की उपस्थिति में !5 दिन में कब्जा सम्मला दिया जावे । इसकी सुचना संबंधित 
ग्राम पंचायत व तहसील को भी दी जानी चाहिए जिससे कि बाद में कोई मन्य व्यक्ति 
अतिक्रमण करे तो उसका निर्णय आसानी से किया जा सके | भूमि झ्ावंटन के परवात्‌ 
तथा कब्जा आवंदी को सम्भला दिये जाने के बाद प्रगर उसे बेदखल कर दिया जाता है 
तो पटवारी इस प्रकार के व्यक्ति के विरुद्ध वेदखली की कार्यवाही करेगा तथा इन: 2 
दिन में झावंदो को कब्जा दिलाये जाते के सम्बन्ध में उचित कार्यवाहों करेगा। कर रे 
पटवारी इस झवधि में कब्जा देने में असफल रहता है तो पटवारी को निसम्वित गिया 

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भ्रयोजनायथ भूमि प्रावंटन) नियम, | 970 के 26% 

5) (क) के अनुसार झावंटन सलाहकार समिति में तीन मदस्या का बोरमस है 


7.० _ डे: 


जन 


आवश्यक है । कोरम के भ्रभाव में अगर झ्रावंटन किया जाता है [तो वह अ्रवैधानिक है 
तथा जो अधिकारों कोरम के अभाव में भूमि आवंटन करता है उसके विरुद्ध भी अनु- 
शासनात्मक कार्यवाही की जाये । हु है लॉ 

प. 6 (65) राज/ग्रूप-4|84|4 दिनांक 4 सितम्वर 985 


24. श्रावंद्धित कृषि भूमि फे खातेदारी श्रधिकार दिये जाने बाबत 


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 956 एवं इसक अधीन बने विभिन्‍न नियम के 
भन्तग्रत्त राजकीय कृषि भूमि का भूमिहीन कपकों मे प्रावटन किया जाता है । राज्य सर- 
कार के ध्यान में ऐसे मामले श्राये है जिनमे ग्रावंटिती को, ग्रावंटित भूमि के बजाय अन्य 
भूमि का कब्जा दे दिया जाता है या आवंटिती ने ग्नजाने मे अन्य भूमि पर स्वयं ही 
कब्जा कर लिया है। फलस्वरूप ग्रावंदिती को अन्य खसरा नम्बरों पर कब्जा काश्त होने 
भ्रौर नियमानुसार 0 वर्ष बीत जाने पर खातेदारी अधिकार मिल जाते हैं । ऐसा काइत- 
कार निरन्तर भू-राजस्व भी जमा करवाता रहता है, मगर सर्वेक्षण व अभिलेख प्रक्रियाग्रों 
के दौरान भावंदिती का आवटित खसरा नम्बर वी भूमि पर कब्जा काश्त न होकर श्रन्य 
भूमि पर कब्जा होने से मू-प्रवन्ध विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले रेकार्ड मे उसके 
नाम का अंकन नहीं किया जाकर ऐसे व्यक्ति को झावंदिती होते हुए भो अतिक्रमी माना 
जाकर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जातो है। 

इस समस्या के निराकरण हेतु निर्देश दिये जाते है कि समय-समय पर भूमि के 
किये गये प्रावंटन और मौके पर आवंटितियों के वास्तविक कब्जो मे अन्तर पाये जाने की 
दशा में सहायक भू-प्रवन्ध अधिकारी तथा तहसीलदार सम्मिलित रूप से एक सूचो 
बनायेंगे जिसमें उन ग्रावंटियो के नाम दर्ज किये जावेंगे जिन्हें किसी भी खसरा नम्बर में 
भूमि प्रावंटित को गई थी और थे ग्रावंटित को गई भूमि की मात्रा तक किसी प्रन्य मरा 
नम्बर पर काविज हैं । इस तरह तेयार की गई सूचो सबंधित मू-प्रबंध अधिकारी के 
माध्यम ये जिला कलेबटर को प्रेपित की जावेगी । जिला कलेक्टर तथा भू-प्रबंध अधिकारी 
ऐसी सूची पर विचार करने के उपरान्त कब्जे के भ्नुसार नाम प्रक्रित करने की स्वीकृति 
प्रदान करेंगे, जिससे आवंटित किये गये नम्बर के अलावा प्रन्य नम्बर पर प्रावंटिति की 
बिना किसी गलती के कब्जा होने के कारण उसे किसी प्रकार का परेशानी न हा । यद्ि 
किसो भ्रावंटिती के कब्जे में, झावंटन की गई भूमिये प्रधिक भूमि पायी जावे तो उसे 
प्रधिक भूमि पर किसी भ्रकार का प्धिकार नहीं दिया जावे । यदि किसो व्यक्ति 'आवंटिती 
का कब्जा चरागाह भूमि पर पाया जावे तो ऐसे मामलों को जिला कलेक्टर राज्य सर- 
कार को भ्रादेशार्थ प्र पित करेंगे । 
५. 6 (33) राज/|4/87|26 दिनांक 20 नवम्बर, 987 


25. श्रा्वटन नियमों बेः तहत झादंटितियों को ढःब्जा दिलाये जाने देः सम्दस्ध में 


गा उपरोक्त विषयान्तगंत इस विभाग के परिपत्र दर्माझ प. 6(65) राज 484 
देनांक 28 5.84, दिनाँक 20.0 84 व 4 स्ितम्दर, 985 वी ओर घ्यात आइदित डिया 


हि 


जाता है जिसके द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को एवं विशेषतया अनुसूचित जाति|।जन जाति 
के व्यक्तियों को आवंदित भूमि पर तत्काल कब्जा देने हेतु निर्देश दिये ग्रये थे । निर्देशों 
के पश्चात्‌ भी यह देखने में भ्राया है कि आवंदितियों को आवंटन के पश्चात्‌ भी भूमि पर 
कब्जा नहीं दिया जा रहा है प्रथवा कब्जा देने के बाद साधन-सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा 
अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनाथ 
भूमि का झावंटन) नियम, 970 के नियम [5 के प्रावधानुसार ब्रावंटित भूमि पर, 
आवंटन के दिनांक से ]5 दिन में कब्जा दिया जाना चाहिये । तथा आवंटन की भ्रक्रिया 
तब तक पूरी नही मानी जायेगी जब तक कि झ्रावंटो को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं 
सम्भला दिया जाता है । 

ग्रतः निर्देश दिये जाते है कि :-- 

।. भूमि झावंटन से पूर्व पटवारी को मौके की स्थिति की सही जांच कर यह 
स्पष्ट रिपोर्ट देनी चाहिये कि भूमि झ्रावंटित किये जाने के लिए खाली है तथा उस पर 
किसी का कब्जा नहीं है । उप-खण्ड अधिकारी को भी यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये 
कि झ्रमुक खसरा नम्बर जो श्रावंटित किया जाना है, उस पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा 
नहीं है । 

2. आरावंद्ियों को मौके पर पत्थरगड़ी करवाने के पश्चात्‌ सरपंच, पटवारी व 
गिरदावर की उपस्थिति में 5 दिन में कब्जा सम्भला दिया जायें तथा उसको मौके पर 
ही फर्द एवं नवशा तैयार कर लिया जावे भौर उसको [एक-एक प्रति तहसीलदार, सरपंच 
व सम्बन्धित आवंटिती को दे दी जावे । 

3. ऐसे मामले, जिनमें गरीबों को भूमि तो आवंटित की गई है परन्तु वास्तविक 
कब्जा नहीं दिलवाया गया है उनको नियमानुसार निश्चित समयावधि का विशेष घ्यान 
रखते हुए कब्जा दिलवाया जावे । 

उक्त निर्देशित बिन्दुओं की अनुपालना में राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार 
को अनियमितता|उदासीनता नहीं बरती जावे । 
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26. भूमि झ्रावंटितियों को भ्रावंटित भुमि पर जाने के रास्तों का प्रावधान करने के 
सम्बन्ध में । ८ 0 के 
राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनाथथ भूमि का आवंटन) नियम, कर 
नियम 6 के उप-नियम (2-क) के पश्चात्‌ एक नया उप-नियम (2-कक ) है का 
यह प्रावधान किया गया है कि उप-खण्ड अधिकारी, कपि अ्योजनार्थ ५ लिए 
भ्रावंटन करने से पूर्व नये आवंटितियों को आवंदित भूमि तक है ने अकार 
रास्ता का प्रावधान करेंगे, जिससे आवंटतियों को अपने खेतों तक पहुंचने में कि हो 
५ कठियाई नहों हो । ऐसा किये जाने क्रे लिए उप-खण्ड ग्रधिकारी सर्वेश्रथम 


प्रत: धाप छपने शपीनरण समस्त टपसाष्द क्षिश्ागरियों तपा तहसीतदारों को 
लि्देश छारी अरे हि भुमि बा झावटन शरते में पूर्व उपरोक्त प्रकार से रास्तों के लिये भूमि 
मा पध्रारशाए करे लघा सुनिश्चित करे कि दे इन निर्देशों बा प्रशरश परासम करते हैं । 
च« ९(5) २|4[68/3 टिद 6 इिशष्डर, 988 





27. प्रमुपूषित शाति|ननसाति दे धापसों से घाघिर सहायता तपा पेरथो घायत । 
प्रशागम गायों दो कार राजस्व हमियान मे: सम्बन्ध मे माननीय मुख्यमम्तो जी 
द्वारा निर्णयों वी घनुपालमा में राजरधघान काश्दकारी सधिनियम को घारा 83-वी में 
प्रावप्यन: सशोघन किये छा रहे है । प्रातावित सशाघनों जे ध्रनुसार घनुसू चित जाति/जन 
जातिदे व्यक्तियों द्वारा धारित भूमि पर जिसी ध्र्याक्ति द्वारा धनापिवृत रूप से या जयरन 
बरजा बःर लिये जाने पर तहमीसलदार ९। श्वपंमेद (गुयोमोटो) कार्मयाही किये जाने के 
लिए प्रधिवृन ढिया गया है । इसी बे. साप यह भी प्रायपास विया जा रहा है कि प्रति- 
ब्रभी द्वारा पुन; या पश्णाहूवर्ती प्रतिह्गण पर उते सिश्िस कारावारा मिजयाया जावे । 
माननीय मुत्यमम्त्री छी मे चाहा है दि: प्रमुगूपित जाति।जनजाति के प्रायंटितियों 
4 प्राधिद' सहायता उपलब्ध करवाई जाए सथा उनके मामलों की न्यायासम में पैरवी 
पराई जावे । अतः लेप है कि धाए पपने अधीनस्थ रमहत प्रधिकारियों को निर्देश देंवे 
हि; अनुसूचित जाति|जनजा ति के ध्रावटितियों बे: प्रकरणों में सरकारी पेरोकार द्वारा पैरवी 
यी स्यवस्पा करे, जिससे उन्हे विसी प्रदार गी कठिनाई नही होंगे । इन मामलों में पैरवी 
$ सम्बन्ध में धापफे यहा उपलब्ध बजट प्रावधान में से सरकारी पैरोकार को घ्लावश्यक 
राशि उपलब्ध करवाने की भी व्यवस्था करावें। यदि अतिरिक्त बजट प्रावधान की प्राव- 
इ्यकता हो हो प्रावश्यश प्रस्ताव भिजवामे री व्यवस्था करें | 
प० 6(65) राज[4/84/2 दिनांक 6 दिसम्बर, 988 


तालाब पेटा भूमि क्षा श्रायंटन 
28. नदी, लाखाब पेटा भूमि के झ्ावंटन के सम्बन्ध में स्पष्टोकररण 


उपरोक्त विधयान्तमंत निर्देशानुसार निवेदन है कि राजस्थान भू-राजस्व (तालाब 
पैदा भूमि का काशत प्रयोननार्थ झ्ावंटन) नियम, 96] के अ्रन्तर्गत इस विभाग के 
समसख्यक परिपत्र दि० 22-]-87 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यदि झआवेटन झवधि 
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संमाप्ति के पश्चात्‌ आगामी वर्ष था ऐसी अवधि में जिसमें तालाब पैटा भूमि के प्रायटन 
में आवंटन अ्रधिकारी द्वारा हे पर आ्रावंटन नहीं किए जाने के कारण देरी होती है 
ओर पूर्व के वर्ष में जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी यदि उन्हीं व्यक्तियों द्वारा 
ऐसी भूमि पर झ्ावंटन की ग्रवधि के बाद काश्त जारी रखी जाती है तो ऐमे कगएपरारों 
को ग्रतिक्रपी मानकर वीच की ऐसो ग्रवधि के सिये शास्ति प्रारोवित नहीं मी जाते 
बल्कि सामसास्य निर्धारित दर से नियमानुसार लगान वसूल किया जाये । इसी संदर्भ मे 
कुछ ऐसे मामले राज्य सरकार के समक्ष प्राये हैँ जिनसे त्तालाव पेटा भूशि के प्रायंटन हे 
सम्बन्ध में, राजस्व अभ्रधिकारियों की देरी के कारण सम्बन्धित वंशश्त रार पर गाहिति 
झ्रारोपित की गई है तथा वसूल भी कर ली गई है । 

ग्रत: पुनः यह निर्देश दिये जाते हैं कि तालाब पेटा भूमि के प्रायंटत में गरि 
राजस्व अधिकारियों द्वारा समय पर आवंटन न करने से शास्ति भ्रारोपित नी गई हो सो 
ऐमे प्रावंटितियों से भविष्य में देय लगाने में उपरोक्त राशि रामायोजित फर सी जायें यदि 
किसी वर्ष पूर्व आवटों को भूमि झावंटन नहीं होती है तो उगका प्रस्याई आयंदन रदत 
ही समाप्त हो जावेगा तथा कब्जा गये झ्ावंटी को दे दिया जायेगा किस्तु ऐमे मामनों मे 
भी पूव झ्रावंटी जो पग्रावंटन भवधि समाप्त हो जाने के बाद भो बगबिज रहा है और ये 
आगामी वर्षों के लिए आवंटन नहीं हुआ है उससे भी वेवेस सगाग की खागि ही वह 
की जविे, शास्ति बसूल नहीं की जावे । 
के, 6 (39) राग/$(85/0 वितांद 2 जून 7987 


मूमि का संपरियर्तन 


27 


दी सम्मति प्राप्त करेगा । नियमों में यह भी प्रावधान किया गया है कि सहकारी समिति 
द्वारा सम्पूर्ण भूमि का (खालों छोडी गई तथा संपरिवर्तत कराई जा रही) संपरिवर्तन 
शुल्क जमा कराया जायेगा। अधिसूचना दिनांक ]8-3-88 द्वारा संपरिवतंन शुल्क का 
निर्धारण करते हुए प्रावासीय भू-खण्डों की दर 2/- रुपये प्रति वगे गज तथा बाणिज्यिक 
प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन शुल्क 6|- रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित की गई है | अनु- 
सूचित जाति एवं प्रनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के लिए सपरिवतंन शुल्क की दर 50% 
रखी गई है । 

पूर्व में इन नियमों मे राजकोय भूमि पर किए गये ग्रतिक्रमण तथा बिना स्वीकृति 
प्राप्त विए मिजी साते की भूमि पर किए गये निर्माण के नियमन सबंघी कोई प्रावधान 
नही था । उक्त अधिसूचना वेः द्वारा यह व्यवस्था करदो गई है कि यदि किसी खातेदार ने 
अपनी निजी भूमि का बिना स्वाकृति प्राप्त किए आवासीय एवं वारिणिज्यिक प्रयोजनार्थ 
30-9-88 के पूर्व संपरिवर्तन कर लिया है तो निर्धारित सपरिवर्तन शुल्क इन्हीं नियमों के 
नियम 3-क में निर्धारित शास्ति, जो कि सपरिवर्तन शुल्क के बराबर होगी, वसूल की 
जाकर नियमन किया जा सकेगा । राजकीय भूमि पर किए गए श्रतिक्रमण को नियमन 
करने के संबंध में प्रधियूचना दिवाक 29-8-88 द्वारा व्यवस्था की गई है कि यदि अतिक्रमी 
नियमन का पात्र है तो भ्रतिक्रमी द्वारा दिनांक 30-6-87 से पूर्व राजकीय भूमि पर किए 
गये भ्रतिक्रमण व निर्माण को सामान्य संपरिवतंन शुल्क, शास्ती तथा भूमि का मूल्य जो 
कि सामान्‍य संपरिवर्तन शुल्क के दुगुने के बराबर होगा वसूल कर नियमन किया जा 
सकेगा । ऐमे मामलों में भी भ्रनुसूचित जाति तथा झ्नुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से वसूल 
किए जाने वाला संपरिवर्तन शुल्क सामान्य दर का 50% होगा । इस संबंध मे यह स्पष्ट 
किया जाता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों को केवल संपरि- 
वर्तेन शुल्क के संवध में रियायत दी गई हैं। जहाँ तक शास्ति तथा भूमि की कीमत का 
प्रश्न है वह सभो वर्यो कै लिए समान रूप से लागू हागी। 


अतः ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रभावी 97] के संपरिवर्तन नियमों के प्धीन आप 
उक्त संशोधनों के प्रकाश में शीत्र ही कार्यवाही करें । राजकीय भूमि पर किए गये अ्ति- 
क्रमण तथा निजी खाते की भूमि पर विना स्वोकृति प्राप्त किए गये निर्माण को प्रथमत: 
नियमानुसार नियमित करमे की वायंवाही करें, यदि कोई प्रतिक्रमो संपरिवर्तन का 
पान्न नही पाया जाये या संपरिवर्तन कराना नहीं चाहे तो उसके विरुद्ध राजस्थान 
कतइतकारी भ्धिनियम व राजस्थान भू-राजस्व झधिनियम की घारा 9 के तहत 
कार्यवाही को जावे । 
प. 6 (40) राज|4|86|6 दिनांक 20 नवम्बर 7988 | 
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